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 महोदय  पीठासीन

 (

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  संख्या  221,  श्री  माधवराब

 ..._  अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कार्यवाही-वृत्तांत  सम्मिलित  नहीं
 किया

 )*

 डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  बिहार
 में  एक  एम०एल०ए०  को  एक  करोड़  रुपया  दिया  जा  रहा  (
 एक  केन्द्रीय  मंत्री  वहां  बैठे

 (

 श्री  कमलनाथ  :  यह  सदस्यों  को  बेचने  और
 खरीदने  से  संबंधित  मामला

 अध्यक्ष  महोदय  :  अभी  आप  प्रश्नकाल  के  बाद

 कृपया  अपने  स्थान  पर  माननीय  कृपया  अपने  स्थानों
 पर  श्री  रामदास  कृपया  अपने  स्थान  पर  यह
 सब  क्या  हो  रहा  है  ?  कृपया  अपने  स्थान  पर  यह  अच्छी  बात
 नहीं

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं

 किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  आपसे  अपील  कर  रहा  आप  प्रश्नकाल
 के  बाद  आप  क्वश्चयन  आवर  के  बाद  प्वांइटस  रेज  कर  सकते

 कृपया  अपने  स्थान  पर  कृपया  प्रक्रिया  यह  सब
 कया  हो  रहा

 )

 श्री  मुलायम  सिंह  यादव
 (

 :  अध्यक्ष  एक  करोड़

 *कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 लोक
 सभा  वाद-विवाद

 3+०लमन्>क शधकाकाया

 अध्यक्ष  महोदव  ;  मुलायम  सिंह  क्या  आपको  क्वश्वयन  आवर
 नहीं  चाहिए  ?...(

 श्री  श्रीप्रकाश  जायसबाल  :  अध्यक्ष  यह  हमारे
 देश  की  डैमोक्रेसी  को  किधर  ले  जा  रहे  हैं  ?...  (

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपसे  अपील  कर  रहा  रहा  हूं  कि  प्रश्नकाल
 के  बाद  आप  इन  सभी  मुद्दों  को  उठा  सकते  अभी  पिछले
 15  दिनों  से  आप  प्रश्नकाल  से  वंचित  हो  रहे  यह  ठीक  नहीं

 ,  भरी  कमलनाथ  :  समाचार-पत्रों  में  ऐसी  खबरें  आई  हैं
 कि  विधायकों  को  खरीदा  जा  रहा  यह  केवल  बिहार  से  ही  जुड़ा
 मुद्दा  नहीं  (

 अध्यक्ष  महोदब  :  कुछ  भी  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं
 किया

 )*

 अध्यक्ष  महोदव  ;  मैं  सभी  माननीय  सदस्यों  से  प्रश्नकाल  में  ज्यवधान
 नहीं  डालने  की  अपील  कर  रहा  आप  शून्य  काल  में  सभी  मुद्दे
 उठा  सकते

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  श्री  माधवराव

 )

 अध्यक्ष  महोदव  :  मैं  आपको  प्रश्नकाल  के  बाद  अनुमति
 कृपया  श्री  मुलायम  मैं  आपको  भौ  प्रश्नकाल  के  बाद

 अनुमति  श्री  रामदास  कृपया  अपने  स्थान  पर  यह
 सब  क्या  हो  रहा  है  ?

 अध्यक्ष  महोदब  :  क्या  आप  हर  दिन  प्रश्नकाल  में  व्यवधान  डालना
 चाहते  हैं  ?  क्या  आपकी  यह  मंशा  है  ?  श्री  कमलनाथ  यह  क्या
 ही  रहा  है  ?  पिछले  चौदह  दिनों  से  आप  प्रश्नकाल  से  वंचित  हो  रहे

 आप  एक  वरिष्ठ  सदस्थ  आप  प्रश्नकाल  में  कैसे  व्यवधान  डाल
 सकते  हैं  ?

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 दृरवर्शन  पर  विज्ञापन

 *221.  श्री  माधवराव  सिंधिवा  :
 श्री  सुशील  कुमार  शिंदे  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 *कार्यवाहौीं  वृत्तांत  मेँ  सम्मिलित  नहीं  किया



 3  प्रश्नों  के

 क्या  सरकार  का  ध्यान  किलिंग  स्क्रीनਂ  शीर्षक  से  हाल
 ही  में  प्रकाशित  यूमेस्को  की  रिपोर्ट  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें
 बच्चों  पर  टी०वी०  में  दिखाई  जाने  वाली  हिंसा  के  प्रभाव  का  अध्ययन
 किया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  बात  से  अवगत  है  कि
 पोषक  आहार  जैसे  बच्चों  के  लिए  उत्पादों  तथा  अन्य

 शिशु  उत्पादों  के  संबंध  में  दिखाए  जाने  वाले  विज्ञापन  भय  और  हिंसा
 से  युक्त  होते

 अपराध  और  भय  से  युक्त  विज्ञापों  से  बाल  और  शिशु
 उत्पादों  के  मुक्त  रखने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 जा  रहे

 क्या  दूरदर्शन  तथा  अन्य  निजी  और  विदेशी  चैनलों  द्वारा
 दिए  जाने  वाले  वाणिज्यिक  विज्ञापनों  के  लिए  नियमों  के  अनुपालन  पर
 निगरानी  रखने  हेतु  कोई  एजेंसी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  विभाग
 के  राज्य  मंत्री  अरुण  ;:  से  (3)  1.  सरकार
 को  युनेस््को  द्वारा  प्रायोजित  अध्ययन  किलिंग  स्क्रीन-वापलेंस  ऑन

 ट्रैलोविजन  एंड  इट्स  इम्पेक्ट  ऑन  संबंधी  रिपोर्ट  की  जानकारी

 यनेस्को  ने  मीडिया  पर  हिंसा  के  बारे  में  1996  तथा  1997  में

 एक  विश्वव्यापी  अध्ययन  किया  था  और  बाद  में  1998  में  यूनेस्को
 के  नेतृत्थ  में  सेंटर  फॉर  एडवोकेसी  एंड  रिसर्च  ने  भारत  में  टेलीविजन
 कार्यक्रमों  का  मानीटरिंग  अध्ययन  किया  किलिंग  स्क्रीनਂ  रिपोर्ट
 में  इन  दोनों  अध्ययनों  के  निष्कर्ष  दिए  गए

 2...  पिपोर्ट  में  यह  निष्कर्ष  व्यक्त  किया  गया  है  कि  आधुनिक
 मोडिया  की  प्राप्यता  तथा  सुख्य  मूल्यों  एवं  अवस्थितियों  के  बीच  गहरा
 संबंध  इसमें  यह  निष्कर्ष  किया  गया  है  कि  बच्चों  में
 आक्रामक  व्यवहार  तथा  उनके  द्वारा  वास्तविक  वातावरण  में
 उनके  अनुभव  का  आइना  रिपोर्ट  टेलीविजन  कार्यक्रमों  में  हिंसा
 से  बच्चों  को  मन:स्थिति  एवं  उनके  व्यक्तित्व  पर  पड़ने  वाले  विश्वव्यापी

 प्रतिकूल  प्रभाव  के  प्रति  चिन्ता  प्रकट  कीध्याई  में  विचार
 व्यक्त  किया  गया  है  कि  केन्द्रीयकृत  नियंत्रण  तथा  सेंसरशिप  ज्यादा  प्रभावी

 नहीं  है  और  ये  लोकतांत्रिक  समाज  के  मानकों  को  पूरा  नहीं  करते
 इसमें  निम्नलिखित  कदम  उठने  का  सुझाव  दिया  गया  है  :

 *$  निर्माताओं  तथा  अध्यापकों  के  बीच  सामान्य

 आधारभूत  विचार-विमर्श  तथा  सामान्य  बहस

 *  निर्माताओं  के  लिए  व्यावसायिक  आचार  संहिता  तथा

 अनुशासन  का  विकास  किया

 *  सक्षम  एवं  समालोचक  मीडिया  उपभोक्ताओं  की  उपलब्धता
 के  लिए  मीडिया  शिक्षण  की  नवीन  पद्धति  का  विकास  किया

 भारत  में  अध्ययन  से  पता  चला  है  कि  टेलीविजन/मीडिया
 पर  हिंसा  का  बहुआयामी  प्रभाव  हो  सकता  इसमें  भारत  में  बच्चों
 तथा  मीडिया  के  विनियमों/मार्गनिर्देशों  की  कमी  की  ओर  ध्यान

 2000  लिखित  उत्तर  4

 आकृष्ट  किया  गया  उक्त  अध्ययन  में  उल्लेख  किया  गया  है  कि

 निर्माता  हिंसा  से  बच  नहीं  पाते  क्योंकि  ऐसे  कार्यक्रमों  को काफी  अधिक

 दर्शकों  द्वारा  देखा  जाता  है और  अच्छे  उत्पादों  या  बच्चों  के  लिए  उत्पादों

 के  विज्ञापषक  भी  अत्यधिक  दर्शकों  का  लाभ  प्राप्त  करने  के  लिए  ऐसे

 कार्यक्रमों  को  प्रायोजित  करने  या  विज्ञापनों  के  निर्माण  को  तैयार  रहते

 4...  भारत  में  प्रसारण  हेतु  नियामक  ढांचा  कमजोर  होने  का

 नियामक  प्रणाली  की  स्थापना  हेतु  किसी  प्रसारण  कानून  का  न  होना

 टेलीविजन  कार्यक्रम  फिल्म  सेंसर  बोर्ड  के  क्षेत्राधिकार  में  भी  नहीं

 आते  स्थिति  पूर्ण  रूप  से  अनियमित  नहीं  दूरदर्शन  पर

 विज्ञापनों  को  वाणिज्यिक  विज्ञापन  संबंधी  संहिता  द्वारा  विनियमित  किया

 जाता  भारत  से  अपलिंक  किए  जाने  वाले  निजी  उपग्रह  चैनलों  द्वारा
 भी  सरकारी  अनुमति  की  शर्तों  के  अन्तर्गत  इसी  संहिता  का  पालन  किया

 जाना  अपेक्षित  केबल  टेलीविजन  नेटवर्क  नियमावली  के  भारत

 के  बाहर  से  अपलिंक  किए  जाने  वाले  प्रच्छन्न  उपग्रह  चैनलों  द्वारा  इस
 अधिनियम  में  विनिर्दिष्ट  विज्ञापन  संहिता  का  पालन  किया  जाना  अपेक्षित

 में  उतर  विज्ञापनों  का  निषेध  किया  गया  है  जिनसे  बच्चों

 की  सुरक्षा  को  खतरा  होता  हो  या  जिनसे  हानिकर  कृत्यों  के  प्रति  रुचि

 पैदा  होती  केबल  टेलीविजन  नेटवर्क  अधिनियम  की  के

 अंतर्गत  राज्य  द्वारा  नियुक्त  अधिकारियों  को  विज्ञापन  संहिता
 के  उल्लंघनों  पर  विचार  करने  का  अधिकार

 नशीली  दवाओं  और  अन्य  वस्तुओं  की  तस्करी

 *222.  श्री  चिन्मयानन्द  स्वामी  :
 श्री  पीण्डी०  एलानगोबन  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मशीली  दवाओं  और  सोने  की  देह-व्यापार  और
 जाली  करेंसी  का  प्रवाह  देश  में  खासतौर  से  भारत-नेपाल  सीमा  पर

 1994  से  कई  गुना  बढ़  गया

 यदि  तो  इस  बारे  में  तथ्य  क्या  हैं  और  सरकार  की

 इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  संबंध  में  गिरफ्तार  किए

 गए  तस्करों  और  सरकारी  अधिकारियों  जिसमें  सेना/वायु  सेना/नौसेना
 के  भूतपूर्व  कर्मचारी  भी  शामिल  की  संख्या  क्या  है  और  उनके

 विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  सरकार  ने  देश  के  विभिन्न  भागों  से  1999

 से  2000  के  बीच  की  अवधि  के  दौरान  भारी  मात्रा  में  हेरोइन
 जब्त  की  है

 यदि  तो  जब्त  की  गई  हेरोइन  मात्रा

 और  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  और  उनके  विरुद्ध  की  गई  कार्यवाही
 के  बारे  में  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है

 क्या  उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  जब्त  हेरोइन  की  सबसे  अंधिक
 मात्रा  में  पाकिस्तान  का  हाथ  होने  की  जानकारी  मिली  और
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 यदि  तो  पाकिस्तान  सरकार  से  इस  माम  उठने  विवरण
 के  लिए  तथा  देश  में  नशीले  पदार्थों  की  तस्करी  को  रोकने  के  लिए

 "

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?  देश  में  1999  से  2000  के  बीच  हेरोइन  के
 अभिग्रहणों  के  ब्यौरे  दशशाने  वाला  विव्वरण

 इस  ॥  संत्रालग  मे  गाय  सजी  री  बी०
 :

 क्र०  अभिग्रहण  अभिग्रहण  अभिगृहीत  हेरोहन  गिरफ्तार
 -

 सं०  की  का  स्थान  की  मात्रा  किए  गए

 उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  तारीख  व्यक्तियों  की

 में  संख्या
 सीमा  शुल्क  विभाग  के  अधिकारियों  ने  विगत  तीन  वर्षों  a  ऑ

 अर्थात् वर्ष से तक के दौरान स्वापषकत औषधि तथा 2 3 4 5 अन्य निषिद्ध सामानों की तस्करी के संबंध में 8 सरकारी तथा 2 मुंबई 0.800 ॥॒ बैंक कर्मचारियों सहित लोगों को गिरफ्तार किया एन०सी०बी० द्वारा समेकित सूचना के अनुसार विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विगत 2. 99 श्रीनगर 6 तीन वर्षों अर्थात् से तक की अवधि के दौरान एन०डी०पी०एस० के अंतर्गत नशीले पदार्थों से 3... मुंबई त संबंधित मामलों में 5 सरकारी कर्मचारियों सहित 39,960 व्यक्तियों को 4... मध्य प्रदेश 2 गिरफ्तार किया गया जैसा कि दिल्ली पुलिस ने एन०सी०बी० को बताया कि उन्होंने हशीश के अभिग्रहण के संबंध में 4 5... तमिलनाडु 9.935 2000 को भारतीय वायु सेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी तथा ६. उत्तर प्रदेश 0.500 त पुत्री को गिरफ्तार किया जांच-पड़ताल को पूरा करने के बाद . तेथा कानून की उपयुक्त प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए इन सभी मामलों 7... मध्य प्रदेश 0.500 में सीमा शुल्क और/अथवा एन०डी०पी०एस० तमिलनाबु अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन शुरू करने तथा अभिगृहीत 8... 52:840 4 सामानों/नशीले पदार्थों कौ जब्ती के लिए संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध 9... भ़िवेन्द्रम 2 उपयुक्त कार्रवाई शुरू की गई महाराष्ट्र । देश में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा और 2000 के ब्रीच 66 मामलों में 388,565 किलोग्राम हेरोहन का मध्य प्रदेश अभिग्रहण किया गया दिल्ली 0.866 त इन मामलों के अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए पंजाब 0.056 4 महाराष्ट्र . 4.750 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की दिल्ली जोनल इकाई के अधिकारियों ट्वारा की मध्य रात्रि को ऊपर में | कलक 0-400 2 अवधि में हेरोइन का सबसे बड़ा अभिग्रहण किया गया जब उन्होंने कलकत्ता 0.340 त दिल्ली के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 पर एक ट्रक को और कुल मिलाकर 77 किलोग्राम हेरोइन के एक-एक किलोग्राम अहमदाबाद 4-423 त 77 पैकेट बरामद किए इन पैकेटों पर पाकिस्तानी मार्का ,४. दिल्ली 32.500 2 था जिससे यह पता चला कि हेरोइन पाकिस्तानी पूल की इस संबंध में कुल मिलाकर 8 व्यक्तियों (3 2 पाकिस्तानी मध्य प्रदेश 0.700 और 3 को गिरफ्तार किया गया 20. पंजाब 0.224 48 इस मामले को अभी तक पाकिस्तानी सरकार के साथ अफिपप कै मणिपु 0.900 4 नहीं उठाया गया है क्योंकि इसकी अभी जांच की जा रही तथापि है नशीले पदार्थों के कानून प्रवर्तन से जुड़ी सभी प्रवर्तन एजेंसियां सतर्क 22... जोधपुर 35.300 2 हैं और देश में स्वापकों को तस्करी का पता लगाने और उनकी रोकथाम ॥ 23... मध्य प्रदेश 0.420 2 करने के लिए उपाय कर रही नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त पाए गए सभी व्यक्तियों के खिलाफ तिरपवाद रूप से ऐसी अर्थदंड 24... कलकत्ता 0.220 कार्रवाई की जा रही है जिसकी एन०डी०पी०एस ०, विशेष रूप से व्यवस्था 25... सणिपुर , 0.998 १
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 56.  28.1.2000  दिल्ली  09%

 57.  28.1.200  दिल्ली  0.565  त

 58...  28.1.2000  दिल्ली  0.975  1

 59...  28.1.2000  दिल्ली  0.931  1

 60...  1.2.2000  दिल्ली  1.000  2

 61.  3.2.2000  मुंबई  1.800  4

 62...  7.2.2000  मुंबई  0.546  न

 63...  9.2-2000  तमिलनाडु  5.095
 च्

 64.  11.2.2000 «=  जिवेन्रम  0.169  1

 65.  182.2000  मुंबई  5.617  2

 66...  24.2.2000  चैनई  39.500  3

 हु  जोड़  :  388.565..  143

 कोवला-क्षेत्र  पुनर्वास  परियोजना  के
 विश्य  बैंक  के  साथ  समझौता

 *223.  श्री  बसुदेव  आचार्य  :  क्या  खान  और  खनिज  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  कीयला  क्षेत्र  पुनर्भास  परियोजना  )
 के  लिए  अंतर्राष्ट्रीय  पुनर्निर्माण  और  विकास  बैंक  )
 में  530  मिलियन  डालर  के  ऋण  के  लिए  विश्व  बैंक  और  कोल  इंडिया
 लि०/भारत  सरकार  के  बीच  कोई  समझौता  हुआ

 यदि  तो  कोयले  के  मूल्य  उसके  वितरण  को  विभियंत्रित

 करने  और  गिजी  निवेश  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  उपरोक्त

 सी०एस०आर०पी०  ऋण  के  अंतर्गत  प्रस्तावित  समझौतों  का  ब्यौरा  क्या

 और

 ईस्टर्न  कोलफौल्ड  लि०  और  भारत  कोकिंग  कोल  लि०

 के  बारे  में  समझौते  के  खंडों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विश्युत  मंत्री  तथा  खान  और  खामिथ  मंत्री  पी०आर०

 ;  जी  कोल  इंडिया  लि०  तथा  आई०बी०
 आर०डी०  के  बीच  530  मिलियन  डॉलर  के  ऋण  हेतु  एक  समझौते
 पर  हस्ताक्ष  किए  गए

 कोल  इंडिया  लि०  तैथा  आई०बी०आर०डी०  के  नीच  ऋण

 समझौते  में  निजी  निवेश  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  तथा  कोयला
 कौमत  और  वितरण  एवं  विभियमन  पर  कोई  प्रसंविदा  महीं

 आईंग्बी०आर०डी०  तथा  कोले  इंडियल  लि०  के  बीच

 सी०एस०आर०पौ०  ऋण  समझौते  ईस्टन॑  कोलफील्ड्स  लि०  तथा
 भारत  कोकिंग  कोल  लि०  से  संबंधित  खंडोँ  अन्य  बातों  के  साथ-साथ
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 ऋण  को  कुल  पूंजीकरण  अनुपात  और  इन  दोनों  कंपनियों  क ेऋण  परिशोधन

 राशि  अनुपात  को  संशोधित  तथा  नियंत्रित  करमे  का  प्रावधान

 जड़े  व्यापारिक  घरानों  क॑  विरुद्ध  बकाया  आयकर

 *224.  श्री  सुनील  खां  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि  :

 क्या  पिछले  दस  वर्षों  से  दिल्ली  क्षेत्र  में  बड़े  व्यापारिक  घरानों

 के  विरुद्ध  करोड़ों  रुपये  की  राशि  आयकर  के  रूप  में  बकाया

 20  1921  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 आयकर  प्राधिकारियों  द्वारा  उक्त  धनराशि  की  वसूली  न  किए
 जाने  के  क्या  कारण  और

 सरकार  ने  बकाया  आयकर  की  शीघ्र  वसूली  हेतु  क्या  कदम

 उठाए  हैं  ?

 वित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बौ०  धनन्जय  :
 से

 क्र०  नाम  बकाया  धन  वसूली  न  किए  जाने  वसूली  के  लिए  उठाए
 सं०  *  राशि  के  कारण  शए  कदम

 ह॒  रु०

 ।
 3

 2  3  4  ््प  5

 1.  मैसर्स  अलंकार  हाऊसिंग  2.01  यह  मामला  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  यह  मामला  न्यायाधीन

 एंड  प्राणलि०  द्वारा  नियुक्त  परिसमापक  के  पास

 लंबित

 2...  मैसर्स  एलनबरी  एंड  1.48  मांग  को  बट्टे  खाते  में  डालने  के  लिए
 कंपनी  लि०

 3...  मैसर्स  भारत  यूनियन  एजेंसिज  1.93

 लि०

 4...  मैसर्स  कान्टिनेंटल  कंस्ट्रक्शन  16.12

 लि०

 5.  मैसर्स  डालमिया  जैन  एयरबेज

 6  मैसर्स  धर्म  सिंह  राम  सिंह  1.42  :

 मोटर्स  लि०

 7.  मैसर्स  दीओर  इन्टरमेशनल  4.48
 लि०

 8.  मैसर्स  गनेश  फलोर  मिल्स  4.73

 9...  मैसर्स  जनरल  एक्सपौर्टस  एंड  1.42

 क्रेडिट  लि०

 इस  मामले  पर  कार्रवाई  की  गई

 मांग  को  बट्टे  खाते  में  डालने  के  लिए

 इस  मासले  पर  कार्रवाई  की  गई

 कंपनी  की  माली  हालत  दयनीय  इराक
 में  कर-निर्धारितियों  की  अपनी  निधियों  के

 134  रु०  से  अधिक  की  राशि

 बैंकों  में  फंसी  पड़ी  है  और  इराक  पर

 संयुक्त  राष्ट्र  के  प्रतिबंधों  के  कारण  उन्हें

 भारत  वापस  नहीं  लाया  जा

 मांग  को  बट्टे  खाते  में  डालने  के  लिए

 इस  मामले  पर  कार्रवाई  की

 कंपनी  परिसमापन  के  अधीन

 मांग  बी०आई०एफ०आर०  द्वारा  स्थगित
 कर  दी  गई

 इस  कंपनी  का  वर्ष  1984  में  संसद  के

 अधिनियम  द्वारा  अधिग्रहण  किया  गया

 भुगतान  से  प्राप्त  किए
 जाने  हैं  जिन्होंने  मांग  के  पूर्ण  एवं  अंतिम

 निपटान  के  लिए  1.1  करोड़  रु०  के

 भुगतान  के  लिए  आग्रह  किया

 यह  मांग  अपीलीय  कार्रवाईयों  में

 ग्रस्त

 कर  मांग  पूरी  तरह  से  बसूल  कर  ली  गई
 बकाया  मांग  धारा  220  के  अधीन

 ब्याज  से  संबंधित  है  जिसके  लिए
 निर्धारिती  द्वारा  50  लाख  रु०  की
 औैमासिक  किसत  अदा  की  जा  रही

 कंपनी  की  संपत्ति  के  किराये  की  कुर्की
 कर  ली  गई

 बी०आई०एफ०आर०  के  स्थयन  आदेश
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  वसूली  नहीं  की

 जा  सकती

 3.83  करोड  रु०  की  बकाया  मांग  को

 बट्टे  खाते  में  डालने  हेतु  सक्षम  प्राधिकारी

 द्वारा  कार्साई  को  गई

 यह  भांग  अपील  के  निपटान  होने  तक
 स्थगित  कर  दी  गई



 SSS क  आभक  ५  सन  काम  पथ  »+ेसभ+ए  कक  भ३  A  कक  ३ल्  सरकारी परिसमापक के  अरे  से  1  लाख vo की वसूली कर ली गई
 मैसर्स  कपरी  इंटरनेशनल  यह  कंपनी  परिसमापन  के  अधीन  सरकारी  परिसमापक  के  माध्यम  से  ।

 लाख  रु०  की  वसूली  कर  ली  गई

 मांग  को  बट्टे  खाते  में  डालने  हेतु  इस
 मामले  पर  कार्रवाई  की

 लि०

 मैसर्स  पर्ल  साइकिल

 मैसर्स  उघा  माइकों  प्रोसेस

 कंट्रोल्स  लि०  समक्ष

 मैसर्स  उषा  स्ट्डस  एंड  2-63

 एग्रीकल्चर्स  फामर्स  लि०

 कराइ  ढुपये

 बैंक  ऋण  चूककर्ता

 *225.  श्री  शिवाजी  माने  :

 प्रो०  उम्मारेडडी  वेंक्टेस्थलू  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सतर्कता  आयुक्त  ने  बैंक  ऋणों  के  चूककर्ताओं
 के  नाम  सार्वजनिक  करने  के  मुद्दे  पर  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  साथ

 विचार-विमर्श  क्रिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  भारतीय  रिजर्व

 बैंक  कौ  इस  संबंध  में  क्या  प्रतिक्रिया

 बैंकों  द्वारा  ऐसे  चूककर्ताओं  के  नाम  सार्वजनिक  करने  में

 क्या  कठिताइयां  महसूस  की  जा  रही  हैं  जिन्होंने  जनबृश्षकर  बैंक  के

 ऋणों  का  भुगतान  नहीं  किया  और

 सरकार  द्वारा  ऐसे  जानबूझकर  चूक  करने  बालों  के  नाम

 करने  के  लिए  क्या  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने

 का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहेथ  विशे  :

 से  भारतीय  रिजर्व  बैंक  को  बैंकों  और  वित्तीय  संस्थाओं

 के  जानबूझ्षकर  चूक  करने  वाले  उधारकर्ताओं  के  नाम  सार्वजनिक  करने

 की  व्यवस्था  करने  क॑  लिए  केन्द्रीय  सतर्कता  आयोग  से  अनुरोध  प्राप्त

 हुआ  विभिन्न  मॉवधियों  के  अधीन  यथा  उपचंधित  को

 प्रथलित  बैंकंग  काननों  के  बैंकों  और  वित्तीय  संस्थाओं

 के  उधारकर्ताओं  के  नाम  प्रकट  करने  की  अनुमति  नहीं

 उन  चूककर्ताओं  के  नाम  प्रकट  करने  पर  कोई  रौक  नहीं  जिनके

 खिलाफ  मुकदमें  दायर  किए  गए  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा
 प्राप्त  की  गई  कानूनी  राय  विश्वव्यापी  नौतिशास्त्र  के  विधिवत  स्थापित

 उन  सिद्धांतों  के  है  कि  कोई  भी  बैंक  अपने  ग्राहकों  के
 बैंकिंग  कारबार  की  स्थिति  प्रकट  नहीं  ग्राहकों  के  बैंकिंग

 यह  मामला  बी०आई०एफ०आर०  के

 यह  मामला  समझौता  आयोग  के  समक्ष

 समक्ष  इस
 मामले  के  लंबित  रहने  के  दौरान
 की  वसूली  तहीं  की  जा

 समझौता  आयोग  के  समक्ष  ड्स  मामले  के

 लंबित  रहने  के  दौरान  मांग  की  वसूली

 नहीं  की  जा
 '

 कारबार  से  संबंधित  गोपनीयता  की  अंतर्निहित  संविदा,पृर  आध्रारित
 जिसे  स्वीकार  किया  गया  है  और  विधिवत  मान्यता  प्रदानः  की

 गई

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  प्रत्येक  वर्ष  3।  मार्च  की  स्थिति  के

 अमुसार  उन  उधारकर्ताओं  करोड़  रुपये  और  इससे  अधिक

 की  बकाया  राशियों  की  सूची  प्रकाशित  करता  जिनके  खिलाफ

 बैंकों  और  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  अपनी  देयराशियों  की  वसूली  के  लिए

 मुकदमें  दायर  किए  गए  लोक  की  स्थिति  के  अनुसार  मुकदमा
 दायर  खातों  की  सूची  संसद  के  पुस्तकालय  में  रखी  गई  है  और  भारतीय

 रिजर्व  बैंक  के  वेबसाइट  एचटीटीपी  ०/डब्ल्यू  डब्ल्यू  डब्ल्यू०  आरबी  आई०

 ओआरजी०  आईएन०  पर  भी  उपलब्ध

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उच्चमों  का  कार्य-निष्पादन

 *226.  श्री  गामदेथ  हरथाजी  दिवाये  :

 श्री  अशोक  ना०  मोहोल  :

 क्या  भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पिछले  तीन  वर्षों  और  चालू  वर्ष  के  दौरान

 आज  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  लिए  निर्धारित  वास्तविक  और

 वित्तीय  लक्ष्यों  और  उन  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  को  प्राप्त  करने  की  दृष्टि
 से  उनके  कार्यनिष्पादन  की  हाल  ही  में  समीक्षा  की

 यदि  तो  वर्षवार  और  सरकारी  उपक्रमवार  तत्सम्बन्धी

 क्यौरा  क्या

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कार्यनिष्पादन  में  सुधार  करने

 के

 लिए बनाई गई नई रणनीतियों और विश्वव्यापी-स्पर्धा के अनुरूप कार्य न कर रहे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की कार्यप्रणाली का पुनर्गठन करने/ठसे सुदृढ़ बनाने संबंधी कार्य-योजना का ब्यौग क्या और
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 निरंतर  रुग्ण  बने  रहने  वाले  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के

 संबंध  में  की  गई/प्रस्तावित  कार्यवाही  और  वर्ष  2000-200  में  उपक्रमवार

 कार्ययोजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 भारी  उद्योग  और  लोक  ठद्यम  मंत्री  मनोहर  :

 और  प्रशासनिक  मंत्रालय  सरकारी  उपक्रमों  के  कार्य-निष्पादन  की

 समीक्षा  नियमित  अंतराल  पर  करते  कार्य-निष्पादन  समीक्षा  समझौता

 ज्ञापन  प्रणाली  प्रक्रिया  का  भी  एक  भाग  लोके  उद्यम  सर्वेक्षण  में

 भो  सरकारी  उपक्रमों  के  कार्य-निष्पादन  की  समीक्षा  वार्षिक  आधार  पर

 की  जाती  समझौता  ज्ञापन  प्रणाली  की  प्रक्रिया  के  अंतर्गत  निर्धारित

 लक्ष्यों  की  तलना  में  समीक्षा  के  परिणामों  का  वर्णन  किया  जाता

 ये  सतत  प्रक्रियाएं  उक्त  सर्वेक्षण  प्रतिवर्ष  संसद  के  सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  हैं  ओर  यह  एक  प्रकाशित  दस्तावेज

 .  और  सरकार  मे  सरकारी  एककों  के  कार्य-निष्पादन
 में  सुधार  करने  तथा  उन्हें  विश्व-स्तर  पर  प्रतिस्पर्धी  के लिए  विविध

 उद्यम  सापक्ष  उपाय  किए  इनमें  शक्तियों  का  अधिक

 प्रबंधनों  का  संयुक्त  उद्यार्मों  का

 प्रौद्योगकी  पूंजीगत  एवं  संगठनात्मक  पुनर्गठन  आदि  शामिल

 साथ  रुग्ण  कंपनियों  में  रुण्णता  के  रुख  को  बदलने  और  उनके

 पुनरुद्धार  के  लिए  उद्यम-विशेष  की  आवश्यकता  के  अनुसार  निरंतर
 उपाय  किए  जाते  बी>आई०एफ०आर०  अपने  यहां  पंजीकृत  रुग्ण
 उद्यमों  के  लिए  रुग्ण  औद्योगिक  कंपनियां

 1985  के  अंतर्गत  उपयुक्त  योजनाएं  बनाता  किए  जाने  वाले  उपायों
 में  व्यापारिक  एवं  वित्तीय  उद्यमों  का  संयुक्त  उद्यम  में
 श्रमर्शाक्त  का  प्रौद्योगिकी  विविधीकरण  एवं  उत्पाद
 मिश्र  में  संयंत्र  एवं  मशीनों  का  आधुनिकीकरण  आदि  शामिल

 ।

 दूरदर्शन  रिले  केद्ध  की  स्थापना  को  मंजूरी

 *227.  श्री  थावरचन्द  गेहलोत  :
 श्री  भालचन्द्र  यादव  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 किः

 वर्ष  1997-98,  1998-99  और  1999-2000  के  दौरान  कितने
 स्थानों  पर  दूरदर्शन  रिले  केन्द्रों  की  स्थापना  हेतु  मंजूरी  दी  गई  तथा
 इसमें  राज्यवार  कितना  खर्च

 देश  में  रिले  केन्द्रों  की  स्थापना  के  संबंध  में  सरकार  की
 क्या  नीति  है

 स्वीकृत  दूरदर्शन  रिले  केन्द्रों  के  कब  तक  स्थापित  होने  और
 उनके  चालू  होने  की  संभावना  है

 क्या  सरकार  देश  के  प्रत्येक  भाग  में  दूरदर्शन  प्रसारण  को

 पहुंचाने  के  लिए  कोई  विशेष  कार्य-योजना  बना  रही  और

 20  1921  लिखित  उत्तर  14

 (४)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  विभाग

 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :  1997  से

 2000  के  बीच  लगभग  605  करोड़  रुपये  की  अनुमोदित  लागत  पर

 कुल  274  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  शक्ति  अल्प  शक्ति

 ट्रांसमीटर/अति  अल्प  शक्ति  अनुमोदित  किए  गए

 इस  बारे  में  राज्यवार  ब्यौरा  दशामे  वाला  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया

 गया

 देश  में  टेलीविजन  सेवा  का  विस्तार  चरणबद्ध  रूप  से  संसाधनों
 की  उपलब्धता  के  आधार  पर  किया  जाता  किसी  ट्रांसमीटर
 की  स्थापना  हेतु  स्थल  का  निर्णय  करते  समय  निम्नलिखित  प्रमुख  पहलुओं
 को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  :

 1.  संबंधित  क्षेत्र  में  मौजूदा  कवरेज

 2.  प्रस्तावित  ट्रांससीटर  से  परिणामी  कवरेज  की  सीमा

 3.  क्षेत्र  का  ऐतिहासक  तथा  आर्थिक  महत्व

 4.  क्षेत्र  का  पिछड़ापन/सुदृरता।

 टेलीविजन  ट्रांसमीटरों  की  स्थापना  के  मामले  में  जनजातीय/पहाड़ी
 तथा  संवेदनशील/सीमावर्ती  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  दी  जाती

 274  ट्रांसमीटरों  में  से  4।  परियोजनाओं  को  पहले  ही  चालू
 किया  जा  चुका  है  और  अन्य  29  परियोजनाएं  तकनीकी  रूप  से  तैयार

 तकनीकी  रूप  से  तैयार  परियोजनाओं  को  प्रचालन  तथा  अमुरक्षण

 हेतु  अपेक्षित  स्टाफ  की  पुनः  तैनाती  होने  पर  चालू  कर  दिया  जाएगा
 जिसे  हाल  ही  में  अंतिम  रूप  दिया  गया  है  और  यह  कार्यान्वयन  की

 प्रक्रिया  में  शेष  परियोजनाएं  कार्याव्वयन  के  विभिन्न  चरणों  में  हैं

 तथा  इन्हें  योजना  के  अंत  तक  चरणों  में  लागू  किए  जाने  की
 संभावना

 और  दूरदर्शन  का  राष्ट्रीय  स्थलीय  चैनल  87.9  प्रतिशत
 जनसंख्या  तथा  74.8  प्रतिशत  क्षेत्र  को  कवरेज  प्रदान  करता  इसके
 16  उपग्रह  चैनल  100  प्रतिशत  कवरेज  प्रदान  करते  हैं  और  ये  उपयुक्त
 डिश  एंटेना  या  केबल  कनेक्शन  के  माध्यम  से  समस्त  देश  में  उपलब्ध

 अब  तक  कवर  न  किए  गए  क्षेत्रों  में  स्थलीय  टेलीविजन
 सेवा  का  और  अधिक  विस्तार  करने  की  दृष्टि  से  विभिन्न  राज्यों/संघ
 शासित  प्रदेशों  में  इस  समय  312  ट्रांसमीटर  परियोजनाएं  कार्यान्वयनाधीन

 इन  परियोजनाओं  तथा  तकनीकी  रूप  से  तैयार  परियोजनाओं  के  चालू
 होने  पर  देश  में  दूरदर्श  कवरेज  में  काफी  अधिक  सुधार

 कार्यान््वयनाधीन  उपर्युक्त  परियोजनाओं  के  मंत्रिमंडल  द्वारा

 जम्मू  तथा  कश्मीर  में  दूरदर्शन  सेवाओं  के  विस्तार  हेतु  218  करोड़
 शुपये  के  परिव्यय  वाली  विशेष  योजना  अनुमोदित  कर  दी  गई  इस
 योजना  के  एक  उच्च  शक्ति  ट्रांसमीटर
 तथा  11  अति  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटरों  के  उन्नयन  के  साथ-साथ  13
 उच्च  शक्ति  12  मोबाइल  अल्प  शक्ति  ट्रांसपीटर  तथा  16
 अति  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर  स्थापित  किए  जा  हहे
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 15  प्रश्नों  के  10  2000

 जिजरण

 वर्ष  1997-98,  1998-99  1999-2000  के  दौरान  अनुमौदित  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर

 1997-98  ध्  क्र  1999-20  _  _.  हल  ह

 ट्रांसमीटररं  चूंजीगत  ्वांसमीटर  चूंजीगत
 की  संख्या  लागत  की  संख्या  लागत  की  संख्या  लागत  की  संख्या  लागत

 आंध्र  प्रदेश आंध्र  12...  1816-20  2  435.00  2  194.00  146...  2445.20

 असम  3  1152.40  1  55.00  4  1207.40

 बिहार  3  1113.00  2  684.00  त  83.00  6  1880.00

 दिल्ली  0  0.00

 गोवा  1  341.00  1  341.00

 गुजरात  5  1180.80 1  914.10  122.33  7  2217.23

 हरियाणा  5  420.00  त  52.15  6  472.15

 हिमाचल  प्रदेश  3  196.05:  2  460.00:  5  656.05

 जम्मू  एवं  कश्मी  2  392.33  4  624.66  84  16077.00  90  17093.99

 कर्नाटक  6  3037.75  8  3037-75

 केरल  8  2276-78
 किन

 8  2276.78

 महाराष्ट्र  24  ३849.90  त  76-00  3  200.70  28  ,  4126.60

 मणिपुर  1  59.20  1  59.20

 मेघालय  व  269.30  1  _ $8.00  2  324.30

 मिजोरम  1  38.50  1  38.50

 मध्य  प्रदेश  19  4804.05  2  178.70  21  4982.75

 नागालैंड  1  59.20  1  38.50  2  97.70

 उड़ीसा  3  1009.70  1  63.00  4  1072.70

 पांडिचेरी  1  1051.50  1  1051.50

 2  1956.00  2  1956.00

 राजस्थान
 22

 3343-40  22  3343.40

 तनमिलभाडु  10  1637.70  1  १6.00  11  1733.70

 जिपुरा  1  $20.00  1  520.00

 उत्तर  प्रदेश  12  3919.34  3  458.20  4  258.25  19  4635.78

 पश्चिम  घंगाल  9...  4829-57  ह  ।  100.00  १0  4929.51

 150  ३6878.97  23  4398.16  101  274  60499.26 19222.13



 7  प्रश्नों  के

 करों  में  राज्यों  का  हिस्सा

 *228.  श्री  वैको  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्र  सरकार  द्वारा  विभिन्न  राज्यों  को  राजस्थ  वितरित

 करते  समय  किसी  राज्य  विशेष  में  कर  की  वसूली  को  ध्यान  में  नहीं

 रखा  जाता

 यदि  तो  क्या  सबसे  अधिक  जनसंख्या  वाले  राज्य  उन

 राज्यों  मे ंकर-बसूली  की  राशि  को  ध्यान  में  रखे  बिना  अधिक  हिस्सा

 प्राप्त  कर  रहे

 यदि  तो  उन  राज्यों  को  क्या  प्रोत्साहन  दिए  जा  रहे

 20  1927  लिखित  उत्तर  18

 परिणामस्वरूप  उनकी  जनसंख्या  वृद्धि  दर  अपेक्षाकृत  कम  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्यों  में  कर-वसूली  का  तुलनात्मक
 विवरण  और  सभी  राज्यों  को  वितरित  धनराशि  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्री  यशवन्त  :  जी  यह  दसवें  वित्त  आयोग
 की  स्वीकृत  सिफारिशों  के  अनुसार

 आयकर  और  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्कों  की  बांटने  योग्य  प्राप्तियों
 में  राज्यों  का  परस्पर  हिस्सा  निर्धारित  करते  समय  अनेक  कारकों  को
 हिसाथ  में  लेते  समय  राज्य  की  जनसंख्या  भी  एक  कारक  होती

 वित्त  आयोग  की  रिपोर्ट  का  पैरा  5.47  व  5.48)।

 1971  की  जनसंख्या  आधार  के  रूप  में  ली  गई

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  संग्रहण  के  ब्यौरे  निम्नामुसार
 हैं  जिन्होंने  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  अपना  रखे  हैं  और  जिसके  हैं

 पा  1996-97  1997-98  1998-99

 आंकड़ े)

 संग्रहण  राज्यों  का  हिस्सा  संग्रहण  राज्यों  का  हिस्सा  संग्रहण  राज्यों  का  हिस्सा

 आयकर  18234.00  13529.44  26655.00  21116.21  21430.00  14498.03

 उत्पाद-शुल्क  45008.00  21578.00  47962.00  22446.00  53200.00  24665.06

 मरकारी  खाते  राज्य  के  अनुसार  नहीं  रखे  जाते  जिसमें  कर  संग्रहित

 किए  जाते

 पिछले  तीन  वर्षों  के  राज्य-वार  आवंटन  संलग्न  विवरण  में  दिए

 गए  थे  भारत  के  संविधान  के  अनुच्छेद  279  के  अंतर्गत  भारत

 के  नियंत्रक  और  महालेखापरीक्षक  द्वारा  निवल  प्राप्तियों  के  प्रमाणन  पर

 आधारित  समायोजन  की  शर्त  के  अधीन

 विवरण

 वर्ष  1996-97,  1997-98  और  1998-99  के  दौरान  राज्य  सरकारों  को  दी  गई  धनराशि  को  दशने  वाला  विवरण

 ene Fo राज्य बुनियादी 1996-97 आयकर जोड़ बुनियादी 1997-98 आयकर जोड़ बुनियादी 1998-99 आयकर. जोड़
 राज्य  बुनियादी  4  आयकर  जोड़  बुनियादी  8  आयकर  जोड़  बुनियादी  12  जोड़

 सं०  उत्पाद  में  अतिरिक्त  उत्पाद  में  अतिरिक्त  उत्पाद  में  अतिरिक्त

 शुल्क  शुल्क  शुल्क

 शुल्क  शुल्क  शुल्क

 2  3  4  5  6  7  8  9  3008.17

 2.  आंध्र  152.90  232.98  23.03  179.03  204.54  3.41  35.88  243.83  240.78  256-47  24.65  268.84

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  724.88  73.97  23.03.  1175.56  806.27  81-14  35.88.  1475.25  864.28  81.43  24.65.  268.84

 3.  असम  724.88  73.9.  1740.16  4078.21  806.27  260.81  587.84  5050.96  2316.1  ..  260.53  1864.59  4441.23

 4.  बिहार  59.26  236.67  24.38  90.55  64.58  7.66  38.00  110.24  63.38  260.53  26.10  .  97.12

 5.  गोआ  59.26...  178.61  24.38  90.55  64.58  7.66.  38.00  1704.25  63.38  7.64  586.59  1511.84

 6.  गुजरात  193.90  70.49  167-49  431.88  199.80  78.1.  854.48  539.31  222.95  77.60.  179.49 .  480.04

 7. हरियाणा 70.49 222.95 77.60. . 480.04॥



 9  पश्नों  के  10  2000  ॥
 लिखित  उत्तर  20

 किक  हल  हट  0.2  सनम  जानी  :ख:ख:ि्7घ  घी
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  12  13  14

 री  छह  आर
 ४.  हिमाचल  प्रदेश  7773.  95.29...  $38.79  $36.52  19.54  148.63  704.69  607.28  1951  102.07  728.86

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  656.09  25.50  148.55  830.14  839.67  28.01  231.55  1099.23  १965-44.  28.0.  159.04
 _

 1152.55

 10.  कनांटक  836.20  171.13  722.47  1729.80:  -  860.07.  188.97  1127.29  2176.33  961.49  188.38  77405.  1923.92

 1.  केरल  606.91  11142  524.32  1242.65  624.49  123.3.  818.22  1566.01  697.84  122.66  561.80  1382.30

 12.  मध्य  प्रदेश  1298-39  215.58  1121.63  2635.60  1337.47  238.66  1750.51  3326.64  1492.9  237-31  1201.89  2932-13

 13.  महाराष्ट्र  959-46  358.32  828.14  2145.92  987.99  396.74  1294.07  2678.80  1103.2  394.44  888.15  2385.81

 14.  मणिपुर  187.80  5.87  38.18  231.85  244.86  6.44.  59.52  310.82  284.34  6-46  40.88.  331.68

 15.  मेघालय  73.62  5.60.  38.32.  रगम-ह4व  220.85..  6.8.  59.74  28677  253.36  6-16  41.03  300.55

 16-  मिजोरम  159.24  2.35...  20.19  181.78  213.83  2.64.  31.45  247.92  255.90  2-59  21.60  280.09

 17.  नागालैंड  246.16  4.08...  24.51  274.75  338.04  4.57.  38.20  380.81  406.46  4.49  26.24.  437.19

 18.  उड़ीसा  858.13  99.66  608.20  1565.99  875.97  109.86  949.13  1934.96  903.13  109.70  651.59  1664.52

 19.  पंजाब  228-82  101.95  197.58  528.35  235.92  112.49  308.57  656.98  263-11  112.23  211.82  587.16

 20.  राजस्थान  869.40  145.18  757.25  1785.83  897.20  161.07  1172.00  2230.27  999.67  159.82  804.78  1964.27

 21.  सिक्किम  62.99  1.58  17.08  8165  78.56'  1.76  26.58  106.90  89.62.  1.74  18.27  109.63

 22.  तमिलनाडु  1039.49  228.48  897.53  2165.50  1072.19  254.33  1401.78  2728.30  1195.2  251.51  962.23  2408.98

 23.  त्रिपुर  259.10  8.52.  51.16  318.78  340.51  9.45.  79.81  42977  392.84  9.38  54.80.  457.02

 24.  उत्तर  «3134.66  434.17  2410.06  5978.89  2873.84  480.05  3760.77  7114.66  .  3207.5  477.94  2582.24  6267.72

 25.  प०  बंगाल  1170.12  239-41  1010.62  2420-15  1205.55  264-5  1577-72  3047.77  1345.4  263.55  1083.15  2692.14

 ae  जोड़  18598.74  2979.26  *13529.44  35107.44  19150.42  *3295.58  21116.21  43562.21  21385...  3279.63  *14498.03  39163.09

 *नियंत्रक  और  महालेखापरीक्षक  द्वारा  प्रमाणित  आंकड़ों  के  आधार  पर  समायोजन  इसमें  शामिल

 प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  वाणिण्य  और  उद्योग  मंत्री  मुस्सोली  :  से

 .
 *

 ;  जी  सरकार  ने  क्षेत्रगत  क्षेत्रगत  इक्विटी  की  सीमाओं 229:
 श्र  री  मुत्तेमवार  ;

 की  समीक्षा  करने  और  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  की

 क्या  वाणिज्य  और  उ्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  प्रत्यक्ष  घिदेशी  निविश  )
 स्खवस्था  को  उदारीकृत  करने  हेतु  किसी  समीक्षा  समिति  का  गठन  किया

 यदि  तो  यह  समिति  वर्तमान  श्षेत्रगत  नीतियों  तथा  क्षेत्रगत
 इक्विटी  पूंजी  की  किस  हद  तक  समीक्षा

 प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  को  उदागकृत्त  करने  के  अन्य  पहलुओं
 का  ब्यौरा  क्या  और

 समिति  द्वारा  अपनी  सिफारिशें  कब  तक  पेश  कर  दिए  जाने

 की  संभावना  है  ?

 विद्यमान  व्यवस्था  में  आवश्यक्र  परिवर्तन  करने  और  इस  संबंध  में  भविष्य
 के  लिए  भी  निर्णय  लेने  हेतु  मंत्रियों  के एक  समूह  का  गठन  किया

 उपर्युक्त  मंत्रियों  के  समूह  द्वारा  की  जाने  वाली  उक्त  समीक्षा
 की  परिकल्पना  एक  सतत्  प्रक्रिया  के  रूप  में  की  जाती

 अन्य  देशों  से  मंगाए  गए  कागओं
 का  डम्प  किया  जाता

 *230.  श्री  अनंत  गुढ़े  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 :  |

 क्या  देश  में  एक  सौ  से  भी  अधिक  कृषि-अवशिष्ट  पदार्थों



 21  प्रश्नों  के

 पर  आधारित  कागज  मिलें  कम  आयात  शुल्क  के  अलावा
 उत्पाद  शुल्क  में  वृद्धि  और  कीमतों  की  कम  प्राप्ति  के  कारण  बंद

 हो  गई  हैं  जिसकी  परिणति  विदेशों  से  मंगाएं  गए  कागजों  की  परिहार्य
 के  रूप  में  हो  रही

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  उस  संबंध  में  कागज  उद्योग  से
 प्राप्त  अभ्यावेदनों  का  ब्यौरा  क्या  और

 उस  प्रभावित  उद्योग  को  अति  आवश्यक  राहत  प्रदान  करने
 के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है/किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  धनन्थय  :
 उपलब्ध  सूचना  के  31-2-1999  की  स्थिति  के  अनुसार  177
 रुग्ण  लुग्दी  और  कागज  इकाइयां  पी०आई  ०एफ०आर०  के  पास  पंजीकृत

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  अथवा  सीमा  शुल्क  को  इन  इकाइयों  के
 बंद  होने  के  लिए  उत्तरदायी  ठहराना  कठिन  इकाइयों  के  बंद  होने
 के  लिए  सामान्यतया  इकाइथों  का  अलाभकर  कच्ची  सामग्री
 की  उच्च  मांग  में  कुप्रबंध  आदि  को  उत्तरदायी
 ठहराया  जा  सकता

 और  उपर्युक्त  को  देखते  ये  प्रश्न  नहीं

 डिजाइन  आदानों  और  विपणन

 सुविधाओं  के  कार्यक्रम

 *231.  श्री  अन्नासहेब  एम०के०पाटील  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हथकरघा  क्षेत्र  को  डिजाइन  आदान  तथा
 विपणन  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  बनाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  हथकरघा  क्षेत्र  के  विकास  की  प्रगति  की
 समीक्षा  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 विश्व  व्यापार  संगठन  की  शर्तों  से  उत्पन्न  चुनौतियों  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  हथकरघा  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित
 उपायों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वस्त्र  मंत्री  काशीराम  :

 बस्त्र  मंत्रालय  द्वारा  हथकरघा  क्षेत्र  में  कार्यान्वित  स्कीमें  डिजाइन
 निवेश  तथा  विपणन  सुविधाओं  को  बढ़ाने  वाले  क्षेत्र  डिजाइन  निवेश
 स्वतंत्र  डिजाइनर  निर्यातयोग्य  उत्पादों  का  विकास  और  उनका
 विपणन  प्रोजेक्ट  पैकेज  स्कीम  तथा  बुनकर  सेवा  केन्द्रों  द्वारा  प्रदान
 किए  जा  रहे  डिजाइन  ज्ञान  तथा  निवेश  प्रदान  करने  हेतु  हथकरघा
 निर्यात  संवर्धन  परिषद  तथा  5  बुनकर  सेवा  केन्द्रों  के  संयोषक  सहित
 फैशन  प्रौद्योगिकी  राष्ट्रीय  संस्थान  के  सहयोग  से  एक  राष्ट्रीय  डिजाइन
 केन्द्र  स्थापित  किया  गया  राष्ट्रीय  जिला-स्तर  के  '

 हाटों  में  भाग  लेकर  तथा  हथकरघा  कम्प्लैक्सों  की  स्थापना  द्वारा  क्षेत्र
 को  विपणन  सहायता  प्रदात  को  जाती

 और  राज्य  सरकारें  जिनके  माध्यम  से  अधिकतर
 विकासात्मक्र  स्कीमें  कार्यान्वत  की  जा  रही  हैं  उनके  सहयोग  तथा  सहायता
 से  क्षेत्र  को  प्रगति  को  नियमित्त  समीक्षा  की  जाती  ऐसी  समीक्षा
 लगातार  चलने  वाली  प्रक्रिया
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 डब्ल्यू०टी०ओ०  द्वारा  पैदा  की  गई  चुनौतियों  को  ध्यान
 में  रखते  हथकरघा  क्षेत्र  के  प्रोत्साहन  हेतु  क्षेत्र  को  अधिक  प्रतिस्पर्धात्मिक
 बनाने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ताकि  आर्थिक  रुकावटें  हटाने
 से  चुनौतियों  का  सामना  कर  2004  तक  परिमाणात्मक  प्रतिबंधों
 के  हटने  के  बाद  खुली  विश्व  प्रतियोगिता  का  सामना  करने  हेतु  उत्पादकता

 वृद्धि  तथा  गुणवता  सुधार  के  लिए  प्रभावशाली  उपाय  किए  जा  रहे

 चालू  स्कीमों  के  अतिरिक्त  आधारभूत  डिजाइन  तथा  हथकरघा

 वस्तुओं  की  विपणनयोग्यता  को  बढ़ाने  हेतु  अगले  वित्तीय  वर्ष  से  एक
 नई  स्कीम  हथकरघा  प्रोत्साहन  योजनाਂ  आरंभ  किए  जामे  का
 प्रस्ताव

 तंबाकू  व्यापार  में  कमी

 *232.  श्री  राजैया  मल्याला  :
 श्री  चाडा  सुरेश  रेड्डी  :

 क्या  वाणिज्य  और  ठद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  विशेषकर  आंध्र  प्रदेश  और  कर्नाटक  में  तंबाकू
 के  व्यापार  में  कमी  आई

 यदि  तो  तंबाक्  व्यापार  के  सहायतार्थ  सिगरेटों  का
 विकास  करने  और  उनका  उत्पादन  करने  के  लिए  प्रत्यक्ष  विदेश  निवेश
 को  अनुमति  देने  के  लिए  कौन-कौन  से  कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताल

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  तंबाकू
 के  व्यापार  की  मात्रा  में  स्पष्टरूप  से  गिरावट  का  कोई  रुझान  नहीं
 रहा

 प्रश्न  नहीं  उठतान

 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक

 *233.  श्रीं  रवीदन  कुमार  पाण्डेय  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  और  मुद्रास्फीति  की  दर  में

 अभूतपूर्व  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  1999  से  आज  तक  उपभोक्ता  मूल्य
 थोक  मूल्य  और  मुद्रास्फीति  का  रुझान  क्या  है

 और  पिछले  दो  वर्षों  के  माह-वार  तुलनात्मक  आंकडे  क्या

 क्या  1999  दौरान  मुद्रास्फीति  की  निम्न  दर
 के  बावजूद  अधिकतर  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  तेजी  से  वृद्धि

 यदि  तो  विभिन्न  वस्तुओं  के  मूल्यों  और  उसके  बाद

 मुद्रास्फीति  की  दर  में  वृद्धि  के  क्या  कारण

 (४)  मूल्य  वृद्धि  और  मुद्रास्फीति  की  दर  में  वृद्धि  को  रोकने
 के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  हा  प्रस्ताव

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  मूल्य  वृद्धि  रोकने  के  लिए
 कुछ  उपाय  सुझाए  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  उपायों  को
 किस  सीमा  तक  लागू  किया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्री  यशवन्त  :  और  वर्ष  1999-2000
 के  दौरान  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  अथवा  थोक  मूल्य  सूचकांक  पर
 आधारित  वार्षिक

 अगसीति
 दर  में  कोई  अभूतपूर्व  वृद्धि  नहीं  हुई  गत

 दो  वर्षों  के लिए  कामगारों  के  लिए  उपभोक्ता  मूल्य
 सीपीआई  खेतीहर  मजदूरों  के  लिए  उपभोक्ता  मूल्य
 सूचकांक  और  थोक  मूल्य  सूचकांक

 पर  आधारित  बिन्दु-दर-बिन्दु  वार्षिक  मुद्रास्फीति  दर  के

 पूलनात्मक आंकड़े  माह  की  तुलना  में  दूसरे  नीचे  सूचीबद्ध  :

 थोक  मूल्य  सूचकांक  और  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक
 में  वार्षिक  मुद्रास्फीति  दर्रे

 ्ः  डब्ल्यूपीआई  सीपीआई  सीपीआई
 )

 आधार  वर्ष  81-82  1982  86-87

 1998-99

 गओ

 अप्रैल  5.6  8.2  4.6

 मई  6.6  10.5  7.0

 जून  75  12.4  8.9

 जुलाई  8.3  14.8  10.7

 अगस्त  8.3  15.0  11.8

 सितम्बर  8.5  16.3  12.9

 अक्तूबर  8.3  18.6  15.6

 नवम्बर  8.1  19.7  18.3

 दिसम्बर  6.3  15.3  15.1

 जनवरी  4.7  9.4  9.1

 फरवरी  5.3  8.6  8.8

 मार्च  5.0  8.9  8.8

 1999-2000

 |

 अप्रैल

 ह
 4.3  8.4  8.1

 मई  ३3.8  77  8.1

 जून  3.1  5.3  67

 जुलाई  2.3  3.2  5.2

 अगस्त  2.2  3.1  5.1

 सितम्बर  27  2.1  4.4

 अक्तूबर  2.9  0.9  3.6

 नवम्बर  2-8  0.0  19

 दिसम्बर  2-8  0.5  2-0

 जनवरी  3.0  2-6

 +*अन॑तिम
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 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  पर  आधारित  मुद्रास्फीति  की  दर  में

 1998  में  19.7  प्रतिशत  का  अभूतपूर्व  उछाल  आया  इसके  बाद

 1999  में  यह  गिरकर  9.4  प्रतिशत  रह  इसके  बाद  से

 इसमें  और  तेजी  से  गिरावट  आई  है  और  1999  में  यह  दर

 शून्य  दर्ज  की  2000  में  इसमें  2.6  प्रतिशत
 की  मामूली

 बढ़ोत्तरी  हुई  जो  लगभग  3  प्रतिशत  के  थोक  मूल्य  सूचकांक  पर  आधारित

 मुद्रास्फीति  दर  जितनी  ही

 सीपीआई  और  डब्ल्यूपीाआई  पर  आधारित  मुद्रास्फीति
 दर  का  रुझान  भी  इसी  प्रकार  सीपीआई  1999

 में  9.  प्रतिशत  से  गिरकर  1999  में  2.0  प्रतिशत  रह

 जबकि  थोक  मूल्य  सूचकांक  आधारित  मुद्रास्फीति  दर  1999

 में  4.7  प्रतिशत  से  गिरकर  2000  में  3.0  प्रतिशत  हो

 और  1999  माह  के  लिए  थोक  मूल्य  सूचकांक
 आधारित  वार्षिक  मुद्रास्फीति  दर  2.7  प्रतिशत  थी  और  उसके  बाद  से

 यह  लगभग  3  प्रतिशत  के  स्तर  पर  बनी  हुई  19  2000

 को  समाप्त  हुए  सप्ताह  के  लिए  मुद्रास्फीति  की  अद्यतन  उपलब्ध  दर

 अभी  भी  2.  प्रतिशत  के  न्यून  स्तर  पर  बनी  हुई

 1799  के  दौरान  दैनिक  उपयोग  की  अधिकांश  वस्तुओं
 के  मूल्य  साधारण  रूप  से  कम  वास्तव  में  कुछ  वस्तुओं  के  मूल्य
 गत  वर्ष  की  अपेक्षा  भी  कम  चावल  और  गेहूं  में  कुछ  मूल्य  वृद्धि
 दर्ज  की  गई  परंतु  ऐसा  मुख्यतया  किसानों  को  दिए  गए  न्यूनतम
 समर्थन  मूल्यों  में  वृद्धि  के  कारण

 1999  माह  और  19  2000*  को  समाप्त  हुए
 सप्ताह  के  लिए  कुछ  प्रमुख  वस्तुओं  और  वस्तु  समूहों  की  मुद्रास्फीति
 को  दर  नीचे  दी  गई  है  :

 चस्तुएं  थोक  मूल्यों  में  वार्षिक  परिवर्तन  _
 1998  19  1999

 की  तुलना  में  की  तुलना  में  19
 1999  2000

 1  2  ३

 चावल  13.9  0.8

 गेहूं  18.7  3.1

 दालें  7.6  2.2

 फल  व  सब्जियां  -14.6  -1.5

 चीनी  0.9  0.6

 खाद्य  तेल  -15.5  -19.3

 अनिवार्य  बसस््तुएं  0.8  -0.2,

 (3)  से  वर्ष  1999-2000  के  दौरान  वार्षिक
 दर  कम  रही  यह  कारगर  आपूर्ति  प्रबन्धन  के  साथ-साथ
 दैनिक  उपयोग  की  अनिवार्य  वस्तुओं  के  मूल्यों  और  आपूर्ति  की  करीबी
 मानिटरिंग  के  जरिए  मुद्रास्फीति  को  नियंत्रण  में  रखने  के  सरकार  के
 ठोस  प्रयासों  का  परिणाम  मूल्यों  को  बढ़ने  से  रोकने  के  लिए
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 जब  कभी  आवश्यक  सुधारात्मक  कार्रवाई  की  गई  सरकार  का

 यह  सतत  प्रयास  होगा  कि  मूल्यों  में  स्थिरता  बनाए  रखी

 बड़े  पैमाने  पर  नकदी  निधि  के  आधिक्य  को  देखते  जैसा

 कि  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  स्थूल  मुद्रा  की  उच्च  वृद्धि
 में  परिलक्षित  होता  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  समग्र  मौद्रिक  स्थिति  को

 सावधानीपूर्वक  नियंत्रित  करने  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  है  ताकि

 समूचे  मूल्य  संबंधी  परिदृश्य  पर  मुद्रास्फीतिकारी  प्रत्याशाओं  के  प्रभाव

 को  निष्प्रभावी  किया  जा  भारतीय  रिजर्व  बैंक  अपनी  मौद्रिक  नीति
 का  निर्धारण  करने  में  वृहत  मौद्रिक  विस्तार  के  परिणामिक  प्रभाव  को

 ध्यान  में  रखता

 सरकारी  ठपक्रमों  में  निदेशकों  की  नियुक्ति

 *234.  श्री  अजय  सिंह  चौयाला  :
 डॉ०  सी०  कृष्णन  ;

 क्या  भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  सरकारी  उपक्रमों  के  निदेशक  मंडलों  में  निदेशकों
 की  नियुक्ति  के  लिए  अपनाए  जाने  वाले  मानदेंड  और  नीति  का  ब्यौरा

 क्या

 प्रत्येक  सरकारी  उपक्रम  में  31  1999  तक  गंत
 तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  निदेशकों  की  नियुक्ति  की

 सरकार  द्वारा  नियुक्ति  संबंधी  नीति/मानदंडों  को  पारदर्शी  बनाने
 के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 क्या  सभी  सरकारी  उपक्रमों  के  एक-तिहाई  निदेशकों  का

 चुनाव  कर्मचारी  संघों  के  द्वारा  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इसका  कार्यान्वयन
 कब  तक  किए  जाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्री  मनोहर  :
 और  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  निदेशक  मंडल

 में  विभागीय  सरकारी  अधिकारियों  को  नामांकित  करने  के  अलावा

 उद्देश्यपरक  तथा  पारदर्शक  प्रक्रिया  के  माध्यम  से  सक्षम  व्यावसायिकों
 तथा  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों  को  पूर्णकालिक  कार्यकारी  तथा  अंशकालिक
 गैर-सरकारी  निदेशकों  के  रूप  में  नियुक्त  करना  सरकार  की  नीति  तथा
 प्रक्रिया  निदेशक  मंडल  की  संरचना  निगम  प्रशासन  के  सभी  पहलुओं
 को  ध्यान  में  रखकर  की  जाती  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  उद्यमों  के

 कर्मचारी  संघों  द्वारा  एक-तिंहाई  निदेशकों  का  चुनाव  करने  का
 कोई  प्रस्ताव  नहीं  ,

 तत्काल  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  वर्ष  1998  तथा  1999
 के  दौरान  88  तथा  15  पूर्णकालिक  निदेशकों  की  नियुक्ति  की
 गई

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं
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 आटे  में  चल  रहे  सार्वजनिक  क्षेत्र
 के  उपक्रमों  में  निवेश

 ४235.  श्री  अधीर  चौधरी  :
 श्रीमती  श्यामा  सिंह  :

 क्या  भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  एसोसियेटिड  चैंबर्स  ऑफ  कॉमर्स  एंड  इंडस्ट्री  ने  देश
 में  घाटे  में  चल  रहे  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  वित्तपोषण  न  करने
 का  सरकार  से  आग्रह  किया

 यदि  तो  सरकार  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  घाटे  में
 चल  रहे  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  कुल  कितना  निवेश  किया

 क्या  सरकार  के  घाटे  में  चल  रही  इकाइयों  का  पुनरुद्धार
 करने  के  प्रयास  व्यर्थ  सिद्ध  हुए  और

 यदि  तो  इस  तरह  के  घाटे  के  लिए  कौन-कौन  से
 कारण  उत्तरदायी  हैं  ?

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्री  मनोहर  :

 31.3.1996,  31.3.1997  और  31.3.1998  की  स्थिति  के
 जिस  अवधि  तक  की  सूचना  उपलब्ध  केन्द्रीय  सरकारी

 क्षेत्र  के  घाटा  उठाने  वाले  की  संख्या  क्रमशः  102,  104  और
 100  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  जिनमें
 घाटा  उठने  वाले  उपक्रम  भी  शामिल  में  किए  गए  निवल  निवेश
 संबंधी  सूचना  संबंधित  वर्षों  के  लोक  उद्यम  सर्वेक्षण  के  के
 विवरण  17  और  18  में  उपलब्ध  जिन्हें  संसद  में  प्रस्तुत  किया  गया
 था  और  ये  प्रकाशित  दस्तावेज

 सरकार  का  यह  सतत्  प्रयास  है  कि  घाटा  उठाने  वाले  सरकारी
 क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  पुनर्गन  और  पुनरुद्धार  किया  इसके

 सरकारी  क्षेत्र  के  अनेक  उपक्रम  अपने  परिचालनों  का

 पुनर्गगन  कर  अपने  कार्य-निष्पादन  में  आमूल-चूल  परिवर्तन  प्राप्त
 कर  सके

 घाटे  के  लिए  उत्तरदायी  कारण  प्रत्येक  इकाई  में  अलग-अलग

 कुछ  सामान्य  कारण  इस  प्रकार  क्षमता  का  कम  अप्रचलित

 पुराने  संयंत्र  और  कम  निविष्टि  की  लागत
 में  संसाधनों  की  अधिक  ब्याज  और  मूल्यह्ास  का
 कमजोर  विपणन  अतिरिक्त  मानव-शक्ति

 जापान  के  साथ  कोयला  प्रौद्योगिकी
 के  बारे  में  संचि

 *236.  श्री  मणिभाई  रामजीभाई  औधरी  :
 श्री  सदाशिवराबव  दादोथा  मंडलिक  :

 क्या  खान  और  खनिज  मंत्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  भारत  और  जापान  ने  ऊर्जा  संयंत्रों  और  अन्य  कोयला
 आधारित  उद्योगों  के लिए  साफ-सुथरी  कोयला  प्रौद्योगिकी  विकसित  करने
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 की  दिशा  में  अपने-अपने  संसाधन  समेकित  करने  हेतु  कोई  समझौता
 किया

 ह

 यदि  तो  क्या  दोनों  देशों  में  पहली  बार  कोयला  विनिर्माण
 प्रौद्योगिकी  में  सुधार  लाने  हेतु  सहमति  हुई  है  जो  पर्यावरण  संरक्षण  में
 सहायक  सिद्ध

 यदि  तो  भारत  और  जापान  में  कोयला  प्रौद्योगिकी  के
 बारे  में  हुए  समझौते  का  अन्य  ब्यौरा  क्या

 भारत  में  कोयला  क्षेत्र  को  पर्यावरण  के  अनुकूल  बनाने  हेतु
 कोयला  वॉशरी  की  स्थापना  और  अधिक  कोयला  निकालने  वाली  प्रौद्योगिकी
 उपलब्ध  करवाने  हेतु  जापान  द्वारा  कितनी  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराई
 गई  ?

 विद्युत  मंत्री  तथा  खान  और  खीनज  मंत्री  पी०आर०
 :  से  सरकार  ने  विद्युत  संयंत्रों  और  अन्य

 कौयला  आधारित  उद्योगों  के  लिए  साफ-सुथरी  कोयला  प्रौद्योगिकी
 विकसित  करने  की  दिशा  में  अपने  संसाधनों  को  समेकित  करने  हेतु
 जापान  के  साथ  कोई  समझौता  नहीं  किया  सी०एम०
 पी०डी०आई०एल०  ने  वर्ष  1997  से  जापान  के  सैंटर  फॉर

 कोल
 पूटिलाइजेशन

 '  के  साथ  निम्नलिखित  कार्यों  हेतु  समझौतों  पर  हस्ताक्षर
 :

 (0)  वर्ष  1997  में  भारत  में  पर्यावरण-अनुकूल  कोयला  उपयोग
 व्यवस्था  के  लिए  अनुसंधान  कार्यक्रम  के  लिए  सर्वेक्षण-पूर्व
 कार्य  किया

 (i)  वर्ष  1998  में  भारत  में  पर्यावरण-अनुकूल  कोयला  उपयोग
 व्यवस्था  के  लिए  अनुसंधान  कार्यक्रम  हेतु  सर्वेक्षण  कार्य
 किया

 ह

 (0)  भारत  में  पर्यावरण  अनुकूल  कोयला  उपयोग  व्यवस्था  के
 लिए  अनुसंधान  कार्यक्रम  हेतु  सर्वेक्षण  कार्य  को  अद्यतन  किए
 जाने  का  कार्य  वर्ष  2000  में  प्रगति  पर

 ह

 कोयला  वाशरी  अथवा  कोयला  परिष्करण  प्रौद्योगिकी  स्थापित  करने
 के  लिए  जापान  द्वारा  सी०आई  ०एल०  को  कोई  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध
 नहीं  कराई  गई

 जापान  कोयला  ऊर्जा  संयंत्र  से  एक  प्रतिनिधि  मंडल  दिनांक  18.
 1.2000  को  दिल्ली  आया  और  सी  ०एफं०आर०  आई०  को  एक  उपस्थापन

 प्रस्तुत  सी०एफ०आर०आई०  तथा  जे०सी०ओ०ए०एल०  के
 बीच  रचनात्मक  विचार-विमर्श  हुआ  और  भविष्य  में  परस्पर  सहयोग
 के  लिए  उनमें  भागीदारी  होने  की  संभावना  दिख  रही  सी०एफ०
 आर०आई०  तथा  जे०सी०ओ०ए०एल०  पारस्परिक  लाभ  के  लिए
 कोयला  विनिर्माण  तथा  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  संभावित  अनुसंधान  और
 विकास  पर  विचार-विमर्श  जारी  रखने  पर  सहमत  हो  गए

 पूंजी  बाजार

 *237.  श्री  किरीट  सौमैया  ;
 डा०  संजय  पासवान  :

 व्यू  लित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सोफ्टवेयर  सूचना  प्रौद्योगिकी  के  नाम  पर  विभिन्न  फर्जी
 कंपनियों  ने  प्राइमरी  और  सैकेन्ड्री  पूंजी  बाजार  में  हेरा-फैरी  करनी  शुरू
 कर  दी

 10  2000  लिखित  उत्तर  28

 यदि  तो  कितनी  गैर-बैंकिंग  कंपनियां

 अपने  नाम  बदलकर  अपने  आपको  सूचना  प्रौद्योगिकी
 कंपनी  के  रूप  में  दिखाकर  थाजार  में  उतरी

 भारतीय  रिजर्व  बैंक/सेवी  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम
 उठाने  का  प्रस्ताव

 क्या  निवेश  शिकायत  मंच  ग्रीवेसेस  और

 इसके  अध्यक्ष  ने  शेयर  बाजार/पूंजी  बाजार  में  बनावटी  के  बारे
 में  जांच  कराने  के  लिए  उनके  मंत्रालय  को  अभ्यावेदन  दिया  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक
 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  यशवन्त  :  से  हाल  ही
 कंपनियों  ट्वारा  अपने  नाम  साफ्टवेयर/सूचना  प्रौद्योगिकी  कंपनियों  में  परिवर्तित
 करने  के  मामले  सामने  आए  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  उपलब्ध  कराई
 गई  सूचना  के  17  गैर-बैंकिंग  वित्तीय  कंपनियों  ने  अपने  नाम

 सूचना  प्रौद्योगिकी  कंपनियों  में  परिवर्तित  कर  लिए  कंपनियों  द्वारा  नाम
 परिवर्तन  एक  ऐसा  विषय  है  जिसे  कंपनी  1956  के  तहत
 विभिन्न  प्रावधानों  द्वारा  विनियमित  किया  जाता  पंजीकरण  प्रमाणपत्र
 प्रदान  करने  के  निबंधनों  तथा  शर्तों  के  भाग  के  रूप  में  भारतीय  रिजर्व
 बैंक  ने  दिनांक  13  2000  के  अपने  परिपत्र  के  तहत  निर्धारित
 किया  है  कि  अपना  वर्तमान  नाम  परिवर्तित  करने  का  आशय  रखने  वाली
 एनबीएफसी  को  नाम  परिवर्तन  हेतु  कंपनियों  के  रजिस्ट्रार  से  संपर्क  करने
 से  पूर्व  भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  पूर्वानुमति  प्राप्त  करनी  आवश्यक
 इन  निदेशों  का  उल्लंघन  करने  वाली  कंपनी  के  बिरुद्ध  भारतीय  रिजर्व
 बैंक  1934  के  तहत  कार्रवाई  की  जाएगी  जिसमें  पंजीकरण

 यदि  पहले  दिया  गया  रद्द  करना  अथवा  पंजीकरण  हेतु  उसके
 आवेदन  को  अस्वीकार  जैसा  भी  मामला  शामिल  निवेशकों
 के  हितों  का  संरक्षण  करने  की  दृष्टि  से  सेबी  ने  निम्न  कदम  उठाए
 निवेशकों  को  प्रेस  के  माध्यम  से  सचेत  करते  हुए  ऐसी  स्क्रिपों  में  कारोबार
 करते  समय  सावधान  रहने  की  सलाह  दी  (॥)  एक्सचेंजों  को  ऐसी
 कंपनियों  के  शेयरों  के  संबंध  में  कारोबार  तथा  अन्य  घटनाओं  की  बारीकी
 से  निगरानी  करने  के  लिए  कहा  गया  (11)  ऐसी  कंपनियों  के  लिए
 अपनी  त्रैमासिक/वार्थिक  रिपोर्टों  में साफ्टवेयर  कार्यकलाप  का  निष्पादन
 तथा  परिणाम  पृथक  रूप  से  दर्शाना  अनविर्य  कर  दिया  गया  (iv)
 सूचना  प्रौद्योगिकी  क्षेत्र  में  तीन  वर्ष  के  लाभप्रदत्ता  ट्रैक  रिकार्ड  की  अपेक्षा
 के  रूप  में  ऐसी  कंपनियों  ट्वारा  पब्लिक/राईट्स  इश्यू  के  लिए  प्रविष्टि
 मानदंड  और  कड़े  कर  दिए  गए  हैं  तथा  (५)  ऐसी  स्क्रिपों  में  अस्थितता
 को  कम  करने  हेतु  ऐसी  74  कंपनियों  को  चल  निपटान  खंड  को  अंतरित
 कर  दिया  गया

 और  (४2)  निवेशक  शिकायत  मंच  के  अध्यक्ष  ने  इस  संबंध
 में  वित्त  मंत्रालय  को  अभ्यावेदन  दिया  जबकि  मूल्य  स्थोज  बाजार
 चालित  सेबी  ने  स्टाक  एक्सचेंजों  को  सक्रिय  कार्रवाई  करने  के  लिए
 सतर्क  किया  है  जिसमें  विशेष/तदर्थ  मार्जिन  देनदारियों  में  कमी

 शीघ्र  भुगतान  अस्थिर  मार्जिनों  में  वृद्धि  शामिल

 बुनकरों  के  लिए  आवास

 ,  *238.  श्री  हरीभाठ  शंकर  महाले  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  बुनकरों  के  लिए  मकानों  के  निर्माण

 हेतु  1997-98  के  दौरान  धनराशि  मंजूर  की
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 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  धनराशि  का  पूरी  तौर  पर  उपयोग  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  संबंध  में  क्या
 उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्री  काशीराम  ;

 से  भारत  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  तथा  जारी  की  गई
 निधियों  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  उनके  उपयोग  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न
 विवरण  में  दर्शाया  गया

 जारी  की  गई  निधियों  का  अधिकतर  भाग  उपभोग  किया  गया
 यह्पि  कुछ  मामलों  में  वित्तीय  वर्ष  1197-98  के  अंत  में  निधियाँ  स्वीकृत
 की  गईं  कुछ  मामलों  में  राज्य  सरकारों  के  स्तर  पर  उनके  कार्यान्ययन
 अभिकरणों  को  निधियां  स्थामांतरित  करने  में  विलंब  भी  हुआ  इन  कारणों
 से  कुछ  राज्यों  में  निधियां  पूर्ण  रूप  से  उपयोग  नहीं  की  जा

 आबंटित  निधियों  के  उचित  उपयोग  तथा  तेजी  से  कार्यान्वयन  के  लिए
 राज्य  सरकारों  पर  दबाव  डालने  हेतु  केन्द्र  सरकार  ट्वारा  नियमित  समय
 पर  उचित  उपायों  के  लिए  मॉनिटरिंग  एवं  समीक्षा  की  जाती

 विवरण

 लाख  रुपये

 राज्य  का  नाम  *1997-98  *1997-98  प्रस्तुत  किए  गए
 में  स्वीकृत  में  उपयोगिता

 राशि  की  गई  पत्र  के  अनुसार
 राशि  राज्य  सरकार  द्वारा

 उपयोग  की  गई  राशि

 2  4  5

 1.  आंध्र  274.  146.54  146.54

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  100.62  50.31  50.31

 3.  असम  79.18  39.59  39.59

 4...  कनटिक  107.40  53.70  -

 5...  मध्य  प्रदेश  200.00  200.00
 -

 6...  गहाराष्टर  56.78  28.39  28.39

 7.  नागालैंड  704.50  352.25  352.25

 8.  उडीसा  142.36  90.36
 न

 9.  राजस्थान  241.00  120.50  114.01

 10.  तमिलनाडु  220.12  110.06  110.06

 11.  त्रिपुरा  28.10  14.05  च्य

 12.  पश्चिम
 बंगाल  192.50  96.25  96.25

 कल  2346.72  1302.00  937.40

 वर्ष  में  कुल  स्वीकृत  राशि  का  50  प्रतिशत  उसी  वर्ष  पहली
 किश्त  के  रूप  में  जारी  की  जाती  पहले  जारी  की  गईं  निधियों
 के  उपयोग  के  बाद  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  प्राप्त  उपयोगिता  प्रमाण-पत्रों
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 को  प्रमाणित  किए  जाने  पर  शेष  50  प्रतिशत  राशि  दूसरी  किश्त  के
 रूप  में  जारी  की  जाती

 छोटे  सिक्कों  की  कमी

 #239.  औमती  कैलाशो  देवी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  25  50  पैसे  तथा  एक  दो  रुपये  और
 पांच  रुपये  जैसे  छोटे  सिक्कों  की  अत्यधिक  कमी

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  देश  के  विभिन्न
 भागों  में  व्यापारियों  द्वारा  छोटे  सिक्कों  के  बदले  में  प्रणालीਂ  चलाई
 जा  रही

 यदि  तो  क्या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  देश  में  छोटे  सिक्कों  की
 कमी  को  पूरा  करमे  के  लिए  कोई  प्रभावी  कदम  उठा  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्री  यशवन्त  :  भिल-भिन्न  मूल्य-वर्गों
 के  सिक्कों  की  कमी  हो  रही

 ज़ी
 और  (a)  भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  सिक्कों  की  जरूरत  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  सिक्कों  के  स्वदेशी  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए
 सरकारी  टकस्ालों  को  आधुनिक  बनाया  जा  रहा  सरकार  ने  सिक्कों
 की  कभी  को  कम  करने  के  लिए  निम्नानुसार  सिक्कों  का  आयात  भी  किः
 है/आयात  कर  रही  है  :

 अदद

 मूल्य  वर्ग

 वर्ष  5  रुपये  2  रुपये  ।

 1997-98  शून्य  300  700...

 1998-99  शून्य  ३300  700

 1999-2000  400  300  300

 2000-2001  1000  750  750

 क्षेत्रीय  फिल्मों  का  निर्माण

 *240.  श्री  शिवाजी
 बिडतराब

 काम्बले  :  कया  सूचना  और  प्रसारण
 यह  बताने  की  कृपा  कि  ः

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  निर्मित  फिल्मों  कौ  तुलना  में  1999  के

 दौरान
 निर्मित  की  गई  क्षेत्रीय  फिल्मों  की  भाधा-कार  संख्या  क्या

 देश  में  गत  तीन  वर्षों  में  सामान्यतः  तथा  विशेषकर  महाराष्ट्र
 में  बेहतर  किस्म  की क्षेत्रीयਂ  फिल्मों  के  निर्माण  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए
 राज्वों/केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रदान  किए  गए  विशेष  प्रोत्साहन  तथा  सुविधाओं
 का  ब्यौरा  क्या

 क्षेत्रीय  फिल्मों  ट्वारा  किन  मुख्य  समस्याओं  का  सामना  किया
 जा  रहा  और

 क्षेत्रीय  फिल्मों  को  प्रोत्साहन  और  उनके  जिकास  के  लिए  किए
 गए  नए  प्रोत्साहन/विचाराधौन  प्रोत्साहनों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  विभाग
 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :  से  वर्ष  1998  में  6१7
 और  वर्ष  1997  में  ७9३  की  तुलना  में  वर्ष  1999  में  केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणन
 बोर्ड  द्वारा  सार्वजनिक  प्रदर्शन  हेतु  प्रमाणित  फीचर  फिल्मों  की  संख्या  764

 वर्ष  1997,  1998  ओर  1999  के  लिए  प्रमाणित  फिल्मों  का  भाषा-वार
 ज्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  बहुत-सी  क्षेत्रीय  भाषा  की  फिल्मों
 के  निर्माण  की  बढ़ती  हुई  संख्या  विक्रास  की  स्थिति  को  दर्शाती

 अधिकांश  राज्य  सरकारें  अपनी  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  फिल्मों  के  निर्माण
 को  प्रोत्साहित  करती  हैं  और  वे  मनोरंजन  कर  से  छूट  देने  अथवा  कम  :

 फिल्म  निर्माण  के  लिए  अनुदान  देने  और  प्रत्येक  वर्ष  कुछ  कम  से  कम
 विनिर्दिष्ट  सप्ताहों  के  लिए  सिनेमा  थिएटरों  में  क्षेत्रीय  फिल्मों  को  अनिवार्य
 रूप  से  दिखाने  जैसी  सुविधाएं  मुहैया  कराती

 महाराष्ट्र  सरकार  मराठी  फिल्मों  के  निर्माताओं  को  निम्नलिखित  प्रोत्साहन
 देती  है  :

 1...  मराठी  फिल्म  के  निर्माण  के  लिए  फिल्म  निर्माता  को  15  लाख
 रुपये  की  अनुदान  सहायता  दी  जाती

 2...  यदि  फिल्में  गोरेगांव  फिल्म  सिटी  और  कोलहापुर  फिल्म  सिटी
 पर  शूट  की  जाती  है  तो  फिल्म  की  शूटिंगों  पर  50  प्रतिशत
 की  छूट  दी  जाती

 3.  विषयपरक  एवं  सौन्दर्यपरक  विशिष्टता  वाली  मराठी  फिल्मों
 को  वार्षिक  पुरस्कार  दिया  जाता  निर्देशक  और
 फिल्म  से  जुड़े  सर्दस्यों  को  भी  पुरस्कार  दिए  जाते

 4...  मराठी  फिल्मों  को  मनोरंजन  कर  के  भुगतान  से  पूरी  छूट  दी
 जाती

 5.  अंतर्राष्ट्रीय  एवं  राष्ट्रीय  पुरस्कार  जीतने  वाली  मराठी  फिल्मों
 को  ।  लाख  रुपये  का  विशेष  पुरस्कार  दिया  जाता

 6...  थिएटर  के  मालिकों  से  मराठी  फिल्मों  के  प्रदर्शन  हेतु  एक  वर्ष  में
 कम  से  कम  4  सप्ताह  आरक्षित  रखने  की  अपेक्षा  की  जाती

 पर्याप्त  प्रदर्शी  बाजार  उपलब्ध  न  होने  और  निर्माण  लागत  में  वृद्धि

 होने  को  क्षेत्रीय  सिनेमा  के  विकास  में  मुख्य  बाधा  माना  जाता

 राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  क्षेत्रीय  सिनेमा  के  निर्माण  को  बढावा
 देता  है और  इसने  पिछले  तीन  वर्षों  मैं  26  क्षेत्रीय  भाषा  फिल्में  निर्मित  की

 दूरदर्शन  के  राष्ट्रीय  नेटवर्क  और  क्षेत्रीय  केद्रों  द्वारा  क्षेत्रीय  फिल्में
 साप्ताहिक  आधार  पर  और  क्षेत्रीय  उपग्रह  चैनलों  ट्वाता  दैनिक  आधार  पर
 प्रसारित  की  जाती  फिल्य  उद्योग  सहित  मनोरंजन  उद्योग  में  रोजगार  सृजन
 एवं  आय  के  अर्जन  की  संभावना  को  देखते  हुए  सरकार  इसे  लगातार  सहायता
 देती  रही  सरकार  अंतर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोहों  का  आयोजन  करती
 जिसमें  क्षेत्रीय  फिल्मों  आवश्यक  प्रदर्शन  कौ  भी  व्यवस्था  की  जाती

 प्रत्येक  वर्ष  सप्ट्रीय  फिल्म  पुरस्कारों  में  क्षेत्रीव  भाषा  की  फिल्मों  को

 मुख्य  रूप  से  शामिल  किया  जाता

 वर्ष  2000-2001  के  लिए  संसद  के  समक्ष  प्रस्तुत  बजट  प्रस्तावों  में
 निम्नलिखित  महत्वपूर्ण  लाभों  का  प्रस्ताव  रखा  गया  है  :

 1...  मनोरंजन  साफ्टवेयर  के  निर्यात  में  लगे  व्यक्तियों/मालिकों  को
 आयकर  अधिनियम  1961  की  धारा  80  एथ०एच०एफ०  के

 :  लाभ  गए

 सिनेमेटोग्राफ  कैमरों  और  अन्य  संबंधित  उपकरणों  पर  मूल  सीमा

 शुल्क  40  ग्रतिशत  से  घटाकर  15  प्रतिशत  कर  दिया  गया
 नई

 10  2000  लिखित  उत्तर  32

 जम्बो  रोलों  वाली  कलर  पॉजिटिव  फिल्मों  और  कई  आकार
 के  रोलों  वाली  कलर  निगेटिंव  फिल्मों  पर  मूल  सीमा  शुल्क
 को  15  प्रतिशत  से  घटाकर  5  प्रतिशत  कर  दिया  गया  इन
 सामग्रियों  पर  प्रतिशुल्क  को  भी  समाप्त  कर  दिया  गया

 दिनांक  1.4.2000  से  आयकर  अधिनियम  की  धारा-285-ख
 के  अंतर्गत  फिल्म  निर्माताओं  द्वारा  आयकर  विवरणी  जमा  करने
 की  सीमा  25,000/-  रुपये  से  50,000/-  रुपये  तक  बढ़ा  दी
 गई

 विवरण

 केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणन  बोर्ड  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  में  सार्वजनिक

 भाषा

 नेपाली

 गुजराती

 बंगाली

 भोजपुरी

 राजस्थानी

 असमिया

 प्रदर्श  हेतु  प्रमाणित  फिल्मों  का  भाषा-वार  ब्यौरा

 1997  1998  1999

 2  ३  4

 117  3  166

 151  124  132

 128  133  153

 92  69  65

 81  72  87

 9  18  24

 14  11  -

 2  4  -

 10  15  27

 49  48  51

 2  6  2

 2  4  -

 5  5  7

 7  s  6

 ब्ग्ग्न  2  ब्म्ग्
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 ।  2  3  4

 खलेटानागपुरी  ण्य
 -  1

 हरियाणवी
 न  -  ।

 कुल  697  693
 .

 हावड़ा  में  राष्ट्रीय  पटसन  मिल

 2370.  श्री  हन्नान  मोल्लाह  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  हावडा  में  राजगुंजे  स्थित  राष्ट्रीय  पटसन  मिल  निगम  के
 प्रधीन  राष्ट्रीय  पटसन  मिलें  बंद  पड़ी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  उसके  क्या  कारण

 और

 उक्त  मिलों  को  समुचित  रूप  से  चलान के  लिए  सरकार  द्वारा
 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०  :
 से  जी  एन०जे०एम०सी०  के  अंतर्गत  राष्ट्रीय  पटसन  मिलों
 में  कोई  तालाबंदी  नहीं  हुई  एन०जे०एम०सी०  द्वारा  भारतीय
 पटसन  निगम  को  बकाया  राशि  के  भुगतान  न  करने  के  कारण  कच्चे  माल
 की  अनुपलब्धता  के  कारण  03.11.99  से  राष्ट्रीय  पटसन  मिल  में  उत्पादन
 अस्थायी  रूप  से  बंद  हुआ  राष्ट्रीय  पटसन  मिल  में  उत्पादन  शुरू  हो
 गया  सरकार  एस  ०टी  ०सी०  के  साथ  खरीद  व्यवस्थाओं  के  अंतर्गत

 कच्चे  पटसन  को  खरीदकर  मिल  में  उत्पादन  पुनः  शुरू  करने  के  लिए  विभिन्न
 उपाय  कर  रही  एन०जे०एम  ०सी  ०  मिलों  को  परिवर्तन  आधार  पर  चलाने
 के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे

 समुद्री  उत्पादों  का  निर्यात

 2371.  श्री  सुबोध  राय  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण
 की  गतिविधियों  का  विस्तार  केरल  तक  हो  चुका  और

 यदि  तो  राज्य  से  समुद्री  उत्पाद  के  निर्यात  को  बढ़ाने  में
 एम०पी०ई०डी०ए०  ने  क्या  योगदान  किया  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  भुरासोली  :

 समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  अधिनियम
 1972  के  एम्पीडा  नियातों  के  विशेष  संदर्भ  में  समुद्री  उत्पाद  उद्योग
 के  विकास  के  लिए  उत्तरदायी  केरल  से  समुद्री  उत्पादों  के  निर्यात  को

 बढ़ाने  के  लिए  एम्पीडा  द्वारा  कार्यान्वित  योजनाओं  सहित  किए  गए  विभिन्न
 उपायों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  शामिल  प्रसंस्करण  मत्स्य  पालन
 और  गहरे  समुद्र  में  मत्स्यायन  क्रियाकलापों  से  संबंधित  परियोजना  में  छः
 कंपनियों  की  अंश  पूंजी  में  भागीदारी  विविध  प्रकार  के  मत्स्यायन  के  लिए
 यांत्रिक  जलपोतों  पर  उपकरण  लगाने  के  लिए  सहायता  केरल  औद्योगिक
 अवस्थापना  विकास  जो  कि  एक  धारक  कंपनी  के  साथ  संयुक्त
 रूप  से  आरुर  में  एक  प्रसंस्करण  पूर्व  बुनियादी  सुविधा  संबंधी  परियोजना
 स्थापित  समुद्री  खाद्य  प्रसंस्करण  मशीनरी  को  खरीद  के  लिए  सहायता
 अनुदान  प्रदान  श्रिम्प  हैचरीज  और  नये  श्रिम्प  फार्मों  की  स्थापना  के
 लिए  सहायता  प्रदान  श्रिम्य  कृषकों  को  तकनीकी  सहायता  प्रदान

 नीची  सतह  वाले  क्षेत्रों  मे ंतोज  जल  में  प्रान  कृषि  का  संवर्धन
 मछआरों  के  लाभ  के  लिए  प्रदर्शन  कार्यक्रम  .
 आयोजित  प्रसंस्करण  और  प्रसंस्करण  कार्यों  में  लगे  कार्यकर्ताओं
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 आदि  और  समुद्री  खाद्य  उद्योग  के  गुणवत्ता  उनन्यन  एवं  आधुनिकौकरण
 के  लिए  विभिन  योजनाओं  को  कार्यान्वित

 बैंकों  का  कार्यनिष्पादन

 2372.  श्री  सुल्तान  सल्लाउद्दीन  ओवेसी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कार्यरत  विदेशी  और  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की
 अलग-अलग  राज्य-वार  संख्या  कितनी

 भारतीय  और  विदेशी  बैंकों  द्वारा  अलग-अलग  कितनी-कितनी

 घरेलू  और  अनिवासी  भारतीयों  की  जमाराशि  द्वारा  आकृष्ट  की  गई  और

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  रवैये  में  बदलाव  लाने  हेतु  सरकार
 द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहेब  विखे  :
 दिनांक  31.3.1999  की  स्थिति  के  अनुसार  देश  में  परिचालन  कर  रही  विदेशी
 बैंकों  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की अलग-अलग  राज्य-वार  शाखाओं
 की  संख्या  संलग्न  और  11  में  दी  गई

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  आंकड़ा  निगरानी  प्रणाली  से  पूछे  गए
 ढंग  से  जानकारी  प्राप्त  नहीं  होती  दिनांक  31.3.1999  की  स्थिति  के

 सरकारी  क्षेत्र  के  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  तथा  विदेशी  बैंकों
 -  की  कुल  जमा  राशियां  संलग्न  विवरण  [७४  और  ७  में  दी  गई

 बैंक  द्वारा  अपने  कर्मचारियों  के लिए  विभिन्न  स्तरों  पर आयोजित
 प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  में  उत्पन्न  होने  घाली  परिस्थितियों  से  निपटने  के  लिए
 व्यवहार  में  बदलाव  की  जानकारी  शामिल

 दिनांक  31.3.1999  की  स्थिति  के  अनुसार  विदेशी  बैंकों
 की  राज्यवार  तथा  बैंकवार  शाखाएं

 राज्य  का  नाम  विदेशी  बैंक  की

 सं  शाखाओं  की  संख्या

 1.  आकर  प्रदेश  ट््ु

 2.  असम

 3...  चंडीगढ़  1

 4...  दिल्ली  34

 5...  गुजरात  4

 6...  हिमाचल  प्रदेश  त

 7...  हरियाणा  1

 8.  जम्मू  व  कश्मीर  1

 9  कनाटक  10

 10.  केरल  4

 11...  महाराष्ट्र  63

 2.  पंजाब

 13...  तमिलनाडु  18

 14...  उत्तर  प्रदेश  2

 15...  पश्चिम  बंगाल  33
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 विवरण

 3।  1999  की  स्थिति  के  अनुसार  सरकारी

 भारतीय  स्टेट  बैंक  स्टेट  बैंक  स्टेट  बैंक  स्टेट  बैंक  स्टेट  बैंक  स्टेट  बैंक  स्टेट स्टेट  बैंक  स्टेट  स्टेट  बैंक  इलाहाबाद  आंध्रा  बैंक

 स्टेट  ऑफ  ऑँਂ  ऑफ  ऑफ  ऑफ  ऑफ  ऑफ  बैंक  बैंक  ऑफ
 बैंक

 बीकानेर  हैदगबाद  इंदौर  पटियाला  सौराष्ट्र  त्रावणकोर  बड़ौदा
 एंड

 जयपुर

 1  2  णणाओ  6  रा  7  8.  9  10  11  2  13

 1.  आंध्र  प्रदेश  816  5  523  2  18  4  3  7  23  795  69

 2.  अरुणाचल  42

 3.  असम  206  1  62  1  13

 4.  बिहार  929  11  1  233  ह॒  3  110

 5.  गोवा  49  ३  1  1  त  28

 6.  गुजरात  442  7  6  8  3  4  353  3  24  5  693

 7.  हरियाणा  164  8  5  2  125 1  29  1  25

 8.  हिमाचल  प्रदेश  146  74  3  $

 9.  जम्मू  एवं  कश्मीर  120  ३  3  3

 10.  कर्नाटक  297  3  113  त  482  4  2  12  15  20  37

 11.  केरल  225  1  6  10  2  556  5  7  43

 12.  मध्य  प्रदेश  688  6  3  334  2  5  3  2  173  7  91

 13.  महाराष्ट्र  808  23  171  23  7  10  21  11  85  28  295

 14-  मणिपुर  16  2  3

 15.  मेघालय  87  1  2

 16.  मिजोरम  25

 17.  नागालैंड  43  4  4

 18.  राष्ट्रीय  190  25  12  10  10  :  39  8  7  45  14  66
 क्षेत्र

 19.  उड़ीसा  472  2  5  1  55  7  35

 20.  पंजाब  239  7  2  350  37  2  45

 21.  राजस्थान  163  660  2  7  1  12  3.  31  3  323

 22.  सिक्किम  26  1

 23.  तमिलनाडु  576  5  1s  2  28  4  5  66  25  33  104
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 के  बैंकों  की  राज्यवार  और  बैंक-वार  शाखाएं

 बैंक  बैंक  केनरां  सैंटूल  देगा  इंडियन  इंडियन  ओरियंटल  ,  पंजाब  चंजञाब  सिंडेकेट  यूनियन  यूनाइटेड  यूको

 ऑफ  ऑफ  बैंक  बैंक  रेशन  बैंक  बैंक  ओकसीज  बैंक  नेशनल  एंड  बेंक  बैंक  बेंक  बैंक

 इंडिया  महाराष्ट्र  ऑफ  बैंक  बैंक  ऑफ  सिंध  ऑफ

 इंडिया  कॉमर्स  बैंक  इंडिया  इंडिया

 14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  25  26  ्फ्  28

 73  28  175  103  66
 न्

 18  207  116  15  53  4  305  129  2.  43

 1  2  2

 8  15  103  2  20  15  2  45  5  5  46  188  114

 405  1  117  385  4  10  28  18  ब्ठ  453  10  26  86  113  214

 226  34  41  223  35  530  39  55  25  89  है  50  180  14  81

 20  5  53  78  11  9  18  14  107  321  37  50  43  4  26

 7  11  27  1  2  4  10  216  11  1  10  ।  121

 4  हु  11  2  1  4  7  66  10  2  5  1  13

 59  41  540  57  210  27  65  63  4  42  5  491  98  7  28

 70  3  244  73  53  11  89  113  6  18  3  119  132  2  20

 260121  48  442  6  105  14  9  42  220  29  23  191  6  127

 3  1  2  2  22  3

 2  2  4  2  1  6  1  3  12  4

 1

 2  1  1  2  2

 53  6  83  70  ३36  26  29  29  65  152.  6  82  55  25.  40

 117  1  40  50  5  2  47  73  7 51  2  48  98  164

 70  5  102  93  8  8  32  38  202  493  356  12  69  4  87

 113  13  470  163  73  25  तकब्ब  664  17  85  8  104  135  12  68

 29

 80

 30

 10

 418

 49



 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

 मकपुण  ०» 4  ३

 25.  उत्तर  प्रदेश  1382  स्  5  8.  :-  54  3  3  624  9  511

 26.  पश्चिम  737  15  6  ३  5  2  3  ३  474...  ॥6  100

 27.  अंडमान  एवं  निकोबार  18  1

 28.  चंडीगढ़  26  1  1  23  3  2  5

 29.  दादरा  एवं  नगर  हवेली  1  1

 30.  दमन  एवं  दीव  3  4  1

 31.  लक्ष्यदीप

 31.  पाण्डिचेरी  12  त  ह  1  त  ।.  1  त

 विवरणनात  1  2  3

 दिनांक  31.3.1999  की  स्थिति  के  अनुसार  सरकारी  7  क्ला  छ  का  कप  जा  उमा
 क्षेत्र  के  बैंकों  की  जमाराशियां

 है

 8...  कारपोरेशन  बैंक  12601.43

 लोत  :  बुलः
 वन

 ||
 (

 कोड  )
 करोड़

 देना  बैंक  11795.35

 क्र०  बैंक  का  नाम  जमाराशियां
 इंडियन सं०  10.  इंडियन  बैंक  17155.92

 ।  / |  य  य  3३
 11.  इंडियन  ओवरसीज  बैंक  21914.31

 1  भारतीय  स्टेट  _169041.93
 12.  ओरियंटल  बैंक  ऑफ  कॉमर्स  16804.88

 2...  स्टेट  बैंक  ऑफ  बीकानेर  एंड  जयपुर  7740.82
 13.  पंजाब  नेशनल  बैंक  4077-13

 3.  स्टेट  बैंक  ऑफ  हैदराबाद  10614.88
 144.  पंजाब  एंड  सिंध  बैंक  9496.60

 4...  स्टेट  बैंक  ऑफ  इंदोर  4027.90
 is.  सिंडिकेट  बैंक  ह  1914.34

 5...  स्टेट  बैंक  ऑफ  मैसूर  5524.83
 16...  यूनियन  बैंक  ऑफ  इंडिया  28135.66

 ७...  स्टेट  बैंक  ऑफ  पटियाला
 *

 8847.27
 77.  युनाइटेड  बैंक  ऑफ  इंडिया  14516.28

 7...  स्टेट  बैंक  ऑफ  सौराष्ट्र  4779.05
 18.  यूको  बैंक  16251.21

 8...  स्टेट  बैंक  ऑफ  ज्ावणकोर  6650.30
 9.  विजया  बैंक  9690.23

 राष्ट्रीयकृत  अंक  विवरण-५
 ु

 1...  इलाहाबाद  बैंक  15510.36  दिनाक
 हा  उ

 9  कि  ही  आ८  १४
 गैर  सरकारी

 2.  आमभ्ध्रा  बैंक  10438.74  करोड़  रुपये

 3...  बैंक  ऑफ  बड़ौदा  44614.04  क्र  णाह्तृक्षक्य जा  जक्मक्म

 4...  बैंक  ऑफ  इंडिग्रा  44430.23  सं०

 5...  बैंक  ऑफ  महाराष्ट्र  2...  का  3

 ७...  केनरा  बैंक  ॥  ...  41958.61  1.  बैंक  ऑफ  मदुरा  3013.11
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 14.  15.  16  [7  18  19  20  2।  22  23  24  25  26  27  28.  29

 1  1  3  1  1  त  2...  42  5  त

 222  9  209  427  18  36  32  74  221  १02  126  218  4722  42  124  35

 202  13  7  246  14  28  58  65  42  47.  87  79  २०४.  23

 1  ।  ।  ।  5  त  1  1

 7  1  14  7  2  1  6  3  9  27  18  2  7  त  7  3

 1  6

 1  1  1  1  त  1

 9

 1  1  3  त  ।  22  + 8  1  त  2  ।  1  6  1

 त  2  3  कर  2  3

 2...  बैंक  ऑफ  राजस्थान

 ः

 2984.92  23.  यूटी  आई  3040.69

 3.  बरेली  कॉर्पोरेशन  बैंक  के  24...  एसबीआई  कॉम  एंड  हंट  बैंक  लि०  432.76

 4...  बनारस  स्टेट  बैंक  794:30  25.  _  गणेश  बैंक  ऑफ  कुरुदवाद  113.32

 5...  भारत  ओवरसीज  बैंक  1286.17  26.  इन्दुज  इंड  बैंक  5018.42

 6...  कैथोलिक  सिरियन  बैंक  2139.16  27.  आई  सी  आई  सी  आई  बैंक  6072.94

 7.-  सिटी  यूनियन  बैंक  1226.96  23.  _  ग्लोबल  ट्रस्ट  बैंक  4096.80

 8...  धनलक्ष्मी  बैंक
 1235.94  29.  एच  डी  एफ  सी  बैंक  2915.11

 9...  फेडरल  बैंक  6782-07  30.  सेंचुरियन  बैंक  2140.81

 10.  जम्मू  व  कश्मीर  बैंक  6444.03  31.  बैंक  ऑफ  पंजाब  1766-10

 11...  कनटिक  बैंक  4382.11  32,  डेवलपमेंट  क्रेडिट  बैंक  1883.39

 12.  करुर  वैश्य  बैंक  2537-93  33.  टाइम्स  बैंक  3011.18

 13.  लक्ष्मी  विलास  बैंक  1591.01  34.  आई  डी  बी  आई  बैंक  2092.30

 14.  लार्ड  कृष्णा  बैंक
 व्श्ष्या  ऑफ  बड़ौदा  के  साथ  समामेलित

 15.  नैनीताल  बैंक  383.72  विवरण-५
 16.

 नैडनगड़ी
 बैंक

 1182.88  दिनांक  31.3.199  की  स्थिति  के  अनुसार
 17.  रलाकर  बैंक  337.53  विदेशी  बैंकों  की  जमाराशियां

 18.  सागली  बैंक  1160.29  करोड़  रुपये

 19.  साउथ  इंडियन  बैंक  3122-66  क्र०  बैंक  का  नाम  . जमाराशियां

 20...  तमिलनाडु  मरकेन्टाइल  बैंक  2055.95  _
 21.  युनाइटेड  बेस्ट्र्न  बैंक  3434.60

 1  2  3

 22.  वैश्य  बैंक  6810.40  1.  आबू  धाबी  कमर्शियल  बैंक  486-41
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 30.

 31.

 2

 ए  थबी  एन  आप्री  बैंक

 अमेरिकन  एक्सप्रेस  बैंक

 ए  एन  जेड  ग्रींडलेज  बैंक

 बैंक  ऑफ  अमेरिका  एन  टी  एंड  बी  ए

 बैंक  ऑफ  बहरेन  एंड  कुवैत

 मश्रेक  बैंक

 बैंक  ऑफ  नोवा  स्कोत्ता

 बैंक  ऑफ  टोकियो

 क्रेडिट  एग्री०  इंडोस्वेज

 बैंक  नेशनल  द  पेरिस

 बारक्लेज  बैंक
 ब्रिटिश  बैंक  ऑफ  मिडल  ईस्ट

 सिटी  बैंक

 क्रेडिट  ल्यो०

 डच  बैंक

 हांगकांग  बैंक

 ओमान  इंटरनेशनल  बैंक

 सकूरा  बैंक

 सान््या  बैंक

 सोसाइटी  जनरल

 सोनाली  बैंक

 इंग  बैंक

 द  चैस  म०  बैंक

 स्टेट  बैंक  ऑफ  मौरिसियस

 डे०  बैंक  ऑफ  सिंगापुर

 डेरडनर  बैंक

 कॉमर्स  बैंक

 बैंक  ऑफ  सिलोन

 द  श्याम  कामर्शियल  बैंक

 1881.00

 1733.30

 8691.08

 3501.85

 280.31

 236.34

 593.13

 995.11

 224.35

 924.04

 183.13

 977.33

 9436-63

 771.31

 2128.35

 6386.02

 352.76

 246.97

 91.89

 421.67

 21.82

 6352.65

 192.69

 6-11

 127.12

 110.80

 197.17

 286.45

 40.74

 67.53
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 1  2  3

 32...  बैंक  इंटरनेशनल  इंडोनेशिया  32.12

 33.  अरब  बंग्लादेश  बैंक  22.15

 34.  चो  हंग  बैंक  90.86

 35.  चाइनी  टस्ट  कमर्शियल  बैंक  53.11

 3.  फूजी  बैंक  119.66

 37.  क्रूंग  थाई  बैंक  2.24.

 38.  ओवरसीज  चाइनीज  बैंकिंग  कार्पो०  14.59

 39.  सुमटेमो  बैंक  193.05

 40.  टोरंटो  डोमीनियन  बैंक  कनाडा  शून्य
 41.

 मशकट  बैंक  20.69

 42...  मोरगन  स्टैले  बैंक  कं०  शून्य

 उदड्दीसा  के  तूफान  पीड़ित  क्षेत्रों  के

 गैर-सरकारी  संगठनों  को  छूट

 2373.  श्री  चन्द्रकांत  खरे  :
 श्री  सदाशिवराव  दादाबो  मंडलिक  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्या  कई  गैर-सरकारी  संगठनों  ने  उड़ीसा  के  महाचक्रवात
 प्रभावित  क्षेत्रों  मे ंआयकर  की  धारा  के  अंतर्गत  छूट  प्राप्त  करने

 हेतु  आवेदन  किया

 यदि  तो  धारा  के  अंतर्गत  गैर-सरकारी  संगठनों
 को  दी  गई  छूट  का  ब्यौरा  क्या

 2000  के  दौरान  दिल्ली  सर्किल  में  इसी  प्रकार

 छूट  प्राप्त  करने  संबंधी  किन-किन  गैर-सरकारी  संगठनों  के  आवेदन

 लंबित

 इसके  क्या  कारण  और

 (2)  उन्हें  कब  तक  मंजूर  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी०  धननन्जब  :

 और  संपूर्ण  भारतवर्ष  में  आयकर  आयुकतों  द्वारा धारा  808  के

 अंतर्गत  छूट  की  अनुमति  दी  जाती  केद्धीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  इस
 विषय  पर  कोई  केन्द्रित  सूचना  नहीं  रखता

 से  (8)  2000  में  किसी  भी  गैर-सरकारी  संगठन

 ने  धारा  87७  के  अंतर्गत  छूट  के  लिए  आवेदन  नहीं  किया  तथापि

 चक्रवात  के  उपरांत  दिल्ली  में  निम्नलिखित  गैर-सरकारी  संगठनों  ने  आवेदन

 किया  था  और  उन्हें  आयकर  अधिनियम  की  धारा  808  के  अंतर्गत

 अनुमोदन  प्रदान  किया  गया  था  :
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 (60)  अरुणा  अभय  ट्रस्ट

 (7)  उड़ीसा  साहक्लोन  रिलीफ  रीकंस्ट्रक्शन  फंड

 (0)  वी

 निर्यात  संवर्धन  परिषद

 2374.  श्री  मोहन  रायले  :  क्या  थाणिण्य  और  उद्योग  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कार्यरत  निर्यात  संवर्धन  परिषद  का  ब्यौरा  क्या

 अपने  उद्देश्यों/लक्ष्यों  की  ग्राप्ति  में  ये  निर्यात  संवर्धन  परिषद
 किस  सीमा  तक  सफल  रही

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  निर्माण  परिषरदों  के  कार्यकरण
 का  पुनर्गठन  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  20
 निर्यात  संवर्धन  परिषदें  हैं  जिनमें  से  11  वाणिज्व  विभाग  के  प्रशासनिक
 नियंत्रण  में  तथा  9  वस्त्र  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  में  उनके
 नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 से  वैश्वीकरण  तथा  आर्थिक  उदारीकरण  ने  विश्व  के
 बाजारों  में  नये  अवसरों  तथा  चुनौतियों  को  जन्म  दिया  राष्ट्रीय  निर्यात
 प्रयास  में  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  की  आवश्यकता  की  बनाए  रखने  के

 लिए  उनके  द्वारा  इन  विकासों  को  अंगीकार  करना  महत्वपूर्ण  बाह्य
 आर्थिक  वातावरण  में  तेजी  से  होने  वाले  परिवर्तनों  के  अनुरूप  प्रत्युत्तर
 देने  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  निर्यात  संवर्धन  परिषदें  विशेष  और
 अधिक  ध्यान  देकर  निर्यात  प्रयास  में  अधिक  सार्थक  भूमिका
 निर्वाचन  संबंधी  क्रियाविधियों  को  युक्तिसंगत  बनाना  भी  आवश्यक  है
 ताकि  ई०पी०सी०  के  प्रबंधन  में  वास्तविक  निर्यातकों  की  कारगर  भूमिका
 सुनिश्चित  हो  ई०पी०सी०  के  पुनर्गठन  के  संबंध  में  की  जा
 रही  पहल  से  इन  चिंताओं  का  समाधान  किया  जा  सकता

 विवरण

 1...  हलैक्ट्रानिक  एंड  साफ्टथेयर  कम्प्यूटर  निर्यात  संवर्धन  नई
 ॥ं

 2.  इंजीनियरी  निर्यात  संवर्धन

 3...  शैलेक  निर्यात  संवर्धन

 4.  काउंसिल  फार  लैदर  एक्सपोर्टस  निर्यात  संवर्धन

 5...  मूल  भेषज  तथा  सौन्दर्य  प्रसाधन  सामग्री  निर्यात  संवर्धन

 ७&  दी  प्लास्टिक  नियत  संवर्धन

 7.  फेमिकल्स  एंड  एलाईड  प्रोडक्ट्स  निर्यात  संवर्धन  नई
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 8.  ओवरसीज  कंस्ट्कूशन  ऑफ  इंडिया  नई

 9...  रतन  और  आभूषण  निर्यात  संवर्धन

 10...  खेल  सामान  निर्यात  संवर्धन  नई

 11...  काजू  निर्यात  संवर्धन

 12...  हस्तशिल्प  निर्यात  संवर्धन  नई

 13...  भारतीय  रेशम  निर्यात  संवर्धन

 14...  पावरलूम  डेवलपमेंट  निर्यात  संवर्धन

 15.  बूल  एंड  वूलन्स  निर्यात  संवर्धन  नई  .

 16...  हथकरघा  निर्यात  संवर्धन

 17...  कालीन  निर्यात  संवर्धन  नई

 18.  दी  सिंथेटिक  एंड  रेयन  वस्त्र  निर्यात  संवर्धन

 19.  दी  काटन  टैबसटाईल्हस  निर्यात  संवर्धन

 20...  एपैरल  निर्यात  संवर्धन  नई

 बुगकरों  के  लिए  यूएनडीपी  की  सहायता

 2375.  श्री  राजो  सिंह  :  क्या  वस्ख  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  देश  में  विशेषकार  बिहार  के  बुनकरों
 की  दक्षता  बढ़ाने  के  लिए  यूएनडीपी  या  किसी  अन्य  अंतर्राष्ट्रीय  एजेंसी
 को  आमंत्रित  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ज्यौरा  क्या

 क्या  बिहार  के  बुनकरों  को  सरकार  से  कोई  तकनीकी  लाभ
 या  सूचना  नहीं  मिली

 क्या  बिहार  के  बुनकरों  के  उत्पादों  को  अंतर्राष्ट्रीय  प्रदर्शनियों
 और  अन्य  विपणन  स्थलों  पर  प्रदर्शित  करने  हेतु  कोई  कदम  उठाए  गए

 क्या  सरकार  बिहार  के  थुनकरों  को  कोई  विशेष  पैकेज
 प्रदान  करने  पर  विचार  कर  ही  और

 '
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि

 इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  मैं  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०  :

 प्रश्न  नहीं

 भारत  सरकार  द्वारा  बिहार  के  बुनकरों  को  तकनीकी  लाभ
 प्रदान  करने  हेतु  विभिन्न  स्कीमों  तथा  कार्यक्रमों  के  अंतर्गत  उचित  सहायता
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 प्रदान  गई  भागलपुर  में  स्थापित  बुनकर  सेवा  केन्द्र

 एस  के  माध्यम  से  बुनकरों  को  सूचना  तथा  तकनीकी  शिक्षा  प्रदान

 करने  हेतु  केन्रीय  सहायता  प्रदान  की  जा  रही

 निर्यातयोग्य  उत्पादों  क ेविकास  और  उनके  विपणन  की  स्कीम

 के  अन्तर्गत  नियांतयोग्य  उत्पादों  के  विकास  हेतु  हथकरघधा  अभिकरणों

 को  सहायता  प्रदान  की  जा  रही  हथकरघा  संगठनों  को  अंतर्राष्ट्रीय
 तथा  घरेलू  मेलों  एवं  प्रदर्शनियों  में  भाग  लेने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया

 जाता

 और  भारत  सरकार  बिहार  सहित  राज्य  सरकारों  के

 हथकरघा  बुनकरों  के  लाभ  हेतु  प्राप्त  व्यवहार्य  प्रस्तावों  तथा  निधियों

 की  उपलब्धता  के  आधार  पर  विभिन्न  विकांसात्मक  तथा  कल्याण  स्कीमों

 के  अंतर्गत  सहायता  प्रदान  करना  जारी

 ]

 अर्थोपाय  अग्रिम

 2376.  श्री  टी०  गोविन्दन  ;  क्या  विंत्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  राज्य  सरकारों  को

 दिए  जाने  वाले  अर्थोपाय  अग्रिम  की  समयावधि  बढ़ाने  पर  विचार  कर

 रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 प्रश्न  ही  नहीं

 सोमाथीन  का  आयात

 2377.  श्री  महबूब  जहैदी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 कि  :

 क्या  से  सोयाबीन  के  आयात  पर  पिछले  दो  वर्षों

 के  दौरान  आयात-शुल्क  35  प्रतिशत  कम  कर  दिया  गया

 यदि  तो  क्या  अमरीका  से  सोयाबीन  के  आयात  का

 प्रतिशत  12%  से  बढ़कर  46%  हो  गया

 क्या  इससे  सोयाबीन  के  घरेलू  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव
 और

 यदि  तो  तत्संग्ंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में

 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 से  ये  प्रश्न  नहीं
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 भारतीय  कपास  निगम  के  खरीद  केन्द्र

 2378.  श्री  पी०आर०  खूंटे  :  कया  वस्ल्र  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  भारतीय  कपास  निगम  ने  कपास  की  खरीद  हेतु
 राज्य-वार  कितने  खरीद  केन्द्र  स्थापित  किए  और

 चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  कितने  नये  खरीद  केन्द्र  स्थापित
 करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०  :
 भारतीय  कपास  निगम  द्वारा  स्थापित  राज्यवार  खरीद  केन्द्रों  का

 ब्यौरा  निम्तानुसार  है  :

 खरीद  कंत्रों  की  संख्या

 पंजाब  15

 हरियाणा  10

 राजस्थान  30

 मणग्प्र०  38

 गुजरात  41

 आंध्र  ।

 कर्नाटक  22

 तमिलनाडु
 $

 अन्य  4

 कुल  ु  222९

 *वित्तीय  वर्ष  1999-2000  में  खोले  गए  नये  केन्द्र  भी  शामिल

 चालू  वित्तीय  वर्ष  1999-2000  के  दौरान  सी  सी  आई  ने
 13  नये  केन्द्र  खोले  जिनमें  उड़ीसा  तथा  राजस्थान  प्रत्येक  में  1,
 2  केन्द्र  हरियाणा  तथा  9  केन्द्र  आंध्र  प्रदेश  में  हैं  तथा  वित्तीय  वर्ष
 के  दौरान  आगे  अन्य  केनद्र  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 ]

 म्युचुअल  फण्ड

 2379.  श्री  विकास  चौधरी  :
 श्री  सुनील  खां  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  परिसमापन  बाजार  के  ठदारवादी  होने  के कारण
 तथा  यचैर-सरकारी  व्यक्तियों  को  म्युयुअल  में  प्रवेश  करने

 की  अनुमति  होने  के  कारण  अनेक  व्यक्तियों  को  यह  क्षेत्र  निवेशकों
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 के  साथ  धोखाधड़ी  करने  के  लिए  आसान  क्षेत्र  के  रूप  में  मिल  गया
 है  तथा  बडी  संख्या  में  कंपनियों  ने  निवेशित  निशियों  का  अन्यत्र  प्रयोग
 कर  अपने  कार्यकलाप  बंद  कर  दिए  और

 यदि  तो  अभी  तक  ऐसी  कितनी  और  कौन-कौन-सी
 कंपनियों  की  सूचना  प्राप्त  हुई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :
 और  म्यूचुअल  फंडों  द्वारा  अपने  प्रचालन  बंद  कर  दिए

 जाने  के  कोई  मामले  नहीं  सी०आर०बी०  म्यूचुअल  फंड
 की  समृह  कंपनियों  की  गैर-बैंकिंग  वित्तीय  गतिविधियों  में  अनिर्यापतताओं
 के  अनुमरण  में  उसके  प्रचालन  सेबी  द्वारा  1997  में  बंद  करवा

 दिए  गए

 अहुराष्ट्रीय  कंपनियों  द्वारा  सोने  की  खोज

 2380.  श्री  सुरेश  रामराव  जाधव  :  क्या  खान  और  खनिज  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कतिपय  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  को  वर्ष  1996  से  1998
 के  बीच  में  देश  में  सोने  और  हीरे  की  खोज  और  खनन  के  कार्य
 के  लिए  प्रदान  की  गई

 यदि  तो  ऐसी  यहुराष्ट्रीय  कंपनियों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  इन  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  न ेखोज  और  खनन  कार्य  आरम्भ
 कर  दिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 (Sy  इन  कंपनियों  को  शीघ्रातिशीघ्र  व्याप्रार  में  जुट  जाते  में  समर्थ
 बनाने  हेतु  पारदर्शी  मानदंडों  के  आधार  पर  एक  द्व॒ुत  प्रक्रिया  का  निर्माण
 करने  हेतु  कोन  कान  से  नये  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 खान  और  खानिज  और  1957

 की  धारा  5(1)  के  कोई  भारतीय  नागरिक  या  कंपनी
 1956  की  धारा  (3)  की  उपघारा  (1)  में  परिभायित  केवल  किसी
 कंपनी  को  ही  स्वर्ण  एवं  हीरा  खनिजों  के  गवेषण  या  खनन
 क॑  लिए  पूर्वेक्षण  लाइसेंस  या  खनन  पढ़ा  दिया  जा  सकता  अतः
 खनन  विधेयक  की  मौजुदा  स्कीम  के  तहत  किसी  विदेशी  कंपनी  को

 पूर्वेक्षण/खनन  प्रचालन  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती

 से  प्रश्न  नहीं

 बीमा  नियामक  प्राधिकरण  का  मुख्यालय

 2381.  श्री  जी०एस०  बसवराज  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कन्नाटक  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  बीमा  नियामक
 प्राधिकरण  के  मस्स्यालय  के  लिए  बंगलौर  में  स्थान  निर्धारित  करने  का
 आग्रह  किया  हैं

 यदि  तो  क्या  केन्द्र  मरकार  इस  प्रस्ताव  पर  सहमत  हो

 गई
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो

 इसके  क्या  कारण

 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  इस  संबंध  में  हैदराबाद  शहर
 का  नाम  सुन्ञाया

 यदि  तो  सरकार  की  हस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :
 और

 से  बीमा  विनियामक  प्राधिकरण  का  मुख्यालय  इस
 समय  दिल्ली  में  स्थित  भारत  सरकार  को  आंध्र  प्रदेश  सहित  कई
 राज्य  सरकारों  से  इसके  मुख्यालय  को  उनके  राज्य  में  स्थित  करने  संबंधी

 अनुरोध  प्राप्त  हुए  बीमा  विनियामक  और  विकास  प्राधिकरण  अधिनियम
 के  अधीन  प्राधिकारी  द्वारा  अधिसूचना  जारी  करने  के  यदि  इसके

 मुख्यालय  को  दिल्ली  से  अन्यत्र  स्थित  करने  का  निर्णय  लिया  जाता

 है  तो  राज्य  सरकारों  के  अनुरोधों  पर  उचित  निर्णय  लेने  के  संबंध  में
 विचार  किया

 ]

 कीटनाशी  दवाओं  का  निर्यात

 2382.  श्री  तूफानी  सरोज  :  कया  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह

 क्या  कीटनाशी  दवाओं  का  निर्यात  किया  जाता

 यदि  तो  पिछले  तोन  वर्षों  के  दौरान  इनसे  प्रति  वर्ष
 कितनी  विदेशी  मुद्रा  अर्जित  की

 क्या  उत्पाद  शुल्क  घटक  के  कारण  लघु  कौटनाशी  दवा
 विनिर्माता  यूनिटें  बंद  होने  के  कगार  पर

 ,  यदि  तो  अब  तक  कितनी  लघु  यूनिटें  बंद  हो  गई

 क्या  बहराष्ट्रीय  कंपनियां  इस  उद्योग  पर  अपनी  पकड़  मजबूत
 कर  रही  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इन  लघु  उद्योगों  को  बचाने  हेतु
 क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  जो

 पिछले  तीन  वित्तीय  वर्षों  के  डीजीसीआई  एंड  एस
 के  आंकड़ों  के  अनुसार  निर्यात  निम्न  प्रकार  रही  है  :

 1997-98  1998-99  -  99
 764.9  99)

 कणय

 764.9 सरकार के पास इस आशय की कोई जानकारी नहीं प्रश्न नहीं



 हि  ।  प्रश्नों  के

 इस  प्रवृत्ति  के  बारे  में  सरकार  के  पास  कोई  सूचना  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 ऋण  प्रदान  करने  हेतु  विश्व  बैंक

 ट्वारा  लगाई  गई  शर्तें

 2383.  श्री  विजय  गोयल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बैंक  ने  विकासशील  देशों  को  ऋण  प्रदान
 में  हो  रहे  भ्रप्टाचार  को  समाप्त  करने  के  लिए  पूर्व  शर्त  रखी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  संबंध  में  भारत  के  बारे  में  विश्व  बैंक  की  क्या  राय
 और

 भारत  की  उन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जो  इस  पूर्व
 शर्त  के  कारण  अपेक्षित  धन  प्राप्त  नहीं  कर  सकी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :
 से  भ्रष्टाचार  का  सामना  करने  के  विश्व  बैंक  के  प्रयासों

 के  एक  भाग  के  रूप  में  इसने  सभी  देशों  को  उधार  देने  की  शर्तों
 में  कतिपय  उपबंध  किए  इन  उपबंधों  के  यदि  बैंक  किसी
 ऋण  की  प्राप्तियों  से  वित्तपोधित  की  जान  वाली  किसी  संविदा  के  संबंध
 में  यह  निर्णय  कर  लेता  है  कि  ऐसी  संविदा  की  प्राप्ति  अथवा  निष्पादन
 के  दौरान  उधारकर्त्ताओं  अथवा  ऋण  के  लाभानुभोगी  के  प्रतिनिधियों  ने
 भ्रप्प  और  धोखाधड़ी  का  व्यवहार  किया  है  और  जहां  उधारकर्त्ता  ने
 इस  स्थिति  का  समाधान  करने  के  लिए  बैंक  की  इच्छा  के  अनुरूप
 समयोतच्रित  तथा  उपयुक्त  कार्रवाई  नहीं  और  ऐसी  संविदा  के  संबंध

 जो  अन्यथा  ऋण  की  प्राप्तियों  से  वित्तपोषित  किए  जाने  हेतु  पात्र
 ख्यय  की  राशि  निर्धारित  कर  लेता

 -  तब  बेंक  ऐसी  शशि  के  संबंध  में  उधारकर्त्ता  का  आहरण
 करने  का  अधिकार  समाप्त  कर  सकता

 ये  शर्तें  बैंक  द्वारा  सभी  देशों  को  दिए  गए  सभी  ऋणों  पर  लागू
 होती  हैं  और  ये  विशेष  रूप-से  भारत  के  लिए  नहीं  इस  उपबंध
 क॑  कारण  भारत  में  किसी  भी  परियोजना  का  वित्तपोषण  प्रभाषित  नहीं
 हुआ  विश्व  ग्रेंक  ने  इस  संबंध  में  भारत  के  लिए  कोई  विशेष

 त॑  व्यक्त  नहीं  किया पे
 बस

 ]

 नमक  विभाग  के  स्वामित्व
 के  संबंध  में  विवाद

 2384.  श्री  रामशेठ  खकुर  :  कया  वाणिज्य  और  ठद्योग  मंत्री  यह
 यताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मुम्बई  के  पूर्वी  उपनगरों  तथा  ट्रांबे  में  नमक  विभाग
 की  भूमि  के  स्वामित्व/आवंधन  तथा  कब्जे  के  संबंध  में  कोई  विवाद ह
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  महाराष्ट्र  के  राजस्थ  विभाग  द्वारा  गैर-सरकारी  पार्टियां

 के  पक्ष  में  कतिपय  आदेश  पारित  किए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वाणिण्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  3  1999  की  स्थिति  के

 मुंबई  के  पूर्वी  उपनगरों  बड़ाला  और  में  नमक
 विभाग  की  भूमि  से  संबंधित  भूमि  के  स्वामित्व  और  कब्जे  के  संबंध

 में  71  मामले  कई  अदालतों  में  लंबित  पड़े

 से  महाराष्ट  सरकार  के  राजस्व  विभाग  ने

 चार  मामलों  में  नमक  विनिर्माताओं  द्वारा  प्रस्तुत  भूमि  के  स्वामित्व  के

 दावों  को  अनुमोदित  कर  दिया  संघ  सरकार  उन  निर्णयों  से  सहमत
 नहीं  है  और  इसलिए  इस  मामले  में  आवश्यक  कानूनी  कार्यवाही  शुरू
 की  गई

 स्थिस  व्यापार  दल  यात्रा

 2385.  श्री  वाई०एस०  विवेकानंद  रेड्री  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अपनी  हाल  ही  की  भारत  यात्रा  के  दौरान  स्विस  दल
 ने  हैदराबाद  की  यात्रा

 यदि  तो  क्या  स्विस  दल  ने  भारत  से  व्यापार  बढ़ाने
 के  लिए  हैदराबाद  को  चुना  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  उन्हें  प्रोत्साहित  करने

 हेतु  कौन-से  ठोस  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  श्री
 पास्कलਂ  आर्थिक  मामलों  के  मंत्री  के  नेतृत्थ  में  एक  स्विस
 प्रतिनिधिमंडल  ने  15  से  18  फरवरी  2000  के  बीच  की  गई  भारत
 की  अपनी  यात्रा  के  दौरान  हैदराबाद  का  दौरा  किया

 स्विस  प्रतिनिधिमंडल  ने  भारत  में  आंध्र  प्रदेश  की  पहचान
 निवेश  स्थलों  में  से  एक  स्थल  के  रूप  में  की

 सरकार  ने  विदेशी  निवेश  की  प्राप्ति  को  पहले  ही  उदार
 बना  दिया  है  और  भारत  में  स्विस  निवेश  को  बढ़ाने  के  लिए  आवश्यक

 ट्विपक्षीय  ढांचा  मौजूद

 सिन्येटिक  सामान  से  कपड़ा
 जाजार  को  बड़ा  खतरा

 2366.  श्री  पी०एच०  पांडियन  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कपड़ा  बाजार  सिंथेटिक  सामान  के  कारण  बढ़े  खतरे
 का  सामना  कर  रहा
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०  :
 और  वस्त्र  बाजार  में  वस्त्र  फाईबर/यानों  की  विविध  श्रेणी

 की  उत्पादित  वस्त्र  मदों  के  विभिन्न  प्रकार  जैसे

 पटसन  तथा  एसे  फाईबर/यानों  से  बने  मल्टीप्ल  ब्लैंड

 शामिल  सिंथेटिक  सामग्री  के  विभिन्न  प्रकारों  सहित  वस्त्र  सामग्री

 की  भिन्नता  उपभोक्ता  मांग  एवं  पसंदगी  के  संदर्भ  में  एक-दूसरे  को

 पूरा  करती

 उपभोक्ताओं  को  उचित  कीमतों  पर  ऐसी  वस्त्र  सामग्री  की

 उपलब्धता  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  नीतिगत  उपायों  के  माध्यम  से

 सभी  प्रकार  की  वस्त्र  सामग्री  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहित  करती

 महाराष्ट्र  में  टंग्स्टन  खानों  का  सर्वेक्षण

 2387.  श्री  सुबोध  मोहिते  :  क्या  खान  और  खनिज  मंत्री  यह
 ब्रताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  महाराष्ट्र  के  नागपुर  जिले  में  टंग्स्टन  खानों

 के  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  है  और  उनका  पता  लगाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  नागपुर  जिले  में  टंग्स्टन  खान  को

 खोलने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  किन  स्थानों  पर
 कब  तक  उत्खनन  कार्य  आरम्भ  हो  जाएगा  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता

 और  भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण
 ने  आगर-गांव  में  (2.23  मिलयिन  टन  65  प्रतिशत  डब्ल्यू०ओ०
 सांद्र  वाले  2015  टन  के  कुही-खोबना  क्षेत्र  में  (2.50  मिलियन
 टन  65  प्रतिशत  डब्ल्यू०ओ०  सांद्र  वाले  7373  टन  के

 भोनरी  में  (7.89  मिलयिन  टन  65  प्रतिशत  डब्ल्यू०ओ०  सांद
 वाले  23010  टन  के  समत॒ल्य  .  और  रणबोरी  क्षेत्र  में  (2.53  मिलियन

 टन  65  प्रतिशत  सांद्र  बाले  68883  टन  के

 टंग्स्टन  भंडारों  के  होने  cr  पता  लगाया

 प्रश्न  नहों

 डीजल  से  होने  वाला  प्रदूषण

 2388.  डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  क्या  वाणिज्व  और  व्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  डीजल  में  बहुत  सूक्ष्म  पदार्थों  की  मौजूदगी  के  कारण

 उससे  होने  वाला  प्रदूषण  हानिकारक
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 क्या  आटोमोबाइल  के  लिए  और  1  मानक  निर्धारित

 कर  दिए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  50  प्रतिशत  से  भी  अधिक  ट्रैक्टरों  का  प्रयोग

 सामान/यात्रियों  के  परिवहन  के  लिए  होता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  क्या  टरैक्टरों  के  लिए  कोई  मिस्सरण

 मानक  निर्धारित  गए  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उसे  निर्धारित  करने

 तथा  सड़क  पर  उसके  आवागमन  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 जी  यदि  पर्यावरण  में  डीजल  से  विविक्त  पदार्थ  की  मात्रा

 सुरक्षित  सीमा  से  अधिक

 और  इंडिया  2000  जो  मानदंडों  के

 सदृश  सभी  प्रकार  के  वाहनों  के  लिए  विनिर्धारित  किए  गए  हैं

 और  ये  1.4.2000  से  प्रभावी  हो  3.5  टन  तक  सकल  वाहन
 भार  के  चार  पहिए  वाले  वाहनों  के  लिए  भारत  Il  उत्सर्जन  मानदंड

 मानदंडों  के  सदृश  विनिर्धारित  किए  गए  जो  राष्ट्रीय  राजधानी

 क्षेत्र  में  1.4.2000  से  लागू  हो

 और  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  ट्रैक्टरों  का  उपयोग

 कृषि  उद्देश्यों  के  लिए

 और  ट्रैक्टरों  के  लिए  उत्सर्जन  मानदंड  ।

 1999  से  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  द्वारा  विनिर्धारित  किए  गए

 एशियाई  विकास  बैंक  से  अतिरिक्त  निधियां

 2389.  श्री  अनंत  नायक  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  एशियाई  विकास  बैंक  से  अतिरिक्त  निधि

 मांगने  का  विचार

 यदि  तो  गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  को  एशियाई
 विकास  बैंक  से  कितनी  ऋण  राशि  प्राप्त  हुई  और  1999-2000  और

 2000-2001  के  दौरान  कितना  ऋण  मिलने  की  आशा

 इन  वर्षों  में  एशियाई  विकास  बैंक  से  किन-किन  विशेष

 कार्यों  के लिए  ऋण/निधि  प्राप्त  और

 एशियाई  विकास  बैंक  से  प्राप्त  निधियों  का  कितना  उपयोग
 किया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :
 से  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 |
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 विवरण

 वर्ष  1996-97  से  1999-2000  तक  के  एशियाई  विकास  बैंक  के  ऋण

 परियोजना  का  हस्ताक्षर  की  ऋण  को  राशि  31.1.2000

 तारीख  तक  किया

 अमरीकी  डालर  में  गया  उपयोग

 1405  संप्रेषण  क्षेत्र  परियोजना  18.7.1996  275.00  169.307

 1415-  कर्नाटक  शहरों  बुनियादी  ढांचा  विकास  परियोजना  10.5.1996  85.00  25.814

 १46-कनंटिक  शहरी  बुनियादी  ढांचा  विकास  15.12.1996  20.00  20.00
 परियोजना

 ऊर्जा  विकास  परियोजना  23.4.1997  100.00  40.734

 क्षेत्र  बुनियादी  ढांचा  सुविधा  14.8.1997  .  180.00  98.652
 आई०सी०आई०सी ०  आई०

 क्षेत्र  ब्रुनियादी  ढांचा  सुविधा  14.8.1997  100.00  47.285
 आई०एफ  ०सी  सार्वजनकि  आई  ०

 सार्वजनकि  क्षेत्र  संसाधन  प्रबंधन  18.12.1996  250.00  150.00
 कार्यक्रम  ऋण

 1549-  आवासन  वित्त  परियोजना-एन०एच०बी०  6.11.1997  100.00  100.00

 आवासन  वित्त  परियोजना-हुडकों  6.11.1997  100.00  100.00

 1549-  आवासन  वित्त  परियोजना-एच०डी०एफ०सी०  6.11.1997  100.00  100.00

 1556-  मुम्बई  पत्तन  परियोजना  25.9.1998  97.80  11.667

 1557-  घेननई  पत्तन  परियोजना  25.9.1998  15.20  0.677

 ०  पाइपलाइन  परियोजना  11.12.1998  150.00  37.863

 शहरी  बुनियादी  ढांचा  विकास  परियोजना  2-12.1999  250.00  0.00

 1709-  कर्नाटक  शहरी  विकास  और  तटीय  पर्यावरण  प्रबंधन  के  175.00  0.00

 प्रदेश  सार्वजनिके  संसाधन  प्रबंधन  कार्यक्रम  ऋण  .  14.12.1999  250.00  100.00

 पर्यावरणीय  और  बुनियादी  डांचा  सुविधा  के  90.00  0.00
 परियोजना-हुडको

 पर्यावरणीय  और  बुनियादी  ढांचा  सुविथा  के  80.00  0.00
 आईं  ०सी  ०  आई  ०सी०  आई०

 पयांवरणीय  और  बुनियादी  दांचा  सुविधा  -  $
 30.00  0.00

 परियोजना  -  आई  ०डो  ०एफ  ०सी  ०

 *एशियाई  विकास  बेंक  बोर्ड  द्वारा  अनुमोदित  ऋण  जिन  पर  अभी  तक  हस्ताक्षर  नहीं  हुए

 वित्तीय  वर्ष  2000  2001  के  लिए  एशियाई  विकास  बैंक  की  सहायता  के  लिए  परियोजनाएं  कार्यातव्यन  की  विभिन्न  अवस्थाओं  में  हैं
 ऋणों  के  अनुमोदित  करार  हस्ताक्षरित्  होने  तथा  उन्हें  प्रभावों  घोषित  किए  जाने  के  पश्चात्  ही  सहायता  की  वास्तविक  राशि  ज्ञात
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 :

 कोयला  उत्खनन  का  पर्यवेक्षण

 2390.  श्री  ए०एफ०  गुलाम  उस्मानी  :  क्या  खान  और  खनिज

 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  :

 क्या  असम  और  मेघालय  में  खुली  मुहाने  वाली  खानों  से
 कोयले  क॑  उत्खनन  पर  केन्द्र  सरकार  का  पर्यवेक्षण

 यदि  तो  उक्त  राज्यों  में  कोयला  उत्खनन  में  शामिल
 निजी  कंपनियों  क॑  लिए  क्या  नियम  बनाए  गए

 क्या  खुलो  मुहाने  वाली  खदान  हेतु  अनुमति  देने  के  लिए
 लाइमेंस  प्रदान  करने  बाला  कोई  अधिकरण

 (1)  याद  तो  तत्संबंधी  व्योग  क्या  और

 खर्ष  1995-96  से  1998-99  के  दौरान  वर्ष-वार  केन्द्र  सरकार

 और  राज्य  सरकारों  द्वारा  कोयला  उत्खनन  से  कितनी  धनराशि  प्राप्त
 की  गई  और  कितनो  मात्रा  में  कोयला  निकाला  वर्ष-वार  ब्यौरा
 उपलब्ध  कराएं  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता  :
 केन्द्र  खान  और  खनिज  मंत्रालय

 श्रम  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  एवं  योजना  आयोग  के  माध्यम
 से  नार्थ  ईसस््टर्न  कोलफील्द्स/कोल  इंडिया  लि०  के  अंतर्गत  कोयला
 खातों  से  कोयले  की  निकासी  का  पर्यवेक्षण  करती  इन  कोयला
 खानों  में  असम  और  मेघालय  राज्य  की  ओपनकास्ट  खानें  भी  शामिल

 से  असम  और  मेघालय  में  कोयला  की  निकासी  में

 ल्जः  बनना  ee.

 बपं  निकाला  गया  कोयला
 टन

 ह

 भूग  ..  ओका  जोड़

 9५-१७  3.00  5.21  8.21

 ५6-१7  2.79  4.73  7.52

 97  98  2.01  4.86  6.87

 ०४  99  1.80.  4.57  6-37

 20  1921

 होने  वाली  राशि
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 निजी  भागोदारी  को  विनियमित  करने  के  संबंध  में  कोई  विशिष्ट  नियम

 जहां  खान  और  खनिज  और  1957

 में  कोयला  और  लिग्नाइट  सहित  खनिजों  की  निकासी  के  लिए  खनन

 पट्टा  प्रदान  करने  के  नियम  कोयला  खान  अधिनियम

 1973  में  देश  में  कोयला  खनन  कोी  पात्रता  के  प्रावधान  निहित

 कोयला  खान  1973  की  धारा  3(3)(०)(॥॥)
 में  दिए  गए  प्रावधानों  के  अनुसार  लौह  और  इस्पात  के  तापीय

 विद्युत  उत्पादन  और  सीमेंट  के  उत्पादन  से  जुड़ी  निजी  क्षेत्र  की  कंपनियां

 अपने  संबद्ध  अंतिम  उपयोगकर्ता  संयंत्रों  में  ग्रहीत  उपभोग  के  लिए  कोयला

 खनन  कर  सकती  इन  पार्टियों  को  कोयला  विभाग  की  जांच  समिति

 द्वारा  ग्रहीत  ब्लॉकों  के  आवंटन  के  उन्हें  खनन  योजनाओं  को  तैयार

 करने  के  लिए  व्यक्तियों  को  केन्द्र  सरकार  की  मान्यता  प्राप्त  करने

 के  लिए  आवेदन  करना  पड़ता  ऐसे  मान्यता  प्राप्त  व्यक्षितयों  द्वारा

 खनन  योजनाओं  को  तैयार  करते  कोयला  विभाग  की  अधिकार

 संपन्न  स्थायी  समिति  का  अनुमोदन  प्राप्त  करना  आवश्यक  होता  है

 और  इसके  बाद  इन  पार्टियों  को  खनन  पट्टा  प्राप्त  करते  के  लिए

 संबद्ध  राज्य  सरकार  के  समक्ष  आवेदन  करना  पड़ता  संबद्ध  राज्य

 सरकार  द्वारा  खनन  पट्टा  प्रदान  किए  जाने  के  निजी  क्षेत्र  की

 कंपनियां  ग्रहीत  उपभोग  के  लिए  कोयले  का  खनन  कर  सकती

 अनुमञप्ति  प्राधिकारी  अथवा  खनन  पट्टा  प्रदान  करने  काला

 संबंधित  राज्य  सरकार  होता
 ह

 असम  राज्य  में  कोल  इंडिया  लि०  के  अंतर्गत  नार्थ  ईस्टर्न

 कोलफील्द्स  द्वारा  उत्पादित  कोयला  के  संबंध  में  आवश्यक

 सूचना  नीचे  दर्शाई  गई  है  :

 असम  राज्य  सरकार को  प्राप्त
 होने  काली  राशि

 भारत  सरकार  को  प्राप्त

 उपकर  सीएसटी  रायलटी  .  एजीएसटी

 28.74  345.34  985.20  86.34

 26.32  328.35  902.40  82.09

 24.05  310.96  824.40  77.74

 22.30  288.33  764.40  72.08

 नार्थ  ईम्टन  कोलफील्डस  हारा  मेघालय  शणज्य  में  कोयले  का  कोई  उत्पादन  नहीं  किया  जाता

 एनबीएफंसीएस  के  लिए  आरबौआई  के  दिशा-निर्देश

 2391.  श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  का  ध्याम  दिकंक  20  2000  को  प्रकाशित
 अंग्रेजी  दैनिक  एकसप्रेसਂ  में  छपे  शमाचार  द  आर  वी

 आई  एबडीकेटिंग  इट्स  रिस्पॉसिविलीटीजਂ  को  ओर  गया

 यदि  तो  इसमें  छृपे  खमाचार  क॑  तथ्य  क्या  और

 सरकार  की  इस  संबंध  में  क्या  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहेब  विखे  :

 हां

 और  यह  समाचार  गैर-ैंकिंग  वित्तीय  कंपनियों
 बी  एफ  के  लिए  स्व-घधिनियामक  संगठन  आर  का
 गठन  करने  और  भारतोय  रिजर्व  बैंक  के  उन  दिशानिर्देशों  क॑  उल्लंघन
 के  संबंध  में  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  विचारों  से  संग्रंधित  जिनका
 उल्लंघन  बाम्बे  डाइंग  ने  वाणिज्यिक  पत्र  जारी  कर  किया
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 भारतीय  रिजर्य  बेंक  अधिनियम  के  अध्याय-][-ख  के  उपबंधों  के
 अंतर्गत  भारतीय  रिजर्व  बैंक  एन  बी  एफ  सी  को  नियंत्रित  कर  रहा
 है  ओर  उसने  एन  बी  एफ  सी  धारिता/सार्वजनकि  जमाराशियां  स्वीकार
 करने  के  प्रभावों  पर्यवेक्षण  हेतु  विस्तृत  तंत्र  विकसित  किया
 भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  पास  प्रभावी  विनियामक  और  पर्यवेक्षण  तंत्र

 वह  एस  आर  ओ  स्थापित  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रहा
 है  जो  नीति  संहिता  स्थापित  कारोबार  संबंधी  निष्ठाहीन  प्रथाओं
 को  नियंत्रित  करने  और  अपने  सदस्यों  के  बीच  अनुशासन-बोध  जागृत
 करने  की  दिशा  में  कार्य  कर  एस  आर  ओ  भारतीय
 रिजर्व  बैंक  की  पर्यवेक्षी  भूमिका  का  स्थान  नहीं

 जहां  तक  वाणिज्यिक्र  पत्र  जारी  करने  के  कार्य  को  नियंत्रित  करने  वाले
 भारतीय  रिजर्ष  बैंक  के  निर्देशों  क ेकथित  उल्लंघन  का  संबंध  भारतीय
 रिजर्व  बैंक  ने  अपेक्षित  उपचारात्मक  कार्रवाई  करने  के  लिए  मामले
 का  परीक्षण  प्रारम्भ  किया

 काजू  के  बागान

 2392.  श्री  एस०डी०एन०आर०  थधाड़ियार  :  क्या  वाणिज्य  और
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  विभिन्न  काजू  उत्पादक
 राज्यों  में  कुल  कितने  हेक्टेयर  भूमि  पर  काजू  की  खेती  की

 क्या  सरकार  का  विचार  नौवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  काजू
 की  खेती  का  छैत्र  बढ़ाने  का

 यदि  तो  विभिन्न  काजू  उत्पादक  राज्यों  द्वारा  इसके  लिए
 कौन-कौन  सी  विशेष  योजना  बनाई  गई  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  इन  काजू  उत्पादक  राज्यों  के  लिए  सहायता
 राशि  कितनी  दी  गई  है  और  कितनी  राशि  मंजूर  करते  का  प्रस्ताव  किया
 गया

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  आठवीं
 योजना  अवधि  में  काजू  की  खेती  करने  वाले  विभिन्न  राज्यों  में  कुल
 ०2,065  हैक्टेयर  क्षेत्र  में  काजू  की  खेती  की

 काजू  की  खेती  करने  वाले  सभी  राज्यों  के  लिए  केन्द्रीय
 रूप  से  प्रायोजित  योजना  में  योजना  अवधि  के  अंत  तक  87,000
 हेक्टेयर  क्षेत्र  को  कवर  करने  का  लक्ष्य

 योजना  अवधि  के  लिए  70  करोड़  रु०  के  प्रस्तावित
 प्रावधान  में  से  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  योजना  अवधि  में  अब  तक
 35.60  करोड़  रु०  की  सहायता  प्रदान  की

 प्लांटेशन  कंपनियां

 2393.  श्री  एम०वी०  चन्द्रशेखर  मूर्ति  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  जिन  प्लटेशन
 कंपनियों  में  लोगों  का  धन  लगा  हुआ  वे  अपनी  योजनाओं  की  अवधि

 पूरी  होने  पर  लोगों  को  किसी  एक  अथवा  अन्य  कारण  का  बहाना

 10  2000  लिखित  उत्तर  60

 बनाकर  धन  वापस  नहीं  कर  रही  हैं  तथा  इन  लोगों  को  परेशान  कर

 रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  लोगों  की  शिकायतों  और  प्रेस
 रिपोर्ट  के  आधार  पर  ऐसी  प्लांटेशन  कंपनियों  की  पहचान  की

 यदि  तो  इन  कंपनियों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  सरकार

 ट्वारा  ऐसी  कंपनियों/संगठनों  को  काली  सूची  में  शामिल  करने  हेतु  क्या

 कदम  उठाएं  गए  हैं  ताकि  इनके  द्वारा  नई  योजनाओं  के  माध्यम  में  लोगों
 से  धन  नहीं  जुटाया  जा  और

 ऐसी  कंपनियों  और  संगठनों  के  खिलाफ  लोगों  द्वारा  शिकायतों
 दर्ज  कराए  जाने  वाले  सरकारी  संगठनों  के  नाम  और  पते  क्या  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :
 से  विभिन्न  प्लांटेशन  कंपनियों  के  विरुद्ध  निवेशकों  से  शिकायतें

 प्राप्त  हुई

 सरकार  दिनांक  18  1997  की  अपनी  प्रेस  विज्ञप्ति  के

 द्वारा  निदेश  दिया  है  कि  उन  योजनाओं  जिनके  माध्यम  से  कंपनियों  द्वारा
 लिखतें  यथा  एग्रो  बांड  तथा  प्लांटेशन  जारी  की  जाती  को
 भारतीय  प्रतिभूति  एवं  विनिमय  बोर्ड  के  दायरे  के  अंतर्गत  आने
 वाली  सामूहिक  निवेश  योजनाएं  माना  सेबी  ने  दिनांक  26

 1997  की  अपनी  प्रेस  विज्ञप्ति  तथा  दिनांक  18  1997  की  अपनी
 सार्वजनिक  सूचना  के  द्वारा  मौजूदा  योजनाओं  को  अपनी  योजनाओं  के
 विवरण  सेबी  के  पास  दर्ज  कराने  का  निदेश  दिया

 सेबी  निवेश  1999  दिनांक  15
 1999  को  अधिसूचित  किए  गए  इसके  बाद  से  एक  सामूहिक  निवेश
 प्रबन्ध  जिसने  विनियमों  के  अंतर्गत  पंजीकरण  प्रमाणपत्र  प्राप्त
 किया  को  छोड़कर  कोई  अन्य  व्यक्ति  सामूहिक  निवेश  योजना  को
 चला  अथवा  प्रायोजित  अथवा  प्रारम्भ  नहीं  कर  इसके
 किसी  सामूहिक  निवेश  योजना  को  कोई  नई  योजना  प्रारंभ  करने  या

 निवेशकों  से  मौजूदा  योजनाओं  के  अंतर्गत  धन  जुटाने  की  तब  तक  अनुमति
 नहीं  दी  गई  जब  तक  कि  विनियमों  के  अंतर्गत  इसको  पंजीकरण
 प्रमाणपत्र  प्रदान  न  किया  गया

 सेबी  ने  642  कंपनियों  जिन्होंने  कथित  रूप  से  2681  करोड़  रुपये
 -  इकट्ठटे  किए  से  सूचना  प्राप्त  की  इन  642  कंपनियों  में  से  32

 कंपनियों  ने  सेबी  1999  के  उपबंधों  के  अंतर्गत
 पंजीकरण  प्रदान  करने  के  लिए  सेबी  को  आवेदन  किया  विनियमों

 के  उपबंधों  के  अनुसार  पंजीकरण  प्रदान  करने  के  लिए  आवेदन  करने
 में  असफल  या  सेबी  से  अनंतिम  पंजीकरण  प्राप्त  करने  की  अनिच्छुक
 कंपनियों  से  अपनी  विद्यमान  बंद  करना  तथा  निवेशकों
 को  भुगतान  करना  अपेक्षित  इस  प्रकार  बाकी  610  सीआईएस  कंपनियों
 से  अपनी  योजनाएं  बंद  करना  तथा  निवेशकों  को  चुनर्भुगतान  करमा  अपेक्षित

 सेबी  समय-समय  पर  इस  आशय  की  प्रेस  विज्ञप्तियां/सार्वजनिक

 सूचनाएं  जारी  करता  रहा  है  कि  कोई  कंपनी  सेबी  से  पंजीकरण  प्रमाणपत्र
 प्राप्त  किए  बिना  निधियां  नहीं  जुटा  सकती  तथा  आज  तक  किसी  कंपनी
 को  पंजीकरण  प्रदान  नहीं  किया  गया
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 सेबी  कार्यालयों  जहां  सेबी  आई  1999
 के  दायरे  में  आने  वाली  निवेशक  शिकायतों  के  संबंध  में  संपर्क  किया
 जा  सकता  की  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई
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 यदि  कंपनियां  अपनी  प्रतिबद्धताएं  पूरी  करने  में  असफल  रहती
 तो  निवेशक  जिला  उपभोक्ता  निवारण  से  भी  संपर्क  कर  सकते

 विवरण

 सेबी  कार्यालय

 सेबी  मुख्यालय  मित्तल  कोर्ट  224,
 नरीमन

 दूरभाष  :  2850451-55,  फैक्स

 सेबी  उत्तरी  क्षेत्रीय  कार्यालय  ब्लॉक  नं०  1,  राजेन्द्र
 राजेन्र  जिला  नई

 दूरभाष  :  5732313,  5718911,  फैक्स  :  5768992

 ४  2045633

 सेबी  पूर्वी  क्षेत्रीय  कार्यालय  :  एफ०एम०सी०
 ए०जे०सी०  बोस

 दूरभाष  :  2402455,  4307,6105  फैक्स  :  2404307

 सेबी  दक्षिणी  क्षेत्रीय  कार्यालय  :  तृतीय  डी  मोन््टे

 32,  मोटे  टीटीके

 दूरभाष  :  4995676,  5525,  7385,
 7480,  7540,  फैक्स  :  4998083

 आई  डी  बी  आई  और  आई  एफ  सी

 आईं  के  बीच  गठजोड़

 2394.  श्री  कृष्णम  राजू  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  दिनांक  23  2000  को  समाचार-पत्र
 में  प्रकाशित  समाचार  के  अनुसार  आई  डी  बी  आई  एफ  सी

 आई  के  पुनर्गठन  हेतु  स्वतंत्र  अध्ययन  कराना  चाहता

 यदि  तो  इसमें  प्रकाशित  समाचार  के  तथ्य  क्या

 क्या  आई  डी  बी  आई  का  विचार  आई  एफ  सी  आई  के
 साथ  गठजोड़  करने  का

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  आई  डी  बी  आई  स्वयं  पुनर्गठन  की  प्रक्रिया  में

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 आई  एफ  सी  आई  के  साथ  किस  प्रकार  का  गठजोड़  किए
 जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  बिखे  :
 और  प्रश्त  के  भाग  में  उल्लिखित  23

 2000  के  पायोनियरਂ  में  प्रकाशित  समाचार  के  सन्दर्भ
 भाग्तीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  डी  बी  के  अध्यक्ष  ने
 काॉथत  रूप  से  कहा  है  कि  आई  एफ  सी  आई  की  गिरती

 निम्नलिखित  राज्यों  में  पंजीकृत  कार्यालय  रखने
 वाली  कंपनियों  का  क्षेत्राधिकार

 मध्य  दादरा  तथा  नागर
 हवैली  तथा  दमन

 हिमाचल  जम्मू  व
 उत्तर  दिल्ली  और

 प०  बंगाल
 अरुणाचल  सिक्किम  तथा  अंडमान

 एवं  निकोबार
 |

 आंध्र  पांडिचेरी  तथा

 लक्षद्वीप  एवं

 अनुपयोज्य  आस्तियों  पी  की  अपेक्षाकृत  उच्च  दर  और  कम

 पूंजी  पर्याप्तता  को  ध्यान  में  रखते  आई  एफ  सी  आई  के  पुनर्गठन
 की  जांच  करने  और  अर्थक्षम  तरीकों  का  सुझाव  देने  के  लिए  एक
 स्वतंत्र  विशेषत्ष  समिति  की  आवश्यकता

 से  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बैंक  और  आई  एफ
 सी  आई  लि०  के  बीच  किसी  गठजोड़  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 (2)  और  आई  डी  बी  आई  अपनी  पूंजी  संबंधी  पुनरसरचना
 प्रस्ताव  पर  काम  कर  रहा

 हथकरघा  वस्तुओं  का  निर्यात

 2395.  श्री  ए०  ब्रह्ममैया  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  आंध्र  प्रदेश  में  शिल्प  संग्रहालय  स्थापित  करने  का
 प्रस्ताव

 क्या  सरकार  ने  राज्य  के  शिल्पकार  व  हथकरभा  कर्मकारों
 के  सामर्थ्य  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया

 यदि  तो  सरकार  ने  आंध्र  प्रदेश  से  हथकरघा  निर्यात
 को  बढ़ाने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  हैं  ?

 जस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०  :

 और  वर्ष  1795-96  के  दौरान

 राष्ट्रीय  अनुप्रयुक्त  आर्थिक  अनुसंधान  परिषद्  के  तत्वाधान  में  कराई  गई
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 जनगणना  के  अनुसार  आंध्र  प्रदेश  में  121880  कारीगर  इसके  अतिरिक्त
 आंध्र  प्रदेश  के  पीतल  के  बिदरी  कढाई
 की  चांदी  की  लकड़ी  के  कालीनों  की  अंतर्राष्ट्रीय
 बाजार  में  मांग

 आंध्र  प्रदेश  राज्य  सहित  देश  से  हस्तशिल्प  का  निर्यात  बढ़ाने  के

 लिएं  सरकार  द्वारा  किए  गए  उपायों  में  विदेशों  में  अध्ययन
 दल  प्रायोजित  क्रेता-विक्रेता  बैठकें  आयोजित  विदेशों  में

 सूची  पत्रों  का  सेमिनार  और  कार्यशालाएं  आयोजित
 करना  और  वार्षिक  कार्यक्रम  के  रूप  में  भारतीय  अंतर्गप्ट्राय  उपहार
 मेला  तथा  भारतीय  कालीन  एक्सपो  आयोजित  करना  शामिल

 तमिलनाडु  में  खनिजजों  का  पता  लगाने
 के  लिए  अनुसंधान

 2396.  श्री  ए०  कृष्णास्थामी  :  क्या  खान  और  खनिज  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि

 तिरुवललूर  और  इसके  आसपास के  क्षेत्रों  मे ंजमीन  के  नीचे  कुछ  मूल्यवान
 खनिज

 यदि  तो  क्या  हाल  के  वर्षों  के  दौरान  या  विगत  में

 उक्त  क्षेत्रों  में खान  और  खनिज  निक्षेपों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई

 अनुसंधान  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  और

 यदि  तो  इसके  क्या  फारण  हैं  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 भारतीय  भृवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  को

 तिरवल्लुर  तथा  इसके  आसपास  के  क्षेत्रों  में  किए  गए
 माननित्रण  क॑  दौरान  कोई  बहमूल्य  भूमिगत  खनिज  नहीं  मिले

 से  प्रश्न  नहीं

 ]

 निर्यातेन्मुखी  क्षेत्रों  का  विकास

 2397.  श्री  राजेश  रंजन  उर्फ  चष्यू  यादव  :  क्या  वाणिज्य  और
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कंन्द्र  सरकार  को  बिहार  सरकार  से  पहचान  किए  गए

 निर्यातोन्मुखी  क्षेत्रों  को  विकसित  करने  के  लिए  आवश्य्रक  मंजूरी  प्रदान
 करने  हेतु  कोई  व्यापक  वध्यावह्ार्यता  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संब्ंधी  ब्यौरा  क्या

 सरकार  ड्रायं  इस  संबंध  में  क्या  कार्मचाही  कीं  गई  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुससोली  +  और
 बिहार  सरकार  से  पहचान  किए  गए  नियतिोन्मुखी  क्षेत्रों  की तिकसित

 करने  के  लिए  कोई  व्यापक  व्यावहार्यता  रिपोर्ट  ज्राप्त  कहीं  हुई

 प्रश्न  नहीं

 10  2000  लिखित  उत्तर  64

 ]

 बीमा  दावे

 2398.  श्री  ए०  वेंकटेश  नायक  :

 श्री  नामदेव  हरबाजी  दिवाथे  :

 श्री  अशोक  ना०  मोहोल  :

 श्रीमती  रीना  चौधरी  :

 श्री  रविप्रकाश  वर्मा  :
 श्री  भीम  दाह्यल  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्तमान  में  राज्य  वार  प्रत्येक  बीमा  कंपनी  में  भुगतान  के

 लिए  लंबित  बीमा  दावों  के  कितने  मामले  एक  दो  वर्ष  और  तीन

 वर्ष  से  अधिक  अवधि  से  लंबित  पड़े

 क्या  इन  कंपनियों  द्वारा  दावे  संबंधी  मामलों  के  भुगतान  में
 विलंब  किया  जाता

 यदि  तो  तत्मंबंधी  व्यौग  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण
 और

 .  इन  मामलों  विशेष  रूप  से  कर्नाटक  और  महाराष्ट्र  के  मामलों
 का  शीघ्र  निपटान  करने  के  लिए  क्या  कदम  उद्यए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :
 अपेक्षित  सूचना  विवरण  |  और  1]  में  दी  गई

 और  सामान्यतः  दावों  के  निपटान  में  कोई  विलंब  नहीं
 होता  बीमित  व्यक्ति  द्वारा  सभी  अपेक्षाओं  के  पूर्ण  करने  पर  दावों
 का  तुरंत  निपटान  कर  दिया  जाता

 समय-समय  पर  उद्योग  ने  दावों  के  त्वरित  निपटान  के  लिए
 कर्नाटक  तथा  महाराष्ट्र  सहित  संपूर्ण  देश  में  कई  उपायों  को  शुरुआत
 की  इसमें  20,000/-  रुपये  तक  के  दावों  की  संस्थानान्तर्गत  समीक्षा

 लोक  अदालत  तथा  जल्द  राहत  योजना  के  माध्यम  से

 दावों  के  निपटान  की  प्रक्रियाओं  का सरलीकरण  तथा  प्रादेशिक
 कार्यालयों  में  स्थानीय  दावा  समीक्षा  समितियों  की  स्थापना  करना  आदि
 शामिल

 क्र०  क्षेत्र  और  राज्य  दि०  31.12.1999  कौ  स्थिति  के

 सं०  अनुसार  बकाया  दावों  की  संख्या

 नेशनल  न्यू  ओरिएंटल  यूनाइटेड

 इंडिया  इंडिया

 1  #  3  4  5  6

 1.  ऊहदी  क्षेत्र

 .  चंडीगढ़  1548  12483...  801.

 हिमाचल  प्रदेश  412.  1342.  1552  7784
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 जम्मू  और  कश्मी  616.  682...  4034  दमन  -  न  483  27994

 दिल्ली  24565.  16982...  22727...  7288  (2)  दीव  न  -  292

 उत्तर  प्रदेश  26201  11979  17527...  8590  |  मध्य  प्रदेश  14691  14293  12170.  5765

 राजस्थान  4321.  9313.  8797...  6835  योग  206801  297697  284121  194650

 हरियाणा  1964  3982.  5607

 पंजाब  8094  6974  4436.  5393  दिनांक
 31.3.1999  की

 स्थिति
 के  अनुसार

 कपनीवार  तथा  वर्षवार  लंबित  दावे
 2.  पूर्वी  क्षेत्र

 क्त्फ़

 --

 पूर्वी  का  नाम  ।  से  3  3 वर्ष से
 अंडमान  और  निकोबार  -  -  -  वर्ष  अधिक

 उड़ीसा  5031  9586.  9582.  9204  नेशनल  इंश्योरेंस  कंपनी  लि०  48  39,285

 सिक्किम  61...  110  -  न्यू  इंडिया  एश्योरेंस  कंपनी  लि०  55,298  53,496

 प०  बंगाल  7935.  22652  8715  ओरिएंटल  इंश्योरेंस  कंपनी  लि०  63,285  73,457

 बिहार  4024  4795.  9475...  1898  यूनाइटेड  इंडिया  इंश्योरेंस  कंपनी  35,074  33,719

 अरुणाचल  प्रदेश  86  न  398  कटिक्षर  पटसन  मिल

 असम  3428.  3974...  4292  299.  श्री  निखिल
 कुमार

 चौघरी  :
 राजेश  रंजन  उर्फ  पप्पू  यादव  :

 मणिपुर  306.  १3  162
 क्या  घस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मेघालय  337  133  487  3551  क्या  कटिहार  की  आर०बी०एच०एम०  पटसन  मिल  को

 मिजोरम  190.  87.  140  कच्चे  पटसन  कौ  आपूर्ति  के  अभाव  में  02.11.99  से  बंद  कर  दिया
 ॥

 गया  *

 (८)  नागालैंड  320...  72  245
 क्या  जे०सी०आई०  मै  पटसन  मिलों  को  कझ्ये  पटसन  की

 (35)  त्रिपुरा  60746  46  193  आपूर्ति  इसलिए  बंद  कर  दी  है  क्योंकि  वस्त्र  मंत्रालय  द्वारा  इसे  गारंटी

 शत
 से  संबंधित  पत्र  नहीं  दिए  गए

 3.  दक्षिण  े
 क्या  पटसन  मिलों  के  बंद  होने  के  कारण  लगभग  तीन

 आंध्र  प्रदेश  12449  11524  15692.  17998  हजार  कर्मचारी  बेरोजगार  हो  गए  हैं  और  वे  भुखमरी  के  कगार  पर

 कर्नाटक  14135  २0773  29960.  12091
 क्या  सरकार  का  विचार  जे०सी०आई०  के  जरिए  कच्चे

 करेल  26526  22632  3753...  23695  पटसन  की  आपूर्ति  कर  इन  बंद  पटसन  मिलों  को  बिना  और  विलंब

 पाण्डिचेरी  1498  786.  3894  किए  पुनः  चालू  करने  का

 तमिलनाडु
 हि  2

 (2)  यदि  तो  यह  कार्य  कब  तक  किया  जाएगा  और  यदि
 तमिलनाडु  17621  22850  2945  33041  तो  इसके  क्या  कारण

 4.  पशिचमी  क्षेत्र  क्या  सरकार  का  विचार  आर०बी०एच०एम०  पटसन  मिलों

 गोआ  04  1167
 को  स्वायत्तशासी  प्रबंध  अधिकार  प्रदान  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?
 (  महाराष्ट्र  19073  58733  29514...  23523

 *  जस्म  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिकसी  एग०  :
 गुजरात  9748  39404  25174  से  कटिहार  में  आर०बी०एच०एम०  पटसन
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 मिल  में  उत्पादन  कार्य  एम०जे०एम०सी०  द्वारा  कच्चे  पटसन  की  बकाया
 शशि  का  भृगतान  न  करने  के  मद्देनजर  भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  कच्चे
 पटसन  को  आपर्ति  को  रोक  देने  के  कारण  28.10.99  से  अस्थायी  तौर
 पर  बंद  हुआ  सरकार  एस०टी०सी०  के  साथ  पुनः  खरोद  व्यवस्थाओं
 के  अंतगगंत  कच्चा  पटसन  खरीदकर  मिल  में  उत्पादन  को  शुरू
 करने  के  लिए  विभिन्न  उपाय  कर  रही  एन०जे०एम०सी०  मिलों
 को  परिवर्तन  आधार  पर  चलाने  के  लिए  भी  प्रयास  किए  जा  रहे
 कार्य  के  बंद  हो  जाने  के  कारण  कोई  कामगार  अपनी  नौकरी  से  वंचित

 नहीं  हुआ  है  क्योंकि  सरकार  मिल  के  कर्मचारियों  एवं  कामगारों
 को  वेतन  एवं  मजदूरी  के  भुगतान  के  लिए  निधियां  प्रदान  कर  रही

 है  प्रश्न  नहीं

 भारत  में  विदेशी  कंपनियां

 2400.  श्री  मानसिंह  पटेल  :  कया  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किसो  विदेशी  कंपनी  के  साथ  भारत  में  सहयोग  आधार
 पर  निवेश  किए  जाने  के  वर्तमान  नियम  क्यां

 क्या  सरकार  को  इंस  संबंध  में  नियमों  का  उल्लंघन  किए
 जाने  की  जानकारी

 यदि  तो  इस  संबंध  में  गत  दो  वर्षों  का  ब्यौरा  क्या

 सरकार  द्वारा  अब  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 सरकार  ने  आर्थिक  सुधारों  के  प्रति  अपनी  प्रतिबद्धता  का  पालन

 करते  हुए  नयी  विदेशों  प्रत्यक्ष  निवेश  नीति  की  घोषणा  की  है  और
 निम्नलिखित  के  सिवाएं  सभो  मदों/कार्यकलापों  को  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश
 अनिवासी  भारतोय  निवेश  और  विदेशी  कार्पोरेट  निकाय  निवेश  के  लिए

 मार्ग  के  तहत  रखा  गया  हैं

 1...  ऐसे  सभी  प्रस्ताव  जिनके  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  लेना  अपेक्षित
 जिसमें  ये  शामिल  ऐसी  मर्दे  जिनके  लिए  उद्योग

 और  अधिनियम  1951  के  तहत  औद्योगिक
 लाइसेंस  अपेक्षित  (ii)  लघु  उद्योगों  के लिए  आरक्षित  मर्दों
 का  विनिर्माण  करने  वाले  ऐसे  एकक  जिनकी  इक्विटी
 पूंजी  में  24  प्रतिशत  से  अधिक  का  विदेशी  निवेश  शामिल
 (iii)  ऐसी  सभी  जिनके  लिए  1991  की  नयी  औद्योगिक
 नीति  के  तहत  सरकार  द्वारा  अधिसूचित  स्थान  संबंधी  नीति  की
 शर्तों

 के  अनुसार  लाइसेंस  लेना  अनिवार्य

 2...  ऐसे  सभी  जिनमें  संबद्ध  विदेशी  सहयोगकर्त्ता  का
 *

 भारत  में  कोई  पूर्व  उच्चयम/अनुबंध  ऐसे  मामलों  पर  1998

 अुखलात्मक  प्रैस  नोट  झं०  18  दिनांक  14.12.1998  में
 रीतियां  लागू  - '
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 3.  ऐसे  सभी  प्रस्ताव  जो  किसी  विदेशी/अनिवासी  भारतीय/विदेशी

 कार्परेट  निकाय  निवेशक  के  पक्ष  में  किसी  मौजूदा  भारतीय

 कंपनी  के  शेयरों  के  अधिग्रहण  से  संबंधित

 4...  ऐसे  सभी  जो  अधिसूचित  क्षेत्रीय  नीति/सीमा  की

 परिधि  के  बाहर  हों  अथवा  ऐसे  क्षेत्रों  के  अंतर्गत  हों  जिनके

 लिए  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  की  अनुमति  नहीं  है  और/अथवा

 जब  भी  कोई  निवेशक  विदेशी  निवेदश  संवर्धन  बोर्ड  को

 आवेदन  करने  और  अनुमोदन  मार्ग  का  लाभ  न  उठने

 का  विकल्प

 उपर्युक्त  मानदंडों  की  शर्तों  के  अध्यधीन  सार्वजनिक  क्षेत्रों  की  इकाइयों
 तथा  ई०ओ०यू०/ई०पी०जेड०/ई०एच०टी०पी०/एस०टी०पी०  में
 निवेश  के  सभी  प्रस्ताव  स्वतः  अनुमोदन  मार्ग  के  पात्र

 विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  को  दो  भागों  में  अनुमोदन  प्रदान  किया  जाता

 (3)  अनुमादेन  मार्ग  और  (i)  विदेशी  निवेश  संवर्धन
 बोर्ड/सरकारी  मार्ग/जहां  तक  स्वतः  अनुमोदन  मार्ग  का  संबंध  मौजूदा
 नीति  के  आवेदक  को  अंतर्थाही  प्रेषणों  की  प्राप्ति  के  30  दिनों
 के  भीतर  आवश्यक  दस्तावेज  भारतीय  रिजर्व  बैंक  में  दायर  करने  होते

 इन  प्रस्तावों  की  जांच  करने  पर  यदि  भारतीय  रिजर्व  बैंक  को  जौजूदा
 विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  नीति  के  तहत  स्वतः  मार्ग  के  किसी  उल्लंघन
 का  पता  चलता  है  तो  वह  उन्हें  विदेशी  निवेश  संवर्धन  बोर्ड/सरकार
 के  विचारार्थ  भेज  देता  मार्ग  के  तहत  न  आने  वाले  प्रस्तावों
 पर  विदेशी  निवेश  संवर्धन  बोर्ड  द्वारा  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  के  क्षेत्र
 संबंधी  दिशा-निर्देशों  के  अनुसार  विचार  किया  जाता

 से  विगत  दो  वर्षों  के  दौरान  सरकार  द्वारा  जारी

 किए  गए  विदेशी  सहयोग  अनुमोदनों  की  शर्तों  के  उल्लंघन  के  3  मामले
 प्रकाश  में  आए  हैं  और  उन  पर  आगे  की  कार्वार  करने  के  लिए
 भारत  सरकार  के  संबंधित  मंत्रालयों/विभागों  के  परामर्श  से  कार्यवाही
 की  जा  रही

 हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन

 2401.  श्री  नेपाल  चन्द्र  दास  :  कया  भारी  उद्योग  और  लोक
 उद्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  की  कोचर  और  नागांव  मिलों

 द्वारा  उत्पादित  कागज  के  उचित  स्टाक  निपटारे  तथा  गुणवत्ता  में  खामी
 होने  तथा  आधी  दरों  पर  अपने  एजेंटों  को  कागज  बेचने  के  कारण

 इसे  भारी  घाटा  हो  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  द्वारा  इस
 पर  क्या  कार्रवाई  की  गई

 क्या  सरकार  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  रो  इस  मामले  की  जांच
 कराने  का  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  है  ?

 भारी  उद्योग  और  लोक  उच्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 वल्लभभाई  कथीरिया  :  और  दिल्ली  क्षेत्रीय  कार्यालय
 और  चंडीगढ़  डिपों  में  कुछ  अनियमितताओं  के  कंपनो  को  लगभग
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 8.2  करोड़  रुपये  के  घाटे  का  पता  चला  डीलरों  से  बकायों  की

 बसूली  करने  के  सभी  प्रयास  किए  जा  रहे

 बाजार  में  पेपर  बिक्री  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  लिमिटेड  की

 मूल्य  समिति  समय-समय  पर  निर्धारित  मूल्य  सूची  के  अनुसार
 की  जाती

 और  निगम  ने  दिल्ली  क्षेत्रीय  विपणन  कार्यालय  के
 विपणन  एवं  वित्त  विभाग  और  दिल्ली  तथा  चंडीगढ़  के  डिपों  प्रभारियों
 के  पांच  अधिकारियों  को  निलंबित  करने  की  कार्रवाई  की  कार्यकारी

 निदेशक  को  भी  निलंबित  कर  दिया  गया

 हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  ने  सी०बी०आई०  में  आपराधिक
 कार्यवाही  दर्ज  कर  दी

 निजी  प्रसारणकर्ता  के  लिए  मानदंड

 2402.  श्री  सी०  श्रीनिवासन  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  सरकार  ने  निजी  प्रसारणकर्त्ता  के  लिए  अपलिंकिंग
 देने  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  निजी  प्रसारकों  के  लिए  प्रसारण

 मानदंड  निर्धारित  किए

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  संबंध  में  प्रस्ताव  प्राप्कः
 होने  शुरू  हो  गए  हैं  तथा  कितने  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  और  तत्संबंधी
 ब्यौरा  क्या

 सरकार  की  सेटेलाइट  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  अतिरिक्त
 प्रसारण  में  क्या  भूमिका  और

 सरकार  द्वारा  निजी  टी०वबो०  चैनलों  को  अपलिंकिंग  सुविधा
 देने  से  प्राप्त  हुई  रायल्टी  से  अर्जित  आय  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  विभाग
 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :  सरकार  ने  भारतीय  प्रबंध
 नियंत्रण  एवं  न्यूनतम  80  प्रतिशत  भारतोय  इक्विटी  वाले  निजी  प्रसारकों

 को  भारत  से  उनके  उपग्रह  टी०बी०  चैनलों  को  अपलिंक  करने  की

 अनुमति  पहले  ही  दे  दी

 भारत  से  अपलिंक  करने  वाले  निजी  प्रसारकों  को

 कतिपय  मानदंडों  को  अनुपालन  करना  अपेक्षित  होता  है  जिनमें  मानदंडॉं
 के  साथ-साथ  निम्नलिखित  मानदंड  शामिल  हैं  :

 1  दूरदर्शन  की  कार्यक्रम  एवं  विज्ञापन  संहित  का

 2...  सुरक्षा  संबंधी  शर्तों  का

 3...  न्यूनतम  80  प्रतिशत  भारतीय  इक्विटी  धारण  और  भारतीय

 प्रबंधन  नियंत्रण  को  बनाए

 4...  भारत  और  इनटेलसैट  के  बीच  अंतर-पद्धति  समन्वयन  समझौते
 के  प्रावधानों  का

 ःः
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 5.  अपलिंकिंग  कंपनी  द्वारा  आवश्यक  मॉनीटर्रिंग  सुविधा  का

 सरकार  ने  निम्नलिखित  कंपनियों  को  पहले  ही  भारत  से

 अपलिंक  करने  की  अनुमति  दे  दी  है  :

 4.  मैसर्स  ऊषोदया  इंटरप्राजिज

 2...  मैसर्स  सुमंगली  पब्लिकेशंस

 3...  पैसर्स  जैमिनी  टी

 4...  मैसर्स  उदय

 5...  मैसर्स

 6...  मैसर्स  विजया

 7...  मैसर्स  टी०वी०

 8...  मैसर्स  जैन  स्टूडियो

 भारत  से  नियमित  अपलिंक  करने  संबंधी  निम्नलिखित  प्रस्तावों  पर
 मंच्ालय  में  कार्यवाही  की  जा  रही  है  :

 1...  मैसर्स  मूवीज  सटकॉम

 2...  मैसर्स  टेक्नॉलाजी  ग्रुप

 3...  मैसर्स  ब्राडकास्ट  वल्डवाइड  प्रा०लि०

 सरकार  उपरोक्त  में  दर्शाएं  अनुसार  प्रसारकों

 द्वारा  विभिन  संहिताओं/मानदंडों/शर्तों  के  अनुपालन  को  सुनिश्चित  करवाना

 ख्रकार  एवं  विदेश  संचार  निगम  लि०  को  प्राप्त  हो  रही  अथवा
 प्राप्त  होने  वाली  संभाषिता  वार्षिक  आय  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 1.  डब्ल्यू  पी  संचार  विभाग  द्वारा  1.4  करोड  रुपये
 वार्षिक  लाइसेंस  शुल्क  एवं  रायल्टी
 प्रभार

 2...  विदेश  संचार  निगम  लि०  द्वारा  12.00  करोड़  रुपये
 अपलिंक  सुविधा  प्रभार

 >
 कुल  13.4  करोड  रुपये

 गृह  ऋण
 न

 2403.  श्री  माधवराव  सिंधिया  :
 श्री  चन्द्र  भूषण  सिंह  :
 श्री  सुशील  कुमार  शिंदे  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  .:

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विंभिल  बैंकों  द्वारा  आवास  निर्माण

 ऋण  के  रूप  में  और  स्वर्ण  जयंती  ग्रामीण  आवास  वित्त  योजना  के
 अंतर्गत  राज्य-वार  कितनी  राशि  विवरित  की
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 क्या  मरकार  का  विचार  आवास  थिकास  हेतु  बैंकों  के  माध्यम
 से  ऋण  देने  के  वर्तमान  नियमों  में  परिवर्तन  करने  या  और  अधिक

 छूट  देने  का  और

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :
 भारीतय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  स्वर्ण  जयंती

 ग्रामीण  आवास  वित्त  योजना  के  अंतर्गत  दिए  गए
 ऋणों  सहित  प्रार्थामकता  क्षेत्र  के  अंतर्गत  विभिन्न  राज्यों  को  अनुसूचित
 वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  दिए  गए  राज्यवार  बकाया  आवास  ऋण  तथा

 राष्ट्रीय  आवास  ब्रैंक  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  पिछले  तीन  वर्षों
 के  लिए  स्वर्ण  जयंती  ग्रामीण  आवास  वित्त  योजना  के  अंतर्गत  अनुसूचित
 वाणिज्यिक  यैंकों  द्रारा  दिए  गए  कुल  आवास  ऋण

 संलग्न  विवरण  |  और  ॥  में  दिए  गए

 और  आवास  क्षेत्र  के  विकास  को  बढ़ावा  देने  के

 लिए  सरकार  ने  समय  पर  विभिन्न  कदम  उठाए  वर्ष  2000-2001
 में  बजट  भाषण  में  भी  इस  संबंध  में  कुछ  घोषणाएं  की  गई  उठाए
 गए  कुछ  कदम  निम्नानुसार  हैं  ;

 *  प्रत्येक  बैंक  को  अपनी  वृद्धिशील  जमासशियों  को  3  प्रतिशत
 की  दर  से  आवास  वित्त  आवंटन  के  अपने  हिस्से  की  संगणना
 करनी  अपने  संसाधन  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखकर
 इस  स्तर  को  बढ़ाने  बाले  बैंकों  के  प्रति  कोई  आपत्ति  नहीं ॥

 *  स्वर्ण  जयंती  ग्रामीण  आवास  वित्त  योजना  के  अंतर्गत  आवासीय
 इकाईयों  के  लक्ष्य  को  1.25  लाख  से  बद्धकर  1.50  लाख
 कर  दिया  गया

 *  32,000  रु०  वार्षिक  से  कम  वार्षिक  आय
 ॥
 वाले  परिवारों

 के  लिए  ऋण-सह-सब्सिडी  योजना  के  अंतर्गत  ।  लाख
 मकानों  के  निर्माण  के  लिए  सहावता  प्रदान  की

 *  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंआवास  वित्त  की  उपलब्धता  में  और  सुंधार
 लाने  के  लिए  सरकार  ने  नोवीं  योजनावधि  के  दौरान  हुडकों
 को  350  करोड़  रु०  की  इब्थिटी  सहायता  प्रदान  करते
 का  निर्णय  लिया  इनमें  से  200  करोड  रु०  पहले  ही
 जारी  किए  जा  चुके  हैं  तथा  100  करोड़  रु०  की  और
 राशि  अगले  वर्ष  में  जारी  कर  दिए  जाने  का  प्रस्ताव

 *  सहकारी  क्षेत्र  और  स्वयंसेवी  एजेंसियां  आदि  1.5  लाख
 अतिरिक्त  मकानों  के  निर्माण  में  सहायता

 *  धारा  88  के  अंतर्गत  कर  में  छूट  अब  20,000  रु०  वार्षिक
 तक  के  आवास  ऋण  जौ  पहले  10,000  ₹०  वार्षिक
 की  वापसी  अदायगी  पर  भौ  उपलब्ध

 *
 करदाता  के  पास  पहले  से  मकान  होने  पर  भी  नये  मकान
 में  निवेश  के  लिए  दीर्घावधि  पूंजीगत  लाभों  पर  छूट  की

 अनुमति  दी  गई

 प्राथमिकता  क्षेत्र  के  अंतगत  आवास  ऋण  सीमा  को  ५  लाख
 रु०  से  बढ़ाकर  10  लाख  रु०  कर  दिया  गया
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 3।  मार्च  की  स्थिति  के  अनुसार  प्राथमिकता  क्षेत्र  के  अंतर्गत

 अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  आवास  अप्रिमों  की

 राण्यवार  बकाया  राशि  को  दशशाने  वाला  विवरण

 रुपये

 राज्यों  के  1996  1997  1998
 केद्र  शासित  प्रदेश  राशि  राशि  राशि

 त  2  3  ।

 अंडमान  एवं  निकोबार  8  11  19

 आंध्र  प्रदेश  23197  31362  32008

 अरुणाचल  प्रदेश  त  1  त

 असम  179  338  487

 बिहार  1329  1992  1745

 चंडीगढ़ਂ  ३46  445  2095

 दादरा  एवं  नगर  हवेली  0  7  13

 दमन  एवं  दीव  0  2  19

 दिल्ली  22981  54656  70228

 गोआ  504  558  863

 गुजरात  8864  9247  16513

 हरियाणा  1793  5120  ३477

 हिमाचल  प्रदेश  537  600  783

 जप्पमू  एवं  कश्मीर  277  १८३  680

 कर्नाटक  24153  33898...  53165

 केरल  13819  21780  36285

 लक्षद्वीप  1

 मध्य  प्रदेश  3095  6288

 महाराष्ट्र  28129  67783...  121992

 मणिपुर  16  43  47

 मेघालय  36  47  109

 मिजोरम  2  2  27

 नागालैंड  6  9  7

 '
 उड़ीसा  6364  11659  5137
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 1  2  3  4

 पांडिचेरी  85
 163
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 पंजाब  2737  5258  5346

 राजस्थान  6975  12440  23103

 सिक्किम  1 1  56

 तमिलनाडु  10291  18648  25528

 अ्िपुरा  29  12  17

 उत्तर  प्रदेश  21762  26486  24832

 प०  बंगाल  2766  8903  13532

 कुल  योग  ््  180283  316037  444474

 या

 तीन  वर्ष  के  दौरान  स्वर्ण  जयंती  ग्रामीण  आवास  वित्त  योजना  के
 अंतर्ग  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  राज्य-वार  आवास  ऋणों

 को  दशने  वाला  विवरण

 रुपये

 राज्य/केन्द्र  शासित  1997-98  1998-99  1999-2000

 राशिं  राशि  राशि

 1  2  3  4

 आंध्र  प्रदेश  ््  23.71  82.76  51.23

 असम  0.10  0.60  0.83

 अरुणाचल  प्रदेश  0.00  0.00  0

 बिहार  0.67  1.95  0.93

 गोआ  1.0  2-23  ३54

 गुजरात  2:79  11.16  14.43

 हरियाणा  0.57  2-80  15.34

 हिमाचल  प्रदेश  0.27  10.76  17.67

 जम्मू  एवं  कश्मीर  0.0046  0.14  0.9

 कन्नाटक  20.42  61.90  $1.45

 केरल  13-46  छ्ज्व  65.17

 मध्य  प्रदेश  4-78  12.34  6.72

 महाराष्ट्र  9.01  24-24  12.81

 मणिपुर  0.00  0.00  0.00
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 1  2  3  4

 मेधालय  0.00  0.12  0.0

 मिजोरम  धि  0.00  0.00  0.00

 नागालैंड  0.00  0.00  0.00

 उड़ीसा  2.02  8.11  5.23

 पंजाब  13.30  31.24  19.32

 राजस्थान  4-84  18.12  9.28

 सिक्किम  0.00  0.82  0.09

 तमिलनाडु  7.79  21.36  37.23

 ज़िपुरा  0.00  0.00  0.00

 उत्तर  प्रदेश  6.78  9.31  6-686

 प०  बंगाल  6.38  24.06  20.05

 अंडमान  एवं  निकोबार  0.00  0.42  0.008

 चंडीगढ़  0.36  2-37  5.61

 दादरा  एवं  नगर  हवेली  0.00  0.12  0.00

 दिल्ली  0.00  0.41  0.05

 दमन  एवं  दीव  0.00  0.00  0.00

 लक्षद्वीप  0.00  0.00  0.00

 पांडिचेरी  0.03  4.21  0.52

 कुल  योग
 ._118.86

 401.09  345.16

 पाकिस्तान  को  चीनी  का  नियांत

 2404.  श्री  दिलीपकुमार  मनसुखलाल  गांधी  :

 कुमारी  भावना  पुंडलिकराब  गवली  :

 क्या  जाणिण्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  पाकिस्तान  को  अतिरिक्त  चीनी  का
 निर्यात  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 जानिण्द  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :

 प्रश्न  नहीं

 सरकार  चीनी  का  निर्यात  नहीं  करती  चीनी  का  निर्यात
 व्यष्टियॉ/पार्टियों  द्वारा  उनके  वाणिज्यिक  निर्णय  के  सरकार  द्वारा



 प्रश्नों  के

 निर्धारित  मात्रात्मक  उच्चतम  सीमा  को  भीतर  एपीडा  से

 आबंटन  प्रमाणपत्र  प्राप्त  करने  के  पश्चात्  किया  जा
 सकता  यू०एस०ए०  और  यूरोपीय  संघ  को  अधिमानी  कोटे  के
 तहत  निर्यात  के  लिए  निर्धारित  30.000  मी०  टन  की  मात्रा  के  अलावा
 सरकार  ने  1999-2000  के  लाइसेंसिंग  वर्ष  के  लिए  2  कि०ग्रा०  तक
 के  उपभोक्ता  पैकों  में  मुल्यवर्धित  चीनी  के  निर्यात  हेतु  25,000  मीट्रिक
 टन  की  मात्रात्मक  उच्चतम  सीमा  निर्धारित  की  पाकिस्तान  सहित
 विश्व  के  किसी  भी  देश  को  इस  मूल्यवर्धित  चीनी  का  कोई  भी  मिर्यात
 कर  सकता

 बंद  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रर्मों  के
 कर्मचारियों  का  पुनर्वास

 2405.  श्री  के०ई०  कृष्णमूर्ति  :
 श्री  विजय  कुमार  खण्डेलवाल  :

 क्या  भारी  उद्योग  और  लोक  ठद्यम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  बंद  सरकारी  उपक्रमों  के  कर्मचारियों  का  पुनर्वास  कर
 दिया  गया  है/किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  है  और  पुनर्वास  किए
 गए  कर्मचारियों  की  सरकारी  उपक्रमवार  संख्या  कितनी  और

 यदि  तो  विभिन  जैसे
 इत्यादि  में  फालतू  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  देकर  उन्हें  समुचित

 रोजगार  दिलाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 वल्लभभाई  :  से  किसी  औद्योगिक  उपक्रम  को
 औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अंतर्गत  बंद  किया  जाता  है  और  उक्त
 अधिनियम  में  पुनर्स्थापन  संबंधी  कोई  प्रावधान  नहीं  सरकारी
 उद्यमों  सहित  संगठित  क्षेत्र  के  अतिरिक्त  घोषित  किए  गए  कर्मचारियों
 के  प्रशिक्षण/पुन:  प्रशिक्षण  के  लिए  राष्ट्रीय  नवीकरण  कोष  की  सहायता
 उपलब्ध  कराई  जा  रही  उपलब्ध  रिपोर्टों  के  अनुसार  राष्ट्रीय  नवीकरण
 कोष  के  साथ  विभिन्न  स्थानों  पंर  स्थापित  कर्मचारी  सहायता  केन्द्रों  के
 माध्यम  से  31-3-2000  तक  99,38  कर्मचारियों  को  सहायता  प्रदान
 की  गई  सर्वेक्षित  कामगारों  की  संख्या  99,381,  परामर्श  प्राप्त  कामगार
 59,483,  प्रशिक्षित  41,083  तथा  पुनर्नियोजित  कामगारों  की  संख्या

 12,985
 '

 ]

 चाय  उत्पादक  राज्य

 2406.  श्री  बृजलाल  खाबरी  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में"चाय  उत्पादक  राज्यों  का  ज्यौरा  क्या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इनमें  से  प्रत्येक  राज्य  ने  चाय
 का  कितना  उत्पादन

 ह
 .

 .  कया  उक्त  अवधि  के  दोग्ान  चाय  के  उत्पादन  में  कभी  आई
 और  ता
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  2

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और

 देश  में  पारंपरिक  चाय  उत्पादक  राज्य  पश्चिम

 तमिलनाडु  तथा  हिमाचल  अरुणाचल

 प्रदेश  आदि  जैसे  कुछ  अन्य  राज्यों  में  चाय  का  अल्प  मात्रा  में  उत्पादन
 किया  जाता  है  पारंपरिक  चाय  उत्पादक  राज्यों  में  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दौरान  चाय  का  उत्पादन  निम्न  प्रकार  रहा  है  :

 मि०कि०ग्रा०

 राज्य  का  नाम  1999*  1998  1997

 असम  414.13  460.78  425.43

 पश्चिम  बंगाल  180.21  197.71  169.95

 तमिलनाडु  128.09  125.08  130.59

 केरल  67-79  70.62  69.64

 अन्य  राज्य  15.39  16.21  15.00

 समस्त  भारत  805.61  870.40  810.61

 *अनुमानित  स्रोत  :  चाय  बोर्ड

 और  पिछले  वर्षों  की  तुलना  में  1997  तथा  1998  के

 दौरान  चाय  के  उत्पादन  में  पर्याप्त  वृद्धि  दर्ज  1999  के  दौरान
 पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  चाय  के  उत्पादन  में  64.79  मि०कि9ग्रा०  की

 अनुमानित  गिरावट  दर्ज  हुई  जिसकी  वजह  मुख्य  रूप  से  वर्ष  1999  की
 पहली  तिमाही  के  दौरान  भयंकर  सूखा  और  उसके  बाद  वर्ष  के  अंतिम
 भाग  में  कुछ  चाय  उत्पादक  क्षेत्रों  में  आई  बाढ़  रही

 ]

 निर्यात  जोन

 2407.  डा०  वी०  सरोजा  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  द्वारा  कृषि  क्षेत्र  के  विकास

 और  विदेशी  मुद्रा  कमाने  हेतु  सरकार  का  निर्यात  जोन/केन्द्र  स्थापित
 करने  का  कोई  प्रस्ताव

 ह
 यदि  तो  तत्संबंधी  स्थान-वार  विशेषकर  तमिलनाडु  का

 ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 काणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से

 कृषि  उत्पाद  के  निर्यात  लिए  अनन्य  निर्यात  क्षेत्र  केद्धों  की  स्थापना
 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  में  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि
 भारत  सरकार  के  अधीन  किसी  नये  निर्यात  संसाधन  क्षेत्र  की  स्थापना
 न  की  राज्य  सरकारों  द्वारा  संयुक्त/निजी  क्षेत्र  में  निर्यात
 संसाथन  क्षेत्रों  की  स्थापना  की  जा  सकती



 ॥  77  प्रश्नों  के
 |

 बिहार  की  चुना  पत्थर  खंदानों  में
 विस्थापितों  को  काम

 2406.  श्री  ब्रजमोहन  राम  :  क्या  सक्षम  और  खनिज  मंत्री  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बिहार  के

 गढ़वा  जिले  में  स्थित  भवनाथपुर  चूना  पत्थर  खदानों  में  लगभग  200

 विस्थापित  व्यक्तियों  को  अब  तक  काम  उपलब्ध  नहीं  कराया  गया

 यदि  तो  क्या  विस्थापित  व्यक्तियों  को  काम  देने  की

 सरकार  की  कोई  नीति

 यदि  तो  उन  विस्थापित  व्याक्तियों  को  आज  तक  काम
 उपलब्ध  नहीं  कराए  जाने  के  क्या  कारण  और

 विस्थापित  व्यक्तियों  के  परिवारों  को कब  तक  काम  दे  दिया
 जाएगा  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता  :
 और  स्टील  अथॉरिटी  ऑफ  इंडिया  मंत्रालय

 के  अधीन  एक  सार्वजनिक  क्षेत्र  का  द्वारा  प्रस्तुत  सूचना  के

 अनुसार  भावनाथपुर  सूचना  पत्थर  खानों  को  शुरू  करते  वक्त  बिहार
 सरकार  तथा  तत्कालीन  बोकारों  स्टील  अब  सेल  की  एक
 इकाई  के  बीच  सहमति  भावनाथपुर  खानों  को  शुरूआत  के  समय
 550  लोगों  को  रोजगार  दिया  गया  जिनके  घर  तथा  जमीन  इन  चूनापत्थर
 खारनों  के  लिए  अधिग्रहित  किए  गए  किसी  भी  विस्थापित  व्यक्ति
 का  कोई  भी  मामला  लंबित  नहीं  है  जिसे  रोजगार  न  मिला

 और  प्रश्न  नहीं

 पीतल  के  समानों  का  निर्यात

 2409.  श्री  तेजवीर  सिंह  चौधरी  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कुल  कितनी  मात्रा  में  पीतल  की

 वस्तुओं  का  निर्यात  किया
 ह  ह

 उक्त  अवधि  में  इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अर्जित  की
 और

 पीतल  की  वस्तुओं  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  क ेलिए  सरकार

 द्वारा  कौन  कौन  से  कदम  उठाएं  गए  हैं  ?

 अस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०  :
 ओर  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  निर्यातित  पीतल  के  कलापात्रों

 की  मात्रा  और  अर्जित  विदेशी  मुद्रा  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 वर्ष  करोड़  रुपए  अमरीकी  मिलियन
 डालर  में

 1996  97  1024.89  288.78

 1997  98.  1191.89  320.63

 1998-99 --  9१  1199.16  285.02
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 पीतल  के  कलापात्रों  का  निर्यात  बढ़ने  के  लिए  सरकार
 द्वारा  किए  गए  उपायों  विदेशों  में  बिक्री-सह-अध्ययन  दल  प्रायोजत

 अंतर्राष्ट्रीय  मेलों  और  प्रदर्शनियों  में  भाग  क्रेता-विक्रेता  बैठकों
 आयोजित  विदेशों  में  सूचीपत्रों  का  सेमीनार  और

 कार्यशालाएं  आयोजित  मुरादाबाद  और  नई  दिल्ली  में  राष्ट्रीय  स्तर
 के  डिजाइन  केन्द्र  की  स्थापना  और  वार्षिक  कार्यक्रम  के  रूप  में  भारतीय
 हस्तशिल्प  एवं  उपहार  मेला  आयोजित  करना  शामिल

 विद्युत  करभा  उत्पाद

 2410.  श्री  रामजी  मांझी  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  भारत  के  इरोड  तथा  पालम  के  विद्युत
 करघा  उत्पादक  थानों  पर  मीटरेज  स्टेम्पिंग  नहीं  दे  रहे

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  उत्पादक  का  नाम  तथा  उत्पादन  की  तिथि

 को  स्टेम्प  में  शामिल  करने  के  लिए  इस  विषय  पर  एक  कानून  लागू

 हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०  :
 से  विद्युतकरघा  क्षेत्र  द्वारा  विनिर्मित  तैयार  फैब्रिक  पर  वस्त्र

 1988,  जो  अन्य  बातों  के
 विद्युतकरधों  पर  बने  फैब्रिकों  पर  भी  लागू  होता  के  अंतर्गत  वर्णित

 किए  गए  चिन्ह  चिन्हित  होने  आवश्यक  विनियम  की  धारा

 के  करघा  अवस्था  फैब्रिक  अर्थात्  विद्युतकरधों  पर  बिनिर्मित

 ग्रे-फैब्रिक-अर्थात्  किसी  भी  प्रकार  के  प्रसंस्करण  ले  जाने  से  पूर्व
 अविकसित  ग्रे-क्लॉय  को  वर्णित  चिन्हों  से  चिन्हित  किए  जाने  से  मुक्त
 रखा  गया

 वस्त्र  आयुक्त  के  कार्यालय  में  कोई  विशिष्ट  शिकायत  प्राप्त  नहीं

 हुई  है  कि  इरोड  तथा  पालम  के  विद्युतकरघा  एकक
 फैब्रिकोंਂ  पर  अपेक्षित  चिन्हों  को  चिन्हित  महीं  कर  रहे

 प्रमुख  कपड़ा  बाजारों  में  समय-समय  पर  अप्रत्याशित/परीक्षण  जांच

 की  जाती  जहां  भी  उक्त  अधिनियम  का  उल्लंघन  हो  उहा  वहां

 कपड़ा  जब्त  किया  जाता  है  तथा  मामला  दर्ज  किया  जाता  उपभोक्ता

 जागरुकता  कार्यक्रमों  का  भी  आयोजन  किया  जाता  है  ताकि  उपभोक्ता

 अधिनियम  तथा  अपने  अधिकारों  के  प्रति  जागरूक

 निर्यात/आयात

 2411.  श्री  अजय  सिंह  चौटाला  :  कया  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 गत  छह  महीनों  के  दौरान  देश  में  कितना  निर्यात  और  आयात

 दौरान  कितनी  मात्रा  में  एन  ठत्पादों  का
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 अगले  दो  वर्षों  के  दौरान  विभिन्न  उत्पादों  के  विशेषकर
 ज्वेली  और  वस्त्रों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  कया  कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  वाणिज्यिक

 आसूचना  एवं  सांख्यिकी  महानिदेशालय  के  अनंतिम  आंकड़ों  के  अनुसार
 2000  के  दौरान  30221.41  मिलियन  अमरीकौ  डालर

 मूल्य  का  निर्यात  हुआ  है  जिसमें  गत  वर्ष  की  इसी  अवधि  की  तुलना
 में  11.32  प्रतिशत  की  वृद्धि  दर्ज  हुई  इस  अवधि  के  दौरान
 38142.09  मिलयिन  अमरीकी  डालर  मूल्य  के  आयात  हुए  थे  जिममें  गत

 वर्ष  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  9.05  प्रतिशत  की  वृद्धि  दर्ज  हुई

 1999  अनंतिम  आंकड़ों  के  अनुसार  जिनके
 ब्यौरे  उपलब्ध  निर्यात  की  मख्य  मर्दे  और  उनकी  कीमत  नीचे  दी

 गई  हैं  :

 अमरीकी

 1999...

 बागान  का  501
 का

 कृषि  एवं  संबद्ध  उत्पाद  2230

 समुद्री  उत्पाद  7

 अयस्क  एवं  खनिज  -  514

 चर्म  एवं  चर्म  से  निर्मित  वस्तुएं  1028

 रतन  एवं  आभूषण  4761

 खेल  सामान  46

 रसायन  एवं  संबद्ध  उत्पाद  2969

 इंजीनियरिंग  का  सामान  2958

 इलैक्ट्रानिक  हार्डवेयर  384

 यस्त्र  5814

 हस्तशिल्प  497

 कालीन  408

 निर्यात  में  आगे  और  वृद्धि  करने  के  लिए  अनेक  कदम
 उठाए  गए  हैं  जिनमें  शामिल  हैं--फक्रियाबिधियों  के  सरलीकरण
 के  जरिए  सौर्दो  की  लागत  में  कमी  करना  और  एग्जिम  नीति  में  वधोलिखित
 विविध  अन्य  बहुपशीय  एवं  ट्विपक्षीय  महत्वपूर्ण  सैक्टरों
 एवं  क्षेत्रों  को  अभिज्ञात  कर  निर्यात  को  बढ़ने  के  उपाय  भी  किए  गए

 रत्न  एवं  आभूषण  क्षेत्र  के  लिए  धोषित  कुछ  महत्वपूर्ण  प्रोत्साहनों
 में  शामिल

 .(1)  निर्यातोन्सुख  एककों  (ईओयू)/मिर्यातत  संसाधन  जोनों
 के  एककों  का  7.5  प्रतिशत  के  न्यक्तम  एमएफरईपी  के  तहत
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 मरम्मत/पुनर्निर्माण  और  निर्यात  के  लिए  प्लेन  प्लेटिनम
 और  रजत  आभूषणों  के  आयात  और  निर्यात  की  अनुमति

 इस  प्रकार  के  निर्यातों  के  मामले  में  2  प्रतिशत  अपशिष्ट
 की  अनुमति  दी  जा  सकती  (2)  विदेशी  क्रेताओं  को
 सभी  ईओयू  और  ईपीजैडों  को  इकाईयों  से  और

 कलकत्ता  तथा  चेनई  के  घरेलू  टैरिफ  क्षेत्रों  में  स्थित
 इकाईयों  से  व्यक्तिगत  तौर  पर  रत्न  एवं  आभूषण  ले  जाने
 की  अनुमति  (3)  पुनः  पूर्ति  लाइसेंसों  के  अंतर्गत  पूर्ववर्ती
 वर्ष  के  निर्यात  क ेएफओबी  मूल्य  के  ।  प्रतिशत  तक  उपभोक्ता

 चस्तुओं  के  शुल्क  मुक्त  आयात  की  अनुमति  वस्त्रों

 के
 क्त

 को  बढ़ाने  के  लिए  निम्नलिखित  कुछ  उपाय  किए

 गए  :

 (1)  इस  क्षेत्र  के  आधुनिकीकरण  एवं  उन्नयन  को  सुकर
 बनाने  के  लिए  1.4.99  से  प्रौद्योगिकी  उन्नयन  निधि  योजना

 चालू  की  गई  (1)  वस्त्र  निर्यातों  को  जारी  इनमें
 स्थिरता  बनाए  रखने  और  प्रतिस्पर्धात्मकता  को  प्रोत्साहित  करने
 के  लिए  2000-2004  की  अवधि  के  लिए  हाल  ही  में

 नई  निर्यात  हकदारी  नीति  की  घोषणा  की  गई
 (ii)  निर्यातोन््मुख  एकक  (ईओयू)/निर्यात  संवर्धन  जोन

 एककों  द्वारा  किए  जाने  वाले  कॉटन
 यार्न  के  निर्यात  का  उदारीकरण  किया  गया

 मद्य  निर्माण  शालाओं  को  लाइसेंस

 2412.  श्री  एम०ओ०एच०  फारुक  :  क्या  बाणिण्य  और  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पांडिचेरी  में  कितनी  मद्यनिर्माण  शालाओं
 को  लाइसेंस  दिए

 इसके  लाभार्थियों  की  संख्या  और  उनके  संबंधित  उत्पादन
 का  ब्यौरा  क्या  और

 उक्त  लाइसेंस  देने  के  क्या  मापदंड  हैं  ?

 थाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 1994  से  भारतीय  निर्मित  विदेशी  शराब

 सहित  पेय  अल्कोहल  की  नयी  क्षमता  के

 सृजन  के  लिए  कोई  आशय  पत्र  जारी  नहीं  किया  गया  आशय
 पत्र  प्रारंभ  में  तीन  वर्षों  के  लिए  वैध  होता  है  जिसके  दौरान  आशय
 चन्र  में  उल्लिखित  शर्तें  पूरी  करने  पर  इसे  औद्योगिक  लाइसेंस  में  परिवर्तित
 कराना  पड़ता  तथापि  पांडिचेरी  राज्य  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 आई०एम०एफ  ०एल०  सहित  पेय  अल्कोहल  के  किसी  भी  आशय  पत्र
 को  औद्योगिक  लाइसेंस  में  परिवर्तित  नहीं  किया  गया

 और  प्रश्न  नहीं

 अमड़े  और  ग्रेनाहट  का  निर्यात

 2413.  श्री  पी०  कुमारासामी  :  कया  वाणिण्य  और  उद्योग  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  अंतर्राष्ट्रीय
 बाजार  में  विशेषकर  जापान  और  पूर्वी  देशों  में  भारत  के  चमड़ा  उत्पादों
 और  ग्रेनाइट  की  भारी  मांग  है  :
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरी  क्या

 क्या  इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  देश
 से  विशेषकर  तमिलनाडु  के  इरोड  जिले  से  ग्रेनाइट  और  चमड़ा  उत्पादों
 के  निर्यात  का  और

 यदि  तो  इन  मर्दों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और
 खासकर  जापान  तथा  पूर्वी  देशों  में  चर्म  तथा  चर्म  उत्पादों  की

 अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  इनकी  कुल  मांग  की  तुलना  में  नगण्य
 भारत  से  जापान  तथा  सिंगापुर  को  बड़ी  मात्रा  में  ग्रेनाइट  का  निर्यात

 किया  जा  रहा  है  जबकि  अन्य  पूर्वी  देशों  में  इसकी  मांग  नगण्य
 जापान  तथा  पूर्वी  देशों  के  किए  गए  चर्म  उत्पांद  तथा  ग्रेनाईट
 के  निर्यातों  के  ग्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  जिनमें  निर्यातों  का

 मूल्य  और  भारत  से  हुए  कुल  उत्पाद-विशिष्ट  निर्यातों  का  प्रतिशत  हिस्सा
 दर्शाया  गया

 और  सरकार  द्वारा  भारत  से  होने  वाले  चर्म  उत्पादों
 तथा  ग्रेनाइट  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  गए

 हरोड  जिले  में  स्थित  चर्म  उद्योग  मुख्य  रूप  से  चर्मशोधन  के  क्षेत्र
 में  है  ओर  जिसका  उपयोग  मूल्य  वर्धित  उत्पादों  के  निर्यातकों  के  लिए
 किया  जाता

 भारत  सरकार  तथा  चर्म  निर्यात  परिषद  द्वारा  अनेक  उपाय  शुरू
 किए  गए  हैं  जिनमें  शामिल  हैं-बाजार  विकास  संबंधी

 नियातकों  द्वारा  अपने  उत्पादन  के  लिए  आवश्यक
 निविष्टियों

 के  आयात
 पर  शुल्क  छूट  के  लाभ  को  सुविधाजनक  ढंग  से  उठने  क॑  लिए  वार्षिक

 अग्रिम  लाइसेंस  योजना  का  सरलीकरण  तथा  चर्म  एवं  चर्म  उत्पाद  उद्योग
 क॑  लिए  निर्यात  संवर्धन  पूंजीगत  सामान  योजना  के  तहत  पूंजीगत  सामानों

 के  आयात  हेतु  शून्य  शुल्क  की  सुविधा  प्रदान  चर्मशोधन  क्षेत्र
 में  उत्पाद  विकास  के  साथ-साथ  प्रौद्योगिकी  के  उन्नयन  में  सहायत  देने
 के  लिए  हाल  ही  में  चर्मशोधन  आधुनिकीकरण  कोष  का  सृजन  किया

 गया  भारतीय  निर्यातों  को  प्रतिस्पर्धी  लाभ  प्रदान  करने  के  लिए  अधिकांश

 आवश्यक  निविष्टियों  पर  लगने  वाले  आयात  शुल्क  को  भी  युक्तिसंगत
 बनाया  गया

 भारत  सरकार  द्वारा  को  एक  क्षेत्रਂ  के  रूप  में

 पहचाना  गया  है  और  इसकी  घोषण  की  गई  है  और  हसलिए  उसने

 ग्रेनाइट  के  बाधा-मुक्त  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  आवश्यक  उपाय  शुरू
 किए  ग्रेनाइट  के  खनन  सहित  खनन  तथा  राज्य  सरकारों
 के  दायरे  में  आते  जहां  एक  रायल्छटी  एवं  अशोध्य  किराए

 इत्यादि  का  संबंध  इसके  लिए  प्रत्येक  राज्य  में  अलग-अलग  नीति

 का  अनुपालन  होता  तथापि  ग्रेनाइट  उद्योग  के  विकास  से  संबंधित

 विभिन्न  मुद्दों  को  सुलझाने  के  लिए  वाणिज्य  विभाग  द्वारा  1997
 में  राज्य  खनन  मंत्रियों  का  एक  सम्मेलन  आयोजित  किग्रा
 खान  विभाग  द्वारा  भी  पूरे  भारत  में  ग्रेनाइट  के  सुव्यवस्थित
 वैज्ञानिक  खनन  तथ  संरक्षण  के  लिए  नियमों  को  अधिसूचित  किया
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 विवरण

 भारत  से  निर्यात

 रुपये

 आर  1998-99  99  1997-98

 देश  चमड़ा  एवं  %  हिस्सा  ग्रेनाइट  %

 चमडा  उत्पाद

 जापान  ०45%

 ः

 87.97  918

 मलेशिया  1.48  0.21%  10  72  1.12

 थाइलैंड  0.65  0.07%  ल्ल्व  0.69

 सिंगापुर  1.45  0.21%»  49.36  5

 स्रोत  :  डीजीसीआई  एंड  एस  स्रोत

 ॥
 हि  कैपेक्पिल

 भारत  से  चमड़ा  एवं  चमडा  उत्पादों  का  कुल  निर्यात  99)
 6955.77  करोड़  रुपये  का

 भारत  से  ग्रेनाइट  का  कुल  निर्यात  (1997  98)  957.74  कराड़
 रुपये  का

 मुद्रा  वितरण

 2414.  श्री  नरेश  पुगलिया  :
 प्रो०  उप्मारेड्डी  वेंकटेस्वरलु  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  देश  में  मुद्रा  वितरण  व्यवस्था
 को  सुचारु  बनाने  हेतु  एक  अंतर्राष्ट्रीय  परामर्शदात्री  फर्म  को  नियुक्त
 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 उक्त  परामर्शदात्री  फर्म  को  कितनी  प्रतिपूर्ति  का  भुगतान  किया
 गया

 क्या  उक्त  परामर्शदात्री  फर्म  के  साथ  किसी  समझोता  ज्ञापन
 पर  हस्ताक्षर  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विशे  :
 से  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  नोटों  और  सिक्कों  का  मुद्रा

 तिजोरियों  की  व्यवस्था  के  माध्यम  से  वितरण  की  विद्यमान  प्रणाली  की

 चुनरीक्षा  करने  और  मुद्रा  तिजोरियों  के  अलावा  वितरण  को  एक  ऐसी
 कार्यान्वयनयोग्य  योजना  का  सुझाव  जिससे  कि  यदि  आवश्यकता

 तो  बैंक  वितरण  नेटवर्क  का  विस्तार  करके  मांग  क्री  पूर्ति  क॑  समय
 को  कम  से  कम  कर  के  कार्य  के  लिए  एक  भारतोय  परामर्शदात्रा
 फर्म  मैसर्स  आर्थर  एंडरसन  प्राइवेट  लिमिटेड  लगाया
 परामशंदात्री  फर्म  के  साथ  हुए  करार  के  अनुसार  भारतीय  रिजर्व  बैंक
 को  परामर्शदात्री  फर्म  को  कुल  20  लाख  रुपये  का  भुगतान  करना
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 यह  फर्म  18  सप्ताह  की  अवधि  के  अंतर्गत  अपनी  एिफोर्ट  प्रस्तुत

 हस्तशिल्प  क्षेत्र  में  सुधार

 2415.  श्री  कोडीकुनील  सुरेश  :  कया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  भारतीय  विशेषकर  जैविक
 अपघटन  बाले  पदार्थों  से  बने  हस्तशिल्प  के  उत्पादन  में  सुधार  करने
 के  लिए  प्रस्ताव  लाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०  :
 और  भारतीय  हस्तशिल्प  विशेषकर  जैविक  अपघटन

 वाले  पदार्थों  से  बने  हस्तशिल्प  के  उत्पादन  के  विस्तार  एवं  सुधार  के

 लिए  सरकार  प्रशिक्षण  और  डिजाइन  एवं  तकीनीकी  विकास  की  योजनाएं
 कार्यान्वित  करती  इसके  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम
 की  सहायता  से  पूर्वोत्त  और  फेरल  राज्यों  में  बेंत  और  बांस  के  20
 सामान्य  सुविधा  केन्द्र  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  आंध्र
 उत्तर  मध्य  प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल  में  जूट  शिल्प  के  छः
 शिल्प  विकास  केन्द्र  पहले  ही  खोले  गए

 देश  का  आर्थिक  विकास

 2416.  श्री  रतन  लाल  कटारिया  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ea
 क्या  अनिवासोी  भारतोयों  और  विदेशों  में  रह  रहे  भारतीय

 मूल  के  लोगों  की  बौद्धिक  प्रबंधन  और  उद्चम  संबंधी  संसाधनों  हेतु
 अपार  क्षमता

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  देश  के  विकास  हेतु  इस  क्षमता
 का  उपयोग  करने  के  लिए  कोई  योजना  तैयार  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विद्ञे  :
 से  अनिवासी  भारतीयों  और  विदेशों  में  बसे  भारतीय  मूल

 के  राष्ट्रिकों  के  बौद्धिक  प्रबंधन  और  उद्यमशील  संसाधनों  के  विस्तृत
 भंडार  को  उपयोग  में  लाने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  उन्हें  विदेशी
 निवेश  मार्ग  के  जरिए  भारतीय  अर्थव्यवस्था  के  विकास  में  भाग  लेने
 के  लिए  प्रोत्साहित  किया  अनिवासी  भारतीयों  के  लिए  निवेश  का
 और  अधिक  अनुकूल  वातावरण  तैयार  करने  के  लिए  प्रत्यक्ष  विदेशी
 निवेश/अनिवासी  भारतोय  निवेशों  को  शासित  करने  वाली  नीतियों  एवं
 प्रक्रियाओं  को समय-समय  पर  सुचारू/सरल  बनाया  जाता  इस  समय
 अनिवासी  भारतोयों  को  निम्नलिखित  की  अनुमति  है  (1)  उच्च  प्राथमिकता
 वाले  उ््योगों  में  100  प्रतिशत  तक  (1)  ऐसे  क्षेत्रकों

 जिनमें  क्षेत्रकधार  उच्चतम  सीमाएं  जैसे  कि  हवाई  टैक्सी  प्रचालन
 और  निजी  क्षेत्र  के  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  की  उच्चतर

 (iii)  आवास  और  अचल  संपदा  क्षेत्र  जो  अन्यथा  प्रत्यक्ष  विदेशी
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 निवेश  के  लिए  खुला  नहीं  100  प्रतिशत  तक  निवेश  और  (iv)

 5  प्रतिशत  की  वैयक्तिक  सीमा  और  10  प्रतिशत  की  संचित  सीमा  के

 अधीन  भारतीय  शेयर  बाजार  में  निवेश  जी  विदेशी  संस्थागत  निवेशकों

 की  निवेश  सीमाओं  के  अतिरिक्त  और  पृथक  होगा  ताकि  विदेशी  संस्थागत

 निवेशकों  द्वारा  अनिवासी  भारतीयों  को  वंचित  न  कर  दिया  इसके
 सरकार  ने  अनिवासी  भारतीयों  से  विशेष  जमा  योजनाओं  के

 माध्यम  से  भी  संसाधनों  को  आकृष्ट  किया

 मुख्य  स्कीमें  निम्न  प्रकार  हैं  :

 1  प्रत्यक्ष  निवेश

 शत  निवेश  जिसमें  निम्नलिखित  में  प्रत्यावर्तन  लाभ  :

 (1)  अनिवासी  भारतीयों  के  निवेशों  सहित  प्रत्यक्ष  विदेशी
 निवेश  के  लिए  स्वतः  अनुमोदन  हेतु  औद्योगिक  नीति  और
 संवर्धन  विभाग  द्वारा  अधिसूचित  (ii)  व्यापारिक

 (in)  मुक्त  व्यापार  जोनों
 प्रसंस्करण  जोनों  सॉफ्टवेयर  टेक््नोलोजी  पार्कों

 इलेक्ट्रोेनिक  हार्डवेयर  टेक्नोलोजी  पार्कों
 में  शत-प्रतिशत  निर्यातोन्मुख  यूनिटों

 (1५)  आवास  और  अचल  संपदा  विकास  (५)  हवाई
 टैक्सी  (vi)  रुग्ण  औद्योगिक

 अनिवासी  भारतीय  निजी  बैंकों  में  चुकता  पूंजी  का  40  प्रतिशत

 तक  निवेश  कर  सकते

 अनिवासी  भारतीयों  को  भारत  में  किराया

 ट्रैडिंग  या  अन्य  सेवाओं  के  क्षेत्र  में  कृषि/बागानी  गतिविधियों
 और  विद्यालयों/महाविद्यालयों  के  प्रतिष्ठानों  में  नई  विद्यमान

 कंपनियों  के  इक्विटी  शेयरों/परिक्र्तनीय  डिबेंचरों  के  नये  निर्गमों  के  24
 प्रतिशत  तक  ग्राहक  बनने  की  अनुमति

 प्रत्यावर्तन  लाभों  वाले  अन्य  निवेशों  में  शामिल

 (i)  घरेलू  म्यूचुअल  फंडों  में  (॥)  सरकारी  क्षेत्र
 के  उपक्रमों  द्वारा  जारी  बांडों  में  (iii)  सरकारी  क्षेत्र
 के  उद्यमों  के  (iv)  कंपनियों  में  (४)

 प्रतिभूतियों/शेयरों  में

 (2)  प्रत्यावर्तन  लाभ  रहित  निवेश  में  शामिल  हैं  :

 (1)  ओऔद्योगिक/व्यापारिक/वाणिज्यिक  गतिविधियों  में  लगे

 (कृषि/बागानी  कार्यकलापों  अथवा  अचल  संपदा  कारोबार
 को  मलिकाना/साझेदारी  निकायों  में  अनुमेय

 प्रतिशत  (॥)  औद्योगिक/व्यापारिक/वाणिग्यिक

 गठिविधियों  में  लगी  (कृषि/बागानी  कार्यकलापों  अथवा  अचल
 संपदा  को  भारतीय  कंपनियों  के  शेयरों/परिवर्तनीय
 डिबेंचरों  में  शत-प्रतिशत

 2.  फौर्टफोलियो  निवेश

 निवेश  सीमा  5  प्रतिशत  सकल  सीमा  10  प्रतिशत  है
 कंपनी  की  आम  सभा  की  बैठक  के  प्रस्ताव  द्वारा  24  प्रतिशत
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 तक  बढ़ाया  जा  सकता  यह  सीमा  विदेशी  संस्थागत  निवेशकों  पर

 लागू  सीमा  से  अलग

 असूचीबद्ध  कंपनियों  में  निवेश  की  अनुमति

 3.  बैंक  खाते

 अनिवासी  भारतीयों  को  निम्नलिखित  प्रकार  के  बैंक  खाते  खोलने
 की  अनुमति  है  :

 अ-नियासी  रुपया

 साधारण  अ-निवासी  रुपया

 अ-निवासी  रुपया

 विदेशी  मुद्रा  खाते

 अ-निवासोी  रुपया

 लंबित  कर

 2417.  श्री  सत्यव्रत  चतुर्वेदी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ;

 देश  के  पहली  100  औद्योगिक/वाणिज्यिक  इकाइयों  के  पास
 वर्ष  1998-99  तथा  आज  की  तिथि  तक  कितनी  राशि  का
 संपदा  कर  और  अन्य  वाणिज्यिक  कर  बकाया

 पिछले  5,  10  और  15  वर्षों  के  अंत  में  उक्त  इकाइयों
 के  विरुद्ध  अलग-अलग  कितनी  कर  राशि  बकाया

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  कितनी  बकाया
 राशि  वसूल  की  और

 .  शेष  राशि  की  वसूली  न  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  धनन्जय  :
 दिनांक  31.03.1999  एवं  30.9.1999  की  स्थिति  के  अनुसार  देश  के

 पहली  100  चूककर्त्ता  औद्योगिक/व्यावप्तायिक  इकाईयों  के  विरुद्ध  आयकर
 तथा  निगमित  कर  की  राशि  9254.07  करोड़  रुपये  एवं  9088.
 88  करोड़  रुपये  संपदा  शुल्क  को  वित्त  1985  के  द्वारा
 समाप्त  कर  दिया  गया

 और  दिनांक  31.03.1997  की  स्थिति  के  अनुसार  उपरोक्त
 वर्णित  इकाइयों  के  विरुद्ध  आयकर  तथा  निगमित  कर  की  बकाया  रकम

 4564.40  करोड़  रुपये  बकाया  तथा  प्रत्येक  वर्ष  में  की  गई  वसूली
 की  रकम  के  विवरण  नहीं  रखे

 पूरी  बकाया  रकम  को  बसूल  न  किए  जाने  के  कारणों

 मामलों  का  अपीलों  में  फंसा  रहना  अथवा  अपीलीय  अधिकरणों
 तथा  न्यायालयों  द्वारा  स्थगन  तथा  समझौता  आयोग  अथवा  औद्योगिक

 एवं  वित्तोय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  के  समक्ष  दायर  किए  जा  रहे
 जो  आयोग  के  निर्देशों  के  अनुसार  अथवा  बोर्ड  द्वारा  मामले  के  अंतिम
 रूप  से  निपटाए  जाने  तंक  के  अलावा  वसूली  कार्यवाहियों  को  आरंभ
 करने  को  अनुमति  प्रदान  नहीं  शामिल
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 ]

 तंबाकू  के  संबंध  में  भारत-रूस  व्यापार

 2418.  श्री  बी०वी०एन०  रेड्डी  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  2000  में  दिल्ली  में  आयोजित
 भारत-रूस  व्यापार  वार्ता  के  दौरान  रूस  भारतीय  तंबाकू  खरीदने  के

 लिए  सहमत  हो  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उच्च-तकनीक  की  मदों  के  संबंध  में  ट्विपक्षीय  व्यापार  की
 विविधता  और  विस्तार  हेतु  अन्य  क्या-क्या  निर्णय  किए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से
 व्यापार  एवं  आर्थिक  सहयोग  संबंधी  भारत-रूसी  कार्यदल

 जी  टी  ई  के  छठवें  सत्र  के  दौरान  भारत  सरकार  ने  रूसी  पक्ष
 से  ऋण  शर्तों  पर  रूसी  सिगरेट  फैक्टरियों  को  पर्याप्त  धन  आवंटित
 करने  का  अनुरोध  किया  है  ताकि  वे  भारतीय  तंबाकू  की  खरीद  कर

 रूसी  पक्ष  ने  इस  प्रस्ताव  पर  शीघ्र  विचार  करने  पर  सहमति
 व्यक्त  की  यह  भी  सहमति  हुई  थी  कि  इस  मामले  की  पहल
 करने  और  दोनों  देशों  के  तंबाक्  उद्योगों  क ेबीच  अधिक  सहयोग  की
 संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  जल्द
 ही  रूस  का  दौरा

 इस  सत्र  के  दौरान  दोनों  विशेषकर  उच्च  गुणवत्ता  तथा  उच्च
 तकनीक  वाली  मर्दों  के  द्विपक्षीय  व्यापार  के  विविधीकरण  के  लिए
 आवश्यक  कदम  उठाने  पर  सहमत  रुपया  ऋण  भुगतान  प्रणाली
 के  अंतर्गत  निर्यात  की  गई  वस्तुओं  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  मूल्यवर्द्धन
 संबंधी  मानदंडों  में  ढील  देने  से  भारत  से  उच्च  तकनीक  वाली  मर्दों
 के  निर्यात  हेतु  अनुकूल  वातावरण  तैयार  हुआ

 बिहार  को  धनराशि  का  आबंटन

 2419.  भरी  राधा  मोहन  सिंह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कंद्ध  सरकार  द्वारा  बिहार  सरकार  को  गत  दो  वर्षों  के
 दौरान  विभिन्न  योजनाओं  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  आवंटित  की

 क्या  बिहार  सरकार  द्वारा  उक्त  धनराशि  का  उपयोग  कर
 लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  पूर्ण  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या
 कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :
 से  राज्य  की  योजनाओं  के  लिए  योजना  आयोग  ट्वारा  आबंटित

 केन्द्रीय  सहायता  राज्यों  को सकल  ऋण  और  सकल  अनुदान  के  रूप
 में  जारी  की  जाती  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  व्यय  आंकड़ों  के



 ततः  घण्नो  के

 आधार  पर  समायोजन  शर्त  पर  निधियां  मासिक  किस्तों  में  जारी  की

 जाती  हालांक  राज्य  सरकारें  निधियों  के  समुचित  उपयोग  के  लिए
 अपनों  गज्य  विधायिका  के  प्रति  जवाबदेह  लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट  भी

 भारत  के  नियंत्रक  एवं  महालेखा  परीक्षक  द्वारा  तैयार  की  जातो
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 पिछले  दो  सालों  (1997-98  और  1998-99)  के  दौरान  धित्त
 मंत्रालय  द्वारा  बिहार  सरकार  को  योजना  सहायता  के  रूप  में  जरी
 धनराशि  और  आवंटन  को  दशने  वाला  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया
 गया

 विवरण

 बिहार  को  योजना  सहायता  के  लिए  जारी  धनराशि  तथा  आवंटन

 मद  दि  पा»  राह

 ;

 सामान्य  केन्द्रीय  सहायता

 (४).  न्यूनतम  मूलभूतਂ  सेवाओं  तथा  झोपड़  पट्टी
 के  विकास  के  लिए  अतिरिक्त  केन्द्रीय
 सहायता

 सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  के  लिए
 अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता

 त्वरित  सिंचाई  लाभ  कार्ग्रक्रम
 के  लिए  केद्रीय  ऋण  सहायता

 (५)  बाढ़  से  प्रभावित  मूल  ढांचे  के  लिए  सहायता

 का  बकाया  शामिल

 (

 औद्योगिक  लाइसेंस  के  लिए
 लंबित  आवेदन-पत्र

 2420.  श्री  दिन्शा  पटेल  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ;

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  लाइसेंस  प्राप्त  करने
 के  लिए  कितने  आवेदनं-पत्र  प्राप्त

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इनमें  से  कितने  आवेदन-पत्रों  काਂ
 निपटान  किया

 सरकार  के  पास  कितने  आवेदन-पत्र  लंबित  और

 लंबित  आवेदन-पत्रों  को  स्वीकृति  देंने  में  खिलंब  के  क्या
 कारण  हैं  ?

 बाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  :
 से  उद्योग  तथा  के

 अधीन  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरन  औद्योगिक  लाइसेंस  हेतु  739  आवेदन
 प्राप्त  हुए  इनमें  से  677  आवेदनों  को  निपटा  दिया  गया  है  और
 62  आवेदन  आशय  पत्र  जारी  करने  हेतु  सरकार  के  विद्वाराधीन  पड़े

 रुपये
 eee 1997-98  नम

 .
 आबंटित  जारी

 835.79
 |

 4

 835.79  407.57  407.57

 382.25  407.57  407.57

 14.04  60.00  87.82

 60.00  87.82

 75.00  75.00

 आवेदनों  का  त्वरित  निपटान  करने  के  लिए  सभी  मंभव
 उपाय  किए  जाते  आवेदनों  का  वास्तविक  मिपटान  संबंधित  प्रशासनिक
 मंत्रालय  की  क्षेत्रीय  नीति  तथा  विशिष्ट  मामलों  में  उनकी  सिफारिशों
 और  संबंधित  राज्य  सरकार  की  सिफारिशों  निर्भर  करता

 वेतनमान  संशोधन

 बताने की  श्री  रामजीवन  सिंह  :  क्या  खान  और  खानिज  मंत्री  यः
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोल  इंडिया  लि०  के  अधिकारियों  तथा  कमंचारियों
 के  वेतनमान  में  संशोधन  लंबित

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसके  क्या  कारण  हैं

 दि  तो  संशोधित  वेतनमान  कब  से  लागू  किया  गया

 और

 संशोधित  वेतनमान  को  कब  से  क्रियान्वित  किया  जा  रहा
 है  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
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 कर्मचारियों  के  वेतनमानों  पर  कोयला  उद्योग  संयुक्त  द्विपक्षीय
 समिति  ०  आई०  )  में  शामिल  केन्द्रीय  मजदूर  संघों  के  साथ
 बआतचीत  चल  रही  जहां  तक  अधिकारियों  के  बेतन  में  संशोधन  का  संबंध

 वह  भी  कोल  इंडिया  लि०  में  प्रक्रियाधीन

 उपयुंक्त  भाग  के  उत्तर  को  दृष्टिगत  करते  हुए  प्रश्न
 ही  नहीं  उठता

 कर्मचारियों/कामगारों  से  संबंधित  राष्ट्रीय  कोयला  मजदूरी
 समझौता  - ४]  को  जे०बी  ०सी  ०  सी  ०आई  ०'  द्वारा  और  अधिकारियों/कर्मचारियों
 के  बेतन  संशोधन  को  को०इं०लि०  ट्वारा  अंतिम  रूप  दिए  जाने  के
 साथ  ही  इन्हें  कार्यान्कत  कर  दिया

 ]

 रूस  के  साथ  द्विपक्षीय  वार्ता

 2422.  सौ०  सुगुणा  कुमारी  :  क्या  वाणिज्य  और
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  रूस  ने  2000  के  दौरान  द्विपक्षीय
 वार्ता  में  दिल्ली  में  व्यापार  नयाचार  पर  हस्ताक्षर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 रूसी  रुपया  ऋण  निधि  का  उपयोग  करने  के  लिए  क्या
 कार्वाई  की  गई  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और
 वैज्ञानिक  एवं  प्रौद्योगिकीय  और  सांस्कृतिक  सहयोग

 संबंधी  भारत-रूस  अंतर-सरकारी  आयोग  के  तत्वाधान  में  2000
 में  नई  दिल्ली  में  आयोजित  व्यापार  एवं  आर्थिक  सहयोग  संबंधी  भारत-रूस
 कार्यदल  के  छठे  सत्र  के  दौरान  एक  नयाथार  पर  हस्ताक्षग  किए  गए

 नयाचार  में  विभिन्न  द्विपक्षीय  व्यापार  से  संबंधित  मुद्दों  पर  चर्चा
 या  गई  थी  जिनमें  पर्व  में  हुए  बैठक  के  निर्णयों  के  कार्यान्वयन  की

 समीक्षा  व्यापार  एवं  आर्थिक  सहयोग  की  वर्तमान  स्थिति  और
 भावी  विकास  के  लिए  बैंकिंग  एवं  वित्त  और  कृषि
 भ्षत्र  इत्यादि  में  सहयोग  से  संबंधित  मुद्दे  शामिल

 रूस  के  रुपया  ऋण  कोष  का  उपयोग  रूसी  परिसंघ  की
 सरकार  और  भारत  गणराज्य  की  सरकार  के  बीच  आदान-प्रदान  किए
 गए  दिनांक  28-29  1993  और  6  1993  के  पत्रों
 के  प्रावधानों  का  कार्यान्वयन  करने  के  लिए  रूसी  परिसंघ  फे  बैंक
 फॉर  फारेन  इकनामिक  अफेयर्स  और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  बीच  हुई
 व्यवस्था  के  द्वारा  शासित  होता  इस  व्यवस्था  के  अनुसार  रूस  के
 रुपया  ऋण  कं  भुगतान  से  संबंधित  कोष  का  उपयोग  भारत  से  सामान
 की  खरीद  आर  सेवाओं  के  लिए  किया  जाना  रूस  को  होने  वाला
 भारत  का  आधिकांश  नियांत  इसी  खाते  से  किया  जाता

 फिल्म  उद्योग

 क्या  सूचना  औ्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 20  1921  लिखित  उत्तर  90

 क्या  फिल्म  उद्योग  वीडियो  चोरी  के  कारण  एक  बडे  खतरे
 का  सामना  कर  रहा  और

 यदि  तो  फिल्म  उद्योग  को  बचाने  के  लिए  और  इस

 बुराई  को  रोकने  के  लिए  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  विभाग
 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :  और  फिल्म  उद्योग
 वोडियो/केबल  चोरी  के  कारण  उन्हें  नुकसान  होने  संबंधी  मुद्दा  समय-समय
 पर  उठाता  रहा  कॉपीराइट  1957  को  लागू  करने  का

 राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रशासनों  के  अंतर्गत  पुलिस  प्राधिकारियों
 का  कॉपोराइट  अधिनियम  को  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  में  परिवर्तनों  के

 अनुसार  ढालने  तथा  दंडात्मक  प्रावधानों  को  और  अधिक  सख्त  बनाने
 के  उद्देश्य  से  इसमें  संशोधन  किया  गया  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दौरान
 केद्र  सरकार  ने  अधिनियम  को  प्रभावी  रूप  से  लागू  करने  के  लिए
 विभिन्न  कदम  उठाए  इन  उपायों  में  अधिनियम  को  लागू  करने  संबंधी
 प्रगति  की  आवधिक  रूप  से  समीक्षा  करने  एवं  अधिनियम  को  लागू
 करने  के  संबंध  में  सुधार  करने  हेतु  उपाय  सुझाने  के  लिए  कॉपीराइट
 सलाहकार  परिषद  स्थापित  पुलिस  अधिकारियों  के  लिए
 प्रशिक्षण/सेमिनारों  की  व्यवस्था  करना  एवं  कॉपीराइट  संबंधी  अपराधों
 से  निपटने  हेतु  विशेष  सैल  स्थापित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  पर
 जोर  व्यावसायिक  या  औद्योगिक  एसोसिएशनों  द्वारा  संपर्क  करने

 हेतु  नोडल  प्राधिकारी  नामजद  करना  आदि  शामिल  अधिकांश  राज्य
 सरकारों  ने  विशेष  सैल  स्थापित  कर  लिए

 कॉपीराइट  1994  में  अन्य  बांतों  क ेसाथ-साथ
 भारतीय  फिल्म  एवं  टेलीविजम  निर्माताओं  के  कॉपीराइट  विनियमन  हेतु
 एक  अलग  सोसायटी  की  स्थापना  का  प्रावधान  इस  सोसायटी  ने
 वीडियो  चोरी  को  रोकने  तथा  पुलिस  की  सहायता  से  समन्यित  कार्रवाई
 करने  हेतु  विशेष  स्कंध  स्थापित  किए

 1

 गेहूं  पर  राजसहायता

 2424.  श्री  सुकदेव  पासवान  ;
 डा०  सुशील  कुमार  इन्दौरा  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  उत्पादित  गेहूं  को  उसके  ऊंचे  मूल्य  के  कारण

 अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  नहीं  बेचा

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  गेंहूं  को  बेचने  के  लिए  सरकार
 ट्वारा  राजसहायता  देने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  कथ्न  तक  लिए  जाने  की  संभावना

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :
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 गेहूं  और  इस  प्रकार  की  मर्दों  का  निर्यात  अंतर्राष्ट्रीय  मांग

 और  आपूर्ति  की  घरेलू  व्यापार  की  जाने  वाली  उपभोक्ता

 की  प्राथमिकताओं  और  व्यापार-कारकों  की  अन्य  शर्तों  पर  निर्भर  करता

 जिन  पर  सरकार  ध्यान  देती

 इस  संबंध  में  कोई  ठोस  प्रस्ताव  नहीं

 और  प्रश्न  नहीं

 कर  अपवंचन

 2425.  श्री  शीश  राम  सिंह  रवि  :  क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  व्यापारी  वर्ग  अपनी  आय  छुपाने  और  सरकार  को  करों

 के  भुगतान  से  बचने  के  उद्देश्य  से  जो  उन  पर  वैधानिक  रूप  से  देय
 जाली  बिलों  का  उपयोग  कर  रहे

 यदि  तो  क्या  बिलों  के  जारी  न  करने  और  जाली  बिलों
 के  उपयोग  से  वास्तविक  आय  तथा  आयकर  अन्य  करों  के  भुगतान
 से  बचने  में  सहायता  होती  और

 यदि  तो  सरकार  का  कर  अपवंचन  और  आय  को  छुपाने
 पर  रोक  लगाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  धनन्जय  :
 और  व्यापारी  वर्ग  द्वारा  बिलों  को  जारी  न  करने  अथवा  जाली
 बिलों  के  उपयोग  के  उदाहरण  रहे  जिसके  परिणामस्वरूप  वास्तविक
 आय  को  छुपाया  जाता  है  एवं  अनुवर्ती  रूप  से  आयकर  अपवंचन  किया
 जाता

 आय  को  छुपाने  तथा  कर  अपवंचन  को  रोकने
 के  लिए  समय-समय  पर  वित्तीय  एवं  प्रशासनिक  उपाय  करती

 रही  हें  ||

 बीडी  निर्माताओं  द्वारा  उत्पाद

 शुल्क  की  चरी

 2426.  डा०  मन्दा  जगन्नाथ  ;  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 |

 क्या  बीडी  निर्माताओं  द्वारा  मनगढंत  आंकडे  प्रस्तुत  करने  के
 कारण  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  में  सरकार  को  प्रतिदिन  एक  करोड  रुपये
 का  घाटा  हो  रहा

 क्या  असंगठित  क्षेत्र  में  कर्मकारों  द्वारा  किया  जाने  वाला
 उत्पाद  कभी  भी  दर्शाया  नहीं  जाता  है  और  उसे  स्थानीय  बाजार  में
 ग्रेचा  जाता

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  बीडी  से  प्राप्त  होने  वाले  राजस्व
 को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  वी०  धनन्यय  :
 और  बीडी  निर्माताओं  द्वारा  मगर्गढंते  आंकड़े
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 प्रस्तुत  कर  लगभग  करोड़  रुपये  का  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  अपवंचन

 करने  का  मामला  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  आया  कागज  में  बंद

 बीडियों  को  छोड़कर  बिना  ब्रांड  वाली  बीडियों  पर  जिनका  विनिर्माण

 विद्युत  के  प्रयोग  के  बगैर  किया  जाता  एक  वित्तीय  वर्ष  में  20

 लाख  रुपये  के  मूल्य  तक  शून्य  दर  से  शुल्क  लगता  ऐसी  बीडियों
 को  स्थानीय  बाजार  में  बेचना  राजस्व  अप्वंचन  अथवा  क्षति  नहीं  कहलाता

 बीडियों  के  अन्य  निर्माताओं  पर  कड़ी  निगरानी  रखी  जाती  है  ताकि

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  के  अपवंयन  को  रोका  जा

 प्रश्न  नहीं  उठता

 उड़ीसा  में  हीरे  की  खान

 2427.  श्री  के०पी०  सिंह  देव  :  क्या  खान  और  खनिज  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  के  विभिन्न  जिलों  में  अंग्रेजों  द्वारा  खनन  की

 गई  की  पुरानी  खानें  परिव्यक्त  पड़ी  और

 यदि  तो  ऐसी  खानों  की  मौजूदा  स्थिति  का  ब्यौरा  क्या

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता

 और  खान  विभाग  के  एक  अधीनस्थ  भारतीय

 खाम  ब्यूरो  में  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  उडीसा  में  अंग्रेजों  द्वारा  खनन
 की  गई  हीरे  की  पुरानी  परित्यक्त  खानों  के  बारे  में  कोई  रिकार्ड  उपलब्ध

 नहीं

 मसालों  का  निर्यात

 2428.  श्री  के०  मुरलीधरन  :
 श्री  मंजय  लाल  :

 क्या  बाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक्त  के  दौरान  भारत  से  कुल
 कितने  मूल्य  के  मसालों  का  निर्यात

 इन  मसालों  के  नाम  तथा  उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें

 इन  मसालों  का  निर्यात  किया  तथा  इनकी  मात्रा  कितनी

 मसालों  के  निर्यात  के  लिए  सरकार  की  निर्यात-नीति  संबंधी
 विवरण  क्या

 कया  कुछ  मसालों  का  आयात  भी  किया  गया

 यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दौरान  किन-किन  मसालों

 का  कितनी-कितनी  मात्रा  में  आयात  किया  तथा  इनका  मूल्य  क्या

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत से  निर्यातित  मसालों  की  कुल
 मात्रा  उसका  मूल्य  निम्नानुसार  हैं  :



 वर्ष  मात्रा  मूल्य
 रुपये

 1996-97  225294.65  1230.72

 1997-98  242070.75  1460.82

 1998-99*  231389.51  1758.02

 *अनंतिम

 स्रोत  :  मसाला  बोर्ड

 निर्यातों  के  देश-वार  और  मद-वार  ब्यौरे  डीजीसीआई  एंड
 कलकत्ता  द्वारा  प्रकाशित  विदेश  व्यापार  सांख्यिकी  के  मासिक

 बुलेटिन/वार्षिक  अंकों  में  उपलब्ध  जिसकी  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय
 को  उपलब्ध  की  जाती

 सरकार  की  निर्यात  नीति  के  अनुसार  सभी  मसालों  का  मुक्त
 रूप  से  निर्यात  किया  जा  सकता

 और  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  आयातित  मसालों

 की  मात्रा  एवं  उसके  मूल्य  के  ब्यौरे  निम्नानुसार

 वर्ष  आयात

 मात्रा  मूल्य
 रुपये

 1996-97  28997.32  9710.82

 1997-98  35223.51  13182.82

 1998-99"  67436.97  29358.25

 +अनंतिम
 स्रोत  :  मसाला  बोर्ड

 आयात  के  देश-वार  और  मद-वार  ब्यौरे  डीजीसीआई  एंड
 कलकत्ता  द्वारा  प्रकाशित  विदेश  व्यापार  सांख्यिकी  के  मासिक

 बुलेटिन/वार्षिक  अंकों  में  उपलब्ध  जिसकी  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय
 को  उपलब्ध  की  जाती

 ]

 इहथरकरघा  से  तैकर  किए  गए  कपड़े

 2429.  श्री  अब्दुल  रशीद  शाहौन  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  वर्ष-वार  और  राज्य-वार
 कितनी  मात्रा  में  हाथ  से  बुने  हुए  कपड़े  का  उत्पादन  हुआ

 उक्त  विधि  के  दौरान  हथकरघा  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने
 के  लिए  सरकार  द्वारा  वर्ष-वार  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई

 और
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 जन-जातीय  क्षेत्रों  मे ंहथकरघा  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०  :

 हथकरघा  उद्योग  विकेन्द्रीकृत  स्वरूप  का  है  तथा  इस  क्षेत्र  में

 वस्त्रों  के  उत्पादन  संबंधी  आंकड़े  एकत्रित  किए  जाते

 पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  देश  में  उत्पादित  हथकरघा  वस्श्रों  की  पात्रा

 नीचे  दर्शाई  गई  है  :

 वर्ष  कुल  उत्पादन

 वर्ग  मीटर

 1996-97  7456

 1997-98  7604

 1998-99  6792
 ——e

 पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  हथकरधा  उद्योग  के

 प्रोत्साहन  हेतु  सरकार  द्वारा  प्रदान  की  गई  वित्तीय  सहायता  का  विवरण

 संलग्न

 सरकार  द्वारा  आदिवासी  क्षेत्रों  सहित  समग्र  देश  में  हथकरघा

 उद्योग  के  लाभ  के  लिए  निम्नलिखित  स्कीमें  कार्यान्वत  की  जा  रही
 *

 1  विपणन  विकास  सहायता

 2...  निर्यातयोग्य  उत्पादों  का  विकास  और  उनके  घिपणन  की

 3.  राष्ट्रीय/लघु  हथकरघा

 4...  शिल्प  जिला  स्तर  के  मेले  और

 5...  कार्यशाला-सह-आवास

 6...  प्रिफ्ट  फंड

 7.  समूह  बीमा

 8...  स्वास्थ्य  पैकेज

 9  प्रोजेक्ट  पैकेज

 10.  अनुसंधान  तथा  विकास

 11.  स्वतंत्र  डिजाइनर

 12.  विकेन्द्रीकृत  प्रशिक्षण

 13.  मिल  गेट  मूल्य  पर  यान  की
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 चिवरण  1  2  3  4  5

 पिछले  तीन  वर्षों  का  विधिन  स्कीमों  के  आंत्गी  जारी  21.  त्रिपुरा  110.09  63.42  60:16
 की  गईं  राशि  को  दशने  वाला  विवरण

 22.  उत्तर  प्रदेश  801.02  760.60  713.50
 रुपये

 23.  पश्चिम  बंगाल  551.44  688.85  503.63
 क़०  राज्य  का  नाम  1996-97  1997-98.  1998 -  9०
 सं०  24.  दिल्ली  103-82  123.24  71.47

 a  2...  3  4  5  25.  मेघालय  1.66  -  8.56

 1...  अरुणाचल  प्रदेश  -  100.66  28.90  26.  सिक्किम
 जा

 188
 100.00

 2.  आंध्र  प्रदेश  3056.17  1390.85  1208.56  कोयला  नियंत्रण  मुक्त  करना

 3...  भ्रसम  1200.44  1287.75  1405.56  2430.  श्री  रामशकल  :  कया  खान  और  खनिज  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 4...  बिहार  97.22  93.80  28.33
 क्या  सरकार  ने  विभिन  श्रेणियों  के  कोयले  की  कीमतों

 5...  गुजरात  247.10  104.71  124.39  को  नियंत्रण  से  मुक्त  कर  दिया

 6...  हरियाणा  103.38  41.73  44.35  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 7...  हिमाचल  प्रदेश  147.61  118.14  104.37  इसके  परिणामस्वरूप  कौयले  की  कीमत  में  कितनी  वृद्धि
 हुईं

 8.  जम्मू  व  कश्मीर  135.69  371.30  74-25

 े  कोयले  का  उत्पादन  करने  वाली  कंपनियों  को  इसके
 9...  कनंटक  1279.77

 996-65
 318.95  फलस्वरूप  अब  तक  कितनी  अतिरिक्त  राशि  अर्जित  होने  की  अपेक्षा

 10.  केरल  452.61  855.32  967.55  ,

 .  क्या  सरकार  का  इस  क्षेत्र  में  और  आधिक  प्रतियोगिता  लाने .  मध्य  प्रदेश  299.9  26.10  170.06 गा
 परदे

 2  626.1
 के  लिए  कोयले  के  उत्पादन  को  नियंत्रण  से  मुक्त  करने  का  विचार

 12.  महाराष्ट्र  426.13  263.41  260.92  और

 13.  मणिपुर  195.83  -  190.28  यदि  तो  सरकार  द्वारा  कोयला  उद्योग  का  पूरी  तरह
 नियंत्रण  मुक्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 14.  मिजोरम  0.50  20.00  23.60  े
 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता

 15.  नागालैंड  848.63  1242.44  134.49

 16.  उड़ीसा  776-83  456.45  466.21  कोककर  कोयले  तथा  बी  तथा  सी  ग्रेड  के  अकोककर

 पांडिचेरी  किक  कक  कोयले  की  कीमतें  1996  से  और  डी  ग्रेड  के  अकोककर  कोयले 17.  पॉंडिचेरी  21-68  176  28.53
 की  कीमतें  1997  से  विनियंत्रित  की  गई  कोयला  कौमतों

 18.  पंजाब  29.35  35.22  147.89  का  पूर्ण  विनियंत्रण  दिनांक  1  2000  से  प्रभावी

 19.  राजस्थान  161.94  202.62  44.34  कोल  इंडिया  लि०  द्वारा  निर्धारित  कोयला  कीमतों  में  वर्तमान
 की  तुलना  में  प्रतिशतता  में  हुई  वृद्धि  को  तिथिवार  नीचे  दर्शाया  गया

 20.  तमिलनाडु  3504.10  2765.52.  2298-74

 149%  ©  विनियंत्रित  ग्रेड  वेस्टन  कोलफील्ड्स  लि०  वे०कोग्लै०  म०को०लि०  में

 कोयला  महानवी  कोलफील्ड्स  लि०
 के  अतिरिक्त  सभी  अनुषंगी  कंपनियां

 त  2  3  4  5  ७
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 ड  हसअअक्क््यघयघयघयघतघयय7“““““+  *एएएएनननशशशशशशशशशशशशशणशशशशशशणशणणशणशणणणणशण"णणशणणणणण  आओ
 मं  2  3  4  25%  6

 बी  15%  25%  10%

 सी  - 25% 20%  29%  -

 कोककर  20%  -  25%  20%  -  25%  20%  -  25%

 ए  = (3) और (4) गृहित  खपत के विद्यमान प्रतिबंध  के

 बी  ०0%

 सी  8%  ०0%  8%

 कोककर  8%  -  8%

 विनियंत्रित  म०को०्ल०  के  म०को०लि०  2200  करोड़
 रु०

 कोयला
 अतिरिक्त  शी

 अनुषंगी  में  2630  करोड़  रु०
 कंपनियां

 गण  ञ्र  उप्र
 करोड़

 क्न्ज्
 और  गृहित  खपत  के  विद्यमान  प्रतिबंध  के  बिना  कोयले

 विनियंत्रित  ग्रेड  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  भारत  कोकिंग  के  में  निजी  भारतीय  कंपनियों  को  शामिल  करने  का  प्रस्ताव

 कोयला
 लि०  कोल  लि०  सरकार  के  विचाराधीन  इस  उद्देश्य  के  कोयला  खान ः

 ए  5%  _  द्वारा  में  संशोधन  किया  जाना  आवश्यक

 ञी  5%  न
 (

 सी
 5%

 शु  नाबार्ड  द्वारा  राजस्थान  को  ऋण  ।

 कोककर  वे०को०लि० वे०कोग्लि० यह  बताने  कर्नल  सोना  राम  चऔघरी  :  क्या  वित्त  मंत्री

 विन  विनियंत्रित  ग्रेड  वे०को०ग्लि०  वे०को०लि०  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 कोयला
 अत सभी  ५  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  जिला-वार  राजस्थान  को

 री  अनुषंगी  कंपनियां
 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  द्वारा  उपलब्ध  कराई

 सी  5%  4%  गई  वित्तीय  सहायता  का  अ्यौरा  क्या

 ड़ी  7%  6%  किन-किन  क्षेत्रों  में  कितना-कितना  निवेश  किया  गया

 कोककर  सेकोलि  क्या  प्रतिवर्ष  निधियों  में  वृद्धि  के  बावजूद  ग्रामीण  ढांचागत

 कोयले  का  5%  विकास  निधि  आई  डी  नाबार्ड  द्वारा  ऋण  वितरण  में  लगातार

 दा  कमी  आई
 विनियंत्रित  को०लि०  पं०  बंगाल  5%  से  ॥॒
 कोयला

 ई०
 की  दो  हम  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 हु  विनियंत्रित  सेंट्रल  कोलफीोल्द्स  फील्ड्स  नार्दन  नाबार्ड  में  स्थापित  आर  आई  डी  एफ  में  संग्रहित  निधि —

 कोयला  परेड  लि०  में  दस  फील्ड्स  लि०  में  से  ग्रामीण  क्षेत्र  में  कृषि  विकास  हेतु  ऋण  राशि  में  वृद्धि  करने  के
 काोककर 4% ~  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ण्मंडी  5५%  6%  ५
 मंत्री ॒  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासहेब  मिखे  :

 काोककर
 4%

 हा  और  राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बैंक  सभी  वाणिज्यिक

 कोयला  उत्पादक  कंपनियों  द्वारा  अभी  तक  अर्जित  संभावित
 अतिरिक्त  राशि  इस  प्रकार  है  :

 -97  करोड़  रु०

 सहकारी  बैंकों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  ग्रैंकों  को  पुनर्वितत  सहायता
 उपलब्ध  कराता  राजस्थान  में  पिछले  तीन  वर्षों  में  जिला  केन्द्रीय
 सहकारी  बैंकों  की  ओर  से  राज्य  सहकारी  बैंकों  को  मंजूर  की  गई

 ऋण सीमाओं के ब्यौरे संलग्न में दिए गए



 99  प्रश्नों  के

 राजस्थान  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  मंजूर  अल्पावधि  ऋण  सीमाओं

 के  ब्यौरे  संलग्न  में  दिए  गए  पिछले  तीन  क्षों  के  लिए
 दीघविधि  ऋण  के  तहत  कृषि  और  कृषीतर  क्षेत्र  के  तहत  पुनर्वित्त  के

 राज्यवार  संवितरण  के  ब्यौरे  संलग्न  में  दिए  गए
 में  ग्रमीण  आधारित  विकास  निधि  आई  डी  के  तहत  किए

 गए  वर्ष-वार  एवं  जिला-वार  संवितरणों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण-]७
 में  दिए  गए

 और  वर्ष  1996-97  में  राजस्थान  में  आर  आई  डी

 एफ  के  तहत  ऋण  संवितरण  68.52  करोड़  रु०  जो  वर्ष  1998-99
 के  दौरान  बढ़कर  103.57  करोड़  रु०  के  हो  गए  अतः  संवितरण
 में  कोई  गिरावट  नहीं  आई

 आर  आई  डी  एफ  का  गठन  राज्य  सरकारों  को
 अपनी  अपूर्ण  परियोजनाएं  पूरी  करने  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नई  आधारभूत
 परियोजनाएं  शुरू  करने  के  लिए  सहायता  देने  के  लिए  किया  गया
 आर  आई  डी  एफ  क्रे  अंतर्गत  शुरू  की  जा  सकने  वाली  परियोजनाओं
 का  क्षेत्र  बढ़ाया  गया  वापसी  अदायगी  अवधि  पांच  से  बढ़ाकर  सात
 वर्ष  कर  दी  गई  है  तथा  पंचायत  राज  स्व-सहायता  समूहों

 एच  जी)/गैर  सरकारी  संगठनों  जी  को  ऋण  प्राप्त
 करने  के  लिए  पात्र  संस्थाओं  के  रूप  में  शामिल  किया  गया  आशा
 है  कि  जब  ये  परियोजनाएं  पूरी  हो  जाएंगी  तो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऋण
 मांग  बढ़ेगी  तथा  उच्च  स्तर  के  आर्थिक  क्रियाकलाप  शुरू

 राजस्थाभ  में  केद्धीय  सहकारी  बैंकों  को  नाबार्ड  द्वारा

 मंजूर  अल्पावधि  ऋण  के  जिला-वार  ब्यौरे

 क्र०  डीसीसीबी  के  नाम  1997-98  1998-99  1999-2000

 त  2  3  4  5

 1.  अजमेर  895  1125

 2.  अलवर  3280  3435  3459

 3...  बांसवाड़ा  600  900  900

 4...  बारमेर  545  350  100

 5...  भरतपुर  2270  2420  2420

 6...  भीलवाड़ा  710  1200  1200

 7.  बीकानेर  655.  735  885

 8...  बूंदी  1200  1190  1120

 9...  चित्तौड़गढ़  1100  1520  1530

 10.  चुरू  265.  1170  1170

 ११.  डुंगरपुर  ष्ा  84  84

 10  2000

 भरतपुर

 लिखित  बर॒  10

 —
 “

 वशशिशिलिशिनिनिननिनीनिनिभल  नली  अअ  ाअााा  रा ४४७७७/७/७/८्श्शशशशशशणशणणणणणणणणाणा
 1  2  3  4  5

 12...
 जयपुर  2200.  2380...  2600

 13.  जैसलमेर  190  190
 न

 14.  जालौर  1500  1680
 -

 15.  झालवाड  1900  2200  2200

 16.  झुंझुनू  1375  1750  2000

 17.  जोधपुर  1300  '  1450  1450

 18.  कोय  -
 2050  2050

 19.  नागपुर  2200  2400  2880

 20.  पाली  1600  1840  1840

 21.  सवाई  माधोपुर  2375  3120  3500

 22...  सीकर  1675  1750  2010

 23.  सिरोही  260  440  440

 24.  श्री  गंगा  नगर  4250  4650  5347

 25.  टॉक  1250
 *

 1480  1700

 26.  उदयपुर  1075  1600  -
 et

 39170...  439... 42565

 राजस्थान  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  नाबार्ड  द्वारा  मंजूर
 अल्पावधि  ऋण  सीमाओं  के  ब्योौरे

 क्र०  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  1997-98  -98  1998-99  1999-2000
 सं०  के  नाम

 1  2  3  4  पु  5

 1.  जयपुर  नागपुर  आंत्रलिक  40.00  100.00  69.00
 ग्रामीण  जयपुर

 2...  मेवाड़  ग्रामीण  पाली  525.00  800.00..  800.00

 3...  शेखाबटी  ग्रामीण  0.00  18.00  16.00
 सीकर

 4...  मरुधर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  3.00  42.00  24.00

 चुरू

 5.  अलवर  भरतपुर  115.00.  250.00.  180.00



 i  न
 1  2  3  4  5
 न्डड,सअइअ्+++ਂ  “5  न  ह
 6.  अराबली  क्षेत्रीय  ग्रामाण  50.00  109.00

 सवाई  माधोपुर

 7...  होती  क्षेत्रीय  ग्रामीण  175.00  275.00..  209.00
 कोटा

 8.  थार  आंचलिक  ग्रामीण  15.00  0.00  8.50

 जोधपुर

 9...  मेवाड  आंचलिक  2.40  0.00  2.00

 उदयपुर

 10.  बंदी  चित्तौड़गढ़  क्षेत्रीय  150.00  225.00  190.00
 ग्रामीण  बुंदी

 11.  भीलवाड़ा  अजमेर  75.00.  125.00  98.00
 ग्रामीण  भीलवाड़ा

 12.  डुंगरपुर  बनासवाडा  40.00
 ग्रामीण  डुंगरपुर

 13.  श्रीगंगानगर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  250.00
 श्रीगंगानगर

 14.  बीकानेर  क्षेत्रीय  22.00.  50.00.  45.00
 बीकानेर

 कुल  1462.40  2548.00  1945.50

 विवरण-]ता

 राजस्थान  में  दीर्घावधि  ऋणों  के  अंतर्गत  नावार्ड  द्वारा

 कृषि  एवं  कृषीतर  क्षेत्र  के  तहत  पुनर्वित  के
 संवितरण  के  जिलावार  ब्यौरे

 क्र०
 जिले का  नाम  1997-98  1998-99.  1999-2000

 स

 त  2  3  4  5

 1.  अजमेर  द्  822.46  955.88  1737.06

 2.  अलवर  768.54  859.21  1148.99

 3.  बनासवाड़ा  479.25  383.92  427.72

 4...  भरतपुर  1182.75  1315.24  1180.47

 5.  बीकानेर  853.20  1407.90  1360.22

 6...  चित्तौड़गढ़  1009:80  1085.23  1009.26

 7...  दौसा  174.32  266.73  309.97

 8  झुंशुनू  856.50  884.66  1577.58

 20  1921  लिखित  उत्तर  102

 1  2  3  4  5

 9...  जोधपुर  670.18  897.17  1391.10

 10.  कोटा  1079.67  1129.27  1374.13

 11...  नागौर  884.32  1099.48  1441.17

 12.  पाली  847.64  941.50  732-74

 13.  श्रीगंगानगर  946.59  975.78  1552.44

 14...  सीकर  865.58  1016.83  1411.46

 15.  सीरोही  691.81  722.89  753.44

 16.  सवाई  माधोपुर  1216.8  1355.75  2245.78

 17.  उदयपुर  894.12  1060.01  1107.00

 18.  हनुमानगढ़  872.15  639.02  802.46

 19.  बारान  401.11  845.66  789.87

 20.  बारमेर  934.67  728.64  1015.68

 21...  भीलवाड़ा  1124.16  1109.87  1468.65

 22.  बंदी  859.00  1167.68  1077.24

 23.  चुरू  745.12  957.25  1343.59

 24.  धोलपुर  493.78  364.34  589.32

 25.  डुंगरपुर  366.17  466.81  623.85

 26...  जयपुर  1108.49 =:  1243.99  1815.05

 27.  जैसलमेर  364.12  |  280.13  363.50

 28.  जालौर  734.81  1014.55  967.18

 29  झालवाड़  750.42  1020.20  1114.86

 30.  राजस्मन्द  118.17  236.53  111.42

 31.  टोंक  " .  982.92.  1178-70  1336.81

 कुल  24098.67..._  27610.82  34240.01.
 |

 विवरण-१९
 *

 का

 राजस्थान  में  आरआईडीएफ  के  अंतर्गत  नाबार्ड  ट्रारा  किए  गए
 संक्तिरण  के  वर्ष-वार  एवं  जिले-वार  ब्यौरे

 क्र०
 जिले  का  1996-97  1997-98  1998-99  रुल

 नाम

 1... 2...  3  4  6

 1.  अजमेर  85.47  80.32  129.18  294.97



 103  हें  के

 एएछएएए७४एएएशनशनफ

 अलवर  ar  a

 बनासवाड़ा  139.46  131.05  210.79»  481.30

 बारान  220.93  207.62  333.94"  2639.43

 बारमेर  764.78  718.70  66.30  2639.43

 भरतपुर  86.70...  41.22  66.30  288.22

 भीलवाड़ा  86.70  81.48  131.05  657.26

 बीकानेर  190.44...  178.9..  452.97._  69.26

 युंदी  299.68  281.63  452.97  853.77

 चित्तौड़गढ़  247.38  232-46 «=  373.92  943.25

 चुरू  273.31  256.84 =  250.9  .  573.03

 दौसा  166.04  156.03  250.97.  385.09

 धोलपुर  23.05  104.86 =  34.84...  79.56

 डुंगरपुर  23.05  21.66  34.84  79.56

 हनुमानगढ़  9.99  9.39  1691.15  34.47

 जयपुर  9.99  9.39  15.10  34.47

 जैसलमेर  82.92  77.93  402.29  918.57

 जालौर  82.92...  77.93  125.34  286.19

 झालवाड॒  142.18  133.61  214.90  490.70

 झुंझुनू  167.48  157.39.  23.08...  52.70

 जोभपुर  15.27.  94.86  23.08...  348.37

 करौली  100.94  52.35  84.20...  348.37

 कोटा  55.71  52.35  84.20...  192.26

 नागौर  76-44  481.82  774.90  263.82

 पाली  76.44  71.84  115.54  762.70

 राज  समन्द  238.33...  207.66..  360.24....  822-54

 सीकर  84.48  79.39  360.24 «=  822.54

 सीरोही  84.48  79.39  127.69  291.56

 सवाई  माधोपुर  49.9.  46.98  75.54...  428.54

 श्रीगंगानगर  49.9.  46.98  75.54  793.93

 टोंक  230.04  216.18  347.71  459.43

 उदयपुर  133.09  125.18  201.18.  459.43

 कुल  436.94  410.62  880.44  23647-87
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 कॉफ़ी  का  नियत

 2432.  श्री  बृजभूषण  शरण  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  कॉफी  के  निर्यात  से

 कितना  मुनाफा  हुआ

 क्या  सरकार  ने  कॉफौ  उचद्चोग  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए

 कोई  नीति  बनाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या

 याणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  वर्ष

 1996-97,  1997-98  और  1998-99  के  दौरान  कॉफी  के  निर्यातों  से
 1467  करोड़  1708  करोड़  रुपये  और  1752  करोड़  रुपये

 के  बराबर  विदेशी  मुद्रा  का  अर्जन  हुआ

 और  कॉफी  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  भारत  सरकार
 कॉफी  बोर्ड  के  जरिए  अनेक  योजना  कार्यक्रम  और  विकासात्मक

 कार्यकलाप  चलाती  है  जिनका  उद्देश्य  ग्रहन  गुणवत्ता
 उनन्यन  और  जल  की  उपलब्धता  को  बढ़ाना  इसके  कॉफी
 बोर्ड  द्वारा  कृषि  अनुसंधान  विस्तार  ऋण  एवं  वित्त
 की  व्यवस्था  और  अन्य  आवश्यक  सामग्री  जैसे  कॉफी  के  बीज  इत्यादि
 की  आपूर्ति  के  रूप  में  भी  आवश्यक  सहायता  प्रदान  की  जाती

 इसके  कॉफी  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  कॉफी  बोर्ड
 रूस  और  मध्यम  पूर्व  के  देशों  इत्यादि  जैसे  लक्षित

 बाजारों  पर  अपना  ध्यान  केन्द्रित  करता  बोर्ड  विदेशों  में  चुनिंदा  खाद्य

 मेलों/प्रदर्शनियों  में  भी  भाग  लेता  विदेश  व्यापार  पत्रिकाओं  में  भारतीय
 कॉफी  के  अनुपम  गुर्णों  के  बारे  में  विज्ञापन  जारी  करता  व्यापार
 शिष्टमंडल  भेजता  भारत  में  सभी  लक्षित  बाज़ारों  से  रोस्टर  शिष्टमंडलों

 को  आमंत्रित  करता  भारतीय  कॉफी  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए
 वे  विदेशों  में  भारतीय  कॉफी  को  प्रस्तुत  करने  की  व्यवस्था  करते  हैं
 और  विशेष  अवसरों  ओर  त्योहारों  पर  हमारे  दूतावासों  के  जरिए  भारतीय
 कॉफी  के  उपहार  पैकेटों  का  वितरण  करते  हैं  और  भारतीय  कॉफी
 से  संबंधित  सामग्री  का  प्रकाशन  एवं  उसका  विवरण  करते  .

 प्रश्न  नहीं

 (

 खुला  सामान्य  लाइसेंस  के  अंतर्गत  कृषि
 वस्तुओं  का  आयात

 2433.  श्री  अनिल  बसु  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खुला  सामान्य  लाइसेंस  के  अंतर्गत  कृषि  वस्तुओं  क्रे
 आयात  की  अनुमति

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  आयात  की  गई  वस्तुओं  और
 उनकी  मात्रा  का  ब्यौरा  क्या  और



 105  प्रश्नों  के

 इस  आयात  से  कृषि  वस्तुओं  के  घरेलू  मूल्य  पर  क्या  प्रभाव

 पड़ा  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  कृषि

 वस्तुओं  को  निर्यात  एवं  आयात  मदों  का  आईटीसी  वर्गीकरण

 के  अध्याय  से  24  के  अंतर्गत  वर्गीकृत  किया  जाता  इनमें  से
 781  मदों  का  इस  समय  मुक्त  रूप  से  आयात  करने  की  अनुमति
 वस्तुओं  और  उनसे  संबंधित  आयात  नीति  के  ब्यौरे  एवं  आयात
 मदों  का  आईटीसी  वर्गीकरणਂ  नामक  पुस्तिका  और  समय-समय
 पर  जारी  अधिसूचनाओं  में  उपलब्ध

 सभी  बस्तुओं  की  निर्यातित  मात्रा  के  बारे  में  मदवार  आंकड़े
 वाणिज्यिक  आसूचना  एवं  सांख्यिकी  महानिदेशालय  द्वारा  संकलित  किए
 जाते  हैं  और  उन्हें

 '  भारत  के  विदेश  व्यापार  के  मासिक  खंड-॥
 आयातਂ  नामक  पुस्तिका  में  प्रकाशित  किया  जाता  अद्यतन  आंकड़े
 केवल  99  तक  की  अवधि  के  लिए  उपलब्ध

 किसी  अन्य  वस्तु  की  कीमतों  के  समान  कृषि  वस्तुओं  की

 घरेलू  कीमतें  उक्त  वस्तु  की  मांग  और  आपूर्ति  पर  प्रभाव  डालने  वाले
 अनेक  कारकों  पर  मिर्भर  होती  कृषि  वस्तुओं  की  घरेलू  कीमतों
 पर  आयातों  के  प्रभाव  का  वास्तविक  मूल्यांकन  करना  संभव  नहीं  हो

 तथापि  कृषि  क्षेत्र  के  संबंध  में  जब  कभी  आयातों  के  किसी

 प्रतिकूल  प्रभाव  की  जानकारी  मिलती  है  तो  आयात  शुल्कों  का  समुचित
 ढंग  से  समायोजन  किया  जाता

 हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन

 2434.  श्री  कमल  नाथ  :  क्या  भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  राज्य  विद्युत  बोर्ड  और  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन
 के  बीच  बकाया  धनराशियों  के  भुगतान  को  लेकर  उत्पन्न  गतिरोध  दूर
 कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार
 है  ?

 ह

 .  भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 वललभभाई  :  और  मुद्दों  का  निर्धाण
 "

 करने  के  विचार  से  मामला  दो  पार्टियों  के  बीच  चर्चाधीन

 बौद्धिक  संपदा
 ,

 2435.  श्री  टी०टी०वी०  दिनाकरण  :  कया  वाणिज्य  और  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा*करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  समान  प्रतिस्पर्धा  और  निष्पक्ष  व्यापार
 को  सुनिश्चित  करने  और  बौद्धिक  संपदा  और  पेटेंट  अधिकारों  के  प्रयोग
 में  अवांछनीय  एकाधिकार  ममाप्त  करने  के  लिए  कारगर  प्रतिस्पर्धारोधी

 कानून  बनाने  का

 यदि  तो  सरकार  का  विधेयक  का  प्रारूप  तैयार  करने
 में  अंतर्ग्रस्त  बारीकियों  का  अध्ययन  करने  हेतु  विशेषज्ञ  समिति  का  कब
 तक  गठन  का  विचार
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 यदि  तो  शैत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बाणिण्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 से  भारत  के  पास  एकाधिकार  तथा  प्रतिबंधित  व्यापार  व्यवहार

 के  पहलुओं  को  शामिल  करते  हुए  एक  सामान्य  विधान  है  नामतः

 एकाधिकार  तथा  अवरॉधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969।  सरकार
 ने  हाल  ही  में  इस  अधिनियम  की  जांच  करने  तथा  कानून  का  ध्यान

 एकाधिकार  से  प्रतियोगिता  की  ओर  केन्द्रित  करने  तथा  भारतीय  स्थितियों

 के  अनुकूल  अंतर्राष्ट्रीय  क्रियाकलापों  के  अनुरूप  एक  आधुनिक
 प्रतियोगिता  कानून  का  सुझाव  देने  के  मद्देनजर  एक  विशेषज्ञ  समिति  का
 गठने  किया  समिति  ट्वारा  अपनी  रिपोर्ट  शीघ्र  प्रस्तुत  किए  जाने  की

 संभावना

 इसके  संविदात्मक  लाइसेंसों  में  कतिपय  प्रतिबंधात्मक
 परिस्थितियों  को  दूर  करने  संबंधी  पहलुओं  को  शामिल  करने  के  लिए
 पेटेंट  1970  की  धारा  140  के  अंतर्गत  एक  प्रावधान  विद्यमान

 पेटेंट  1999  में  भी  प्रतिस्पर्द्धात्मक  विरोधी

 व्यवहार  के  प्रति  उपायों  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  धारा  85,  95  तथा
 140  में  संशोधन  किए  जाने  का  प्रस्ताव  किया  गया

 ।

 अर्द्द-विनिर्मित  चमड़े  का  निर्यात

 2436,  श्री  शंकर  सिंह  वाधेला  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अर्द्ध-विनिर्मित  चमड़े  के  निर्यात  पर  प्रतिबंध
 लगा  दिया  जबकि  ऐसे  चमड़े  का  आयात  करने  की  अनुमति

 यदि  तो  इस  संबंध  में  तथ्य  क्या

 क्या  इसके  परिणामस्वरूप  लघु  चर्म  उद्योग  के  कर्मचारियों
 को  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  अपने  निर्णय  पर  पुनर्विचार
 करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  यह  कब  तक  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 थाणिण्य  और  उद्योग  मंत्री  .  मुरासोली  :  और
 निर्यात-आयात  नीति  1997-2002  के  अनुसार  सभी

 प्रकार  के  प्रसंस्कृत  चमड़े  के  निर्यात  की  प्रतिबंधित  श्रेणी  के
 अंतर्गत  आते  अर्द्ध-प्रसंस्कृत  चमडे  की  कुछ  जैसे

 ईआई  टैंड  का  निर्यात  13.1.2000  से  निर्यात  शुल्क  के  साथ  मुक्त  रूप
 से  करने  की  अनुमति  दे  दी  गई  अर्द्ध-परिष्कृत  चमड़े  के  मुक्त
 आयात  की  अनुमति

 से  ऐसी  कोई  समस्या  सरकार  की  जानकारी  में  नहीं
 आई



 क्या  भारत  आई ०एम०एफ ०  द्वारा  किए  गए  वित्तीय  व्यवस्था

 स्थायित्व  आकलन  से  सहमत  हो  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कालासाहिब  विखे  :

 और  भारत  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष-विश्व  बैंक

 वित्तीय  क्षेत्र  के  संयुक्त  मूल्यांकन  कार्यक्रम  पर  सहमत  हो  गया

 इसकी  रिपोर्ट  के  आधार  पर  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  इसके  बोर्ड  के  लिए
 वित्तीय  प्रणाली  स्थिरता  मूल्यांकन  नामक  एक  संक्षिप्त  रिपोर्ट  तैयार  करेगा
 जो  मानकों  के  बिस्तृत  मूल्यांकन  की  संक्षिप्त  व्याख्या  सहित  उनकी  खामियों

 को  कम  करने  के  लिए  वित्तीय  प्रणाली  के  महत्त्वपूर्ण  मुद्दों  पर  केन्द्रित

 ऐस्सार  में  आई०डी०बी०आई०  की  निधियां

 2438.  श्री  के०  करुणाकरन  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  31  2000  के

 इंडियन  एक्सप्रेसਂ  में  डीफाल्ट-बरडन  सैट  टू  फाल  आन

 आई०डी०बी०  आई०
 '  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया

 गया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  आई०डी०बी०आई०  ने  ऐस्सार  में  अपने  निवेश  हितों
 की  संरक्षा  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  और

 यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहेब  विखे  :
 से  प्रश्न  के  भाग  में  उल्लिखित  31  2000

 के  इंडियन  एक्सप्रेस  में  प्रकाशित  समाचार  रिपोर्ट  के  संदर्भ  में  भारतीय
 औद्योगिक  विकास  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  ऐस्सार
 स्टील  लि०  द्वारा  जुटाए  गए  अस्थायी  दर  बाले  नोटों  अपरक्राम्य  वचन

 पत्रों  रेट  के  पुनर्वित्त  पोषण  के  लिए  आंशिक  रूप

 से  निधि  सहायता  प्रदान  करने  का  मामला  वित्तीय  संस्थाओं  के  विचाराधीन

 आईडीबीआई  ने  आगे  सूचित  किया  है  कि  उसने  अपने  हितों  की

 सुरक्षा  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाए

 वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  या  ऋणों  की  पुनर्सैरचना  करने  आदि
 का  निर्णय  संबंधित  वित्तोय  मंस्थाओं  द्वारा  अपने  सुविचारित  वाणिज्यिक

 निर्णय  और  इस  विषय  पर  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  मार्गनिर्देशों  के  आधार

 पर  लिया  जाता
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 '
 जुने-बुगाए  कपड़ों  का  निर्यात

 2439.  श्री  सी०पी०  राधाकृष्णन  :  क्या  थस्त्र  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1998-99  और  1999-2000  के  दौरान  बुने-बुनाए
 कपास  और  वस्त्र  का  कुल  कितना  निर्यात  किया

 क्या  उक्त  अवधि  के  दौरान  इन  मर्दों  के  निर्यात  में  कमी

 आ  रही

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 चस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एन०  :
 वर्ष  1998-99  के  दौरान  वस्त्र  मर्दों  जैसे  मेड-अप्स

 तथा  यार्न  का  निर्यात  10635.7  मिलियन  अमरीकी  डालर  था  और

 2000  की  अवधि  के  दौरान  यह  9043.7  मिलियन  अमरीकी
 डालर  हुआ  कपास  वर्ष  1998-99  के  दौरान
 83.60  कग्रेड़  रु०  की  राशि  का  कपास  निर्यात  हुआ  और
 1999-2000  की  अवधि  के  दौरान  यह  राशि  6.68  करोड़  रु०  रही

 और  वर्ष  1998-99  के  जब  वस्त्र  निर्यात  के
 विकास  में  यथेष्ठ  शिधिलता  आ  गई  तब  1999-2000
 के  दौरान  वस्त्र  निर्यात  में  34%  की  एक  महत्वपूर्ण  वृद्धि  दर्ज  की

 जिसकी  तुलना  में  विगत  वर्ष  की  इसी  अवधि  में  यह  वृद्धि
 1.1%  कपास  के  निर्यात  में  गिरावट  का  एक  प्रमुख  कारण

 फोेलू  कीमतों  का  अंतर्राष्ट्रीय  कीमतों  की  तुलना  में  अधिक  बना  रहना
 ह

 वस्त्र  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के लिए  सरकार  द्वारा  समय-समय
 पर  कई  कदम  उंठाए  गए  इस  संबंध  में  कुछ  महत्वपूर्ण
 पहल  निम्नानुसार  है  :

 1.  इस  क्षेत्र  क ेआधुनिकीकरण  और  उन्नयन  को  सुकर  बनाने
 के  लिए  दिनांक  1.4.1999  से  प्रौद्योगिकी  उन्नयन  योजना

 लागू  की  गई

 2...  स्थिरता  और  निरंतरता  प्रदान  करने  तथा  वस्त्र  निर्यात  में

 स्पर्द्धात्मकता  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  हाल  ही  में

 2000-2004  की  अवधि  के  लिए  नई  निर्यात  हकदारी
 नीति  की  घोषणा  की  गई

 3.  कोटा  और  गैर-कोटा  देशों  को  गैर-कोटा  निर्यात  को  प्रोत्साहन
 देने  के  लिए  गैर-कोटा  हकदारी
 प्रणाली  को  बनाए  रखा  गया  है  ताकि  भारतीय  वस्त्रों  के
 अपैरल  क्षेत्र-मूल्यवर्द्धित  क्षेत्र  में  निर्यात  को  बढ़ावा  दिया
 जा

 4...  कुछ  निर्धारित  वस्त्र  मशीनरी  के  संबंध  में  शून्य  शुल्क  निर्यात

 संवर्द्धन  पूंजीगत  सामान  योजना  की
 प्रांभिक  सीमा  को  घटाकर  करोड़  रु०
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 5...  नियतिन्मुख  एकक  (ई०ओ०्यू०)/मिर्यात  संवर्द्धन  क्षेत्र

 एककों  द्वारा  सूती  यार्न
 के  निर्यात  का  उदारीकरण  किया  गया

 ७.  ट्रिमिंग  और  अलंकरण  की  कुछ  श्रेणियों  को  शून्य  शुल्क
 पर  आयात  की  अनुमति  दी

 7.  किसानों  को  प्रौद्योगिकी  का  खिपणन
 अध्यसंरचना  में  सुधार  तथा  कपास  की  उत्पादकता  और

 गुणवत्ता  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  जिनिंग  व  चऔसिंग  फैक्टरियों
 का  आधुनिकीकरण  जैसे  उद्देश्यों  के लिए  कपास  प्रौद्योगिकी
 मिशन  की  स्थापना  की  गई

 विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  द्वारा  औद्योगिक

 वृद्धि  को  प्रोत्साहन  देना

 2440.  श्री  बीर  सिंह  महतो  :  कया  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अगस्त  1991  से  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  औद्योगिक  विकास
 को  बढ़ाने  के  लिए  अनुकूल  साबित  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 वे  कौन-से  उद्योग  हैं  जिन्हें  1991  के  बाद  प्रत्यक्ष
 विदेशी  निवेश  के  कारण  ठोस  बढ़ोत्तरी  प्राप्त  हुई  है  ?

 वाणिण्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 से  औद्योगिक  विकास  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  सहित  विभिन्न

 सह-संबंधी  कारकों  पर  निर्भर  करता  1991-2000  की  अवधि  के
 दौरान  विकास-दर  नीचे  दी  गई  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  के  विशेष
 संदर्भ  में  औद्योगिक  विकास  संबंधी  कोई  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  क्योंकि
 विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  को  घरेलू  निवेश  के  सम्पूरक  के  रूप  मेंਂ  देखा
 जाता

 हु

 उद्योग  की  वार्षिक  विकास  दर  उत्पादन  के  सूचकांक
 द्वारा

 वर्ष  .  खनन  विर्निमाण  विद्या  सामान्य

 1  2  3  4  5

 1991-92  0.6  -0.8  8.5  0.6

 1992-93  0.5  2.2  50 *  2.3

 1993-94  3.5  6.1  स्व  6-0

 1994-95  7.6  8.5  8.5  4

 1995-96  9.6  13.8  8.1  12.8

 1996-97  -2.0  6-7  4.0  5.6

 1997  98  5.9  6.6  66  6.6
 +  कफफफ:डफसफकसकफ-पे्स्सससल:ि:  उअस्उ:स  इस  नस  तन  नस  ततनन  सतत  ननीनम3ीनीनतीनन3तनीनीतभी५भी-3ात3त])नतीी3तसत--न+-+-ननतत+नमनन  «मनन
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 1  2  3  4  5

 1998-99  ~1.7  4.3  6.5  4.0

 1999-2000  0  6.7  ग़्य  6.2

 ४  1994-95  से  विकास-दरें  आई  आई  पी  आधार  के  अनुसार
 1993-94  100  तथा  पूर्ववर्ती  वर्षों  के  लिए  आई  आई
 पर  आधार  1980-81  100

 स्रोत  :  आर्थिक  सर्वेक्षण  वर्ष  1998-99  तथा  1999-2000

 ।

 उद्योग  और  व्यापार  क्षेत्र  में  विदेशी  कंपनियां

 2441.  श्री  ब्रह्मानंद  मंडल  :  क्या  जाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  विदेशी  कंपनियां  देश  के  उद्योग  और  व्यापार  क्षेत्र
 में  प्रवेश  कर  गई

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  की  उदारीकृत
 आर्थिक  नीतियों  के  तहत  राज्यवार  और  क्षेत्रवार  स्थापित  की  गई  कंपनियों
 का  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  स्थिति  के  चलते  देश  के  निर्यात  में  वृद्धि  हुई
 स्ष

 '

 यदि  तो  उक्त  वृद्धि  में  इन  कंपनियों  द्वारा  किस  सीमा
 तक  अंशंदान  किया

 क्या  भारत  में  विदेशी  कंपनियाँ  के  प्रवेश  कारण  हुए
 लाभ  के  बारे  में  कोई  आकलन  किया  गया  है  अथवा  किए  जाने  का

 ,  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  कंपनियों  से  अर्जित  विदेशी  मुद्रा  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 वाणिण्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राण्य  मंत्री  :
 और  उदारीकरण  की  आर्थिक  नीति  के  अंतर्गतृ  उद्योग  तथा

 व्यापार  सहित  विभिन्न  क्षेत्रों  में कुल  16,454  विदेशी  सहयोग-अनुसोदन
 प्रदान  किए  क्षेत्रवार  अनुमोदनों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में
 दिए  गए

 और  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  के  साथ  विशेष  संदर्भ
 निर्यात  संबंधी  आंकड़े  केन्द्रीयकृत  रूप  से  गहीं  रखे  जाते

 प्रश्न  ही  नहीं

 विदेशी  मुद्रा  की  निकासी  और  इसके  अर्जन  से
 संबंधी  आंकड़े  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  रखे  जाते
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 विवरण

 नीति  के  बाद  की  अवधि  (1.8.1991  से  31.12.1999)  के  दौरान  अनुमोदित  विदेशी
 प्रत्यक्ष  निवेश  तथा  तकनीकी  सहयोग  के  क्षेत्रवार  ब्यौरे

 रुपये

 क्र०  उद्योग  का  नाम  अनुमोदनों  संख्या  अनुमोदित  विदेशी  अनुमोदित
 सं०  प्रत्यक्ष  निवेश  कुल  राशि

 की  राशि  का  प्रतिशत

 1  2  -  3  ५...  $  6
 ह

 7

 1...  ईंधन  673  215  458
 ्

 $3453.12  3026...

 2...  दूरसंचार  586  113  473  ३6642.63  17.

 3.  परिवहन  उद्योग  1112  498  614  17430.39  8.31

 4...  सेवा  क्षेत्र  726  42  684  13857.46  6.61

 5.  धातुकर्मी  उद्योग  595  320  275  12549.84  ६००

 6...  विद्युत  उपकरण  2957  1052  1905  12062.41  5.75

 7.  रसायन  को  1489  736  753  12040.58  5.74

 8  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  749  138  611  3482.02  4.05

 9...  होटल  तथा  पर्यटन  395  135  260  4275.12  2-04

 10. =  विविध  उद्योग  1322  643  679  3344.74  1.60

 11-  वस्त्र  छपे  वस्त्र  625  124  -  501  3129.67  1.49

 12...  कागज  उत्पाद  सहित  कागज  तथा  लुग्दी  168  63  105  2994.54  1.43

 13...  उद्योग  मशीनरी  1265  776  489  2227.82...  .  1.06

 14. =  परामर्शदायी  सेवा  518  90  428  1961.85  0.94

 15.  कांच  93  32  61  1767.01  0.84

 16...  व्यापार  405  18  391  1457.11  0.69

 7.  विविध  मैकेनिकल  तथा  इंजीनियरिंग  290  404  1395.30  0.67

 18.  सीमेंट  तथा  जिप्सम  उत्पाद  90  37  53  1383.69  0.66

 19...  रबड  गूडर  194  98  96.  1181.20  0.56

 20.  खमीर  उद्योग  61  19  “42  1127.73  0.54

 Pd)  कार्यालय  तथा  घरेलू  उपकरण  76  29  47  1067.11  0.51

 22...  चीनी  7  त  6  9000.75  0.48

 23.  औषध  तथा  भेषज  351  195  156  851.76  0-42

 24  वरधिक  200  57  143  858.46  0.41



 ।3  प्रश्नों  के  20  1921  लिखित

 2
 ह

 3  4  5  6  7

 25...  कृषि  मशीनरी  था  ३0  11  434.84  0.21

 26...  मशीन  टूल्स  185  85  100  375.76  0.18

 27...  श्रृंगार  तथा  सौंदर्य  प्रसाधन  16  35  337.42  0.16

 28...  चर्म  वस्तुएं  तथा  पिक॑स  176  35  141  300.79  0.14

 29...  उर्वरक  ।  ४
 57  7  246.88  0.12

 30.  चिकित्सा  तथा  सल्यचिकित्सा  उपकरण  73  24  49  245.66  0.12

 31.  वनस्पति  तेल  तथा  वनस्पति  40  3  37  242.23  0.12

 32.  फोटोग्राफी  कच्ची  फिल्म  तथा  कागज  23  10  13  229-79  0.11

 33...  बॉयलर  तथा  स्टीम  तेल  रिफाईनरी  75  42  33  146-66  0.07

 34...  औद्योगिक  मशीनरी  167  95  72  121.52  0.06

 35...  रंजक  सामग्री  19  3  16  111.22  0.05

 ३6...  विद्युत  के  अलावा  प्राइम  मुवर्स  61  38  23  91.72  0.04

 37.  अर्थ  री  58  35  23  85.19  0.04

 38...  वैज्ञानिक  इस्ट्रूमेंट्स  41  14  27  61.73  0.03.

 39...  सर्वेक्षण  तथा  ड्राइंग  6  2  4  36.37  0.02

 40...  कास्ट  उत्पाद  2

 रक्षा  उद्योग  5  4  त  ३.47  0.00

 42...  तथा  जिलेटिन  2  0  2  0.00

 योग  :  6  2  4  209663.06

 का
 के  तहत  किया  गया  और  यह  से  अस्तित्व

 |
 बोर्ड  का  बंद  होना

 बोर्ड  कर्नाटक  के  उपजकर्त्ताओं  सहित  में
 ॥

 तंबाकू  बोर्ड  क  उपजकर्त्ताओं  सहित  भारत  में  एफसीबी
 2442.  श्री  जी०  पुट्टास्थामी  गौड़ा  :  क्या  वाणिज्य  और

 तबाकू  के  उपजकर्त्ताओं  की  मदद  करता  पंजीकृत  कृषकों  को  उचित
 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :  कीमत  पर  उर्वरकों  तथा  कोयले  जैसी  निविष्टियों  की  समय  पर  आपूर्ति

 तंबाकू  बोर्ड  का  गठन  किस  तारीख  को  किया  बैंकों  स ेफसल  ऋण  तथा  अल्पावधि  ऋण  प्राप्त  करने  में  कृषकों
 े  की  सहायता  बीमा  कंपनियों  के  पास  तंबाक्  क््यूरिंग  वार्नस्  का

 तंबाक्  बोर्ड  कर्नाटक  के  तंबाक्  उत्पादों
 की

 किस  रूप  बीमा  करने  में  उपजकर्त्ताओं  की  सहायता  उपज  की  उचित  ग्रेडिंग
 में  सहायता  कर  रहा  सुनिश्चित  करके  सहयता  प्रदान  कर  रहा  है  ताकि  किसाओों  को  लाभकारी

 मु  हु  कीमतें  मिल  तंबाक्  बोर्ड  द्वारा  स्थापित  नीलामी  मंचों  पर क्या  तंबाक्  बोर्ड  को  बंद  करने  तथा  गैर-सरकारी  पक्षों
 को  तंबाकू  का  व्यापार  करने  की  अनुमति  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  तम्बाकू  की  बिक्री  के  लिए  व्यवस्था  व्यापारियों  तथा

 और  उपजकर्त्ताओं  के  साथ  परामर्श  करके  न्यूनतम  गारंटी  कीमत  निर्धारित ह्
 क्रेताओं  के  बीच  प्रतिस्पर्द्धा  की  भावना  के  लिए  प्रेरित  करके

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?  तथा  अगली  तारीख  के  चैक  जारी  करके  उपजकर्त्ताओं  को  समय  पर

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  तंबाकू
 भुगतान  सुनिश्चित  करके  उनकी  सहायता  कर  रहा

 बोर्ड  का  गठन  संसद  के  एक  तंबाकू  बोर्ड  तंबाक्  बोर्ड  को  बंद  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं



 150  प्रश्नों  के

 प्रश्न  नहीं

 .

 निर्यातोन्मुली  इकाइयां

 2443.  श्री  हरिभाई  चौणरी  ;  क्या  काजिण्य  और  उद्केग  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नियतोन्मुखी  इकाइयों  को  स्थापित  करने  के  बारे  में

 अनुमोदन  घ्राप्त  करने  के  बाद  भी  नई  इकाहयां  चालू  नहीं  हुई

 याद  तो  3)  1999  की  स्थिति  के  अनुसार
 इन  इकाइयों  की  संख्या  कितनी  और

 इन  इकाइयों  को  चालू  न  करने  का  क्या  कारण  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और
 1999  च्लैद्या  स्वीकृत  4311  निर्यातोन्मुखी  इकाइयों

 में  से  1348  इकाईयां  प्रचालन  में  थी  और  600  इकाईयां  कार्यान्वयन
 के  विभिल  चरणों  के  अतर्गत  शैष  इकाईयां  अभी  तक
 कार्यान्वयन/प्रचालन  शुरू  नहीं  कर  सकी

 इसके  कारण  फ्रियाथिधिक  और  कार्यचालन  समस्याओं  से
 संबंधित  स्वीकृति  प्राप्त  करने  के  पश्चात्  एक  निर्यातोन्मुखी  इकाई
 को  जित्तीय  संस्थान  से  संपर्क  करना  होता  जिसमें  स्वीकृति  के  लिए

 कुछ  समय  लगता  राज्य  सरकार*एजेंसियों  से  विभिन्न  अन्य  कलीयरैंस
 और  स्वींकृतियां  लेने  को  आवश्यकता  होती  उत्पादन  शुरू  करने
 से  पहले  व्यवसाय  विकास  योजना  तथा  अन्य  प्रबंधकीय  व्यवस्था  करने
 को  भी  आवश्यकता  होती

 नये  प्रकाशन

 2444.  श्री  चत्रेश  पटेल  :
 डा०  जी०  सरोजा  :
 श्री  सुल्तान  सल्लांउद्दीन  ओवेसी  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कुंपा  करेंगे  कि

 समाचारपतन्न  पंजीयक  के  पास  राज्य-वार  और  श्रेणी-वार  कितने
 मसमाचारपत्र  और  पत्रिकाएं  पंजीकृत  हैं

 कितने  पत्रिकाओं  का  प्रकाशन  वास्तव  में  नहीं

 “10  2000  लिखित  उत्तर  116

 आंज  की  तारीख  के  अनुसार  सरकार  को  देश  में  विभिन

 भाषाओं  के  नग्रे  दैनिक  प्राक्षिक  और  मासिक  समाचारपत्र
 और  पत्रिकाएं  शुरू  करने  के  लिए  राज्य-वार  कितने  आवेदन  प्राप्त  हुए
 हैं  तथा  उनका  व्योश  कया  है

 इस  समय  राज्य-बार  कितने  आवेदनपत्र  स्वीकृत  और  अस्वोकृत
 किए  गए  हैं  और  कितने  विचाराधीने  हैं

 (5)  इस  संबंध  में  आवेदन  स्वीकार  न  करने  के  क्या  कारण

 लंबित  आवेदनों  को कब  तक  स्वीकार  किए  जाने  की  संभावना

 केबल  नेटवर्क  के  युग  में  प्रिंट  मीडिया  किन  समस्याओं
 से  जूझ  रहा  और

 सरकार  द्वारा  प्रिंट  मीडिया  को  बचाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  विभाग
 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :  और  31.12.98
 की  स्थिति  क्के  अनुसार  भारत  के  समाचारपत्रों  के  पंजीयक  के  कार्यालय
 में  पंजीकृत  पत्रिकाओं  की  श्रेणीवार  संख्या  संलग्न

 में  दी  गई  अप्रचलित  वास्तविक  प्रकाशनों  का  ब्योरा  भारत
 के  समाचारपत्रों  के  पंजीयक  द्वारा  नहीं  रखा  जाता

 से  दिनांक  1.1.99  से  31.12.99  की  अवधि  के  दौरान

 अस्थीकृत  आवेदनपत्रों  की  संख्या  और  विसंगतियों  के
 संबंध  में  जारी  पत्रों  की  संख्या  का  राज्यवार  ब्योरा  संलग्न  विवरण  i
 में  दिया  गया  घिसंगति  पत्रों  को  उन  आवेदनपत्रों  के  बारे  में  जारी
 किया  जिन्होंने  अपेक्षित  दस्तावेज  नहीं  भेजे  हैं  और  प्रेस  एवं  पुस्तक
 पंजीकरण  1867  में  यथा-निर्धारित  प्रावधानों  शो  पूरा  जहीं
 करते  आवेदनपत्रों  को  निरस्त  कर  दिया  था  क्योंकि  प्रस्तावित  शीर्चक
 उसी  भाषा  में  अथवा  उसी  राज्य  में  मौजूद  शीर्षकों  की  तरह  या  एक
 ममान

 भारत  के  समाचारपत्रों  के  पंजीयक  के  कार्यालय  में

 आवेदन-पत्र  लंबित  नहीं

 प्रिंट  मीडिया  द्वास  व्यक्तिगत  रूप-से  अथवा  किसी  संघ  के

 जरिए  इस  मंत्रालय  को  ऐसी  समस्या  की  कोई  सूचना  नहीं  मिली

 प्रश्न  नहीं

 31.12.98  की  स्थिति  के  अनुसार  भारत  के  सामचाएपत्रों  के  पंजीयक  के

 कार्यालग्र  में  पंजीकृत  समाचापपत्रों  की  कुल
 (राण्य/सं०प्र  ०  एवं

 राज्य/सं०प्र०
 दैनिक  त्ै/ट्विसाफाहिक॑  साप्ताहिक  मालिक  ,

 चार्षिक  कुल ४
 _

 3...  2  3  4  6  7  9  10

 अंडमान  एवं  निकोबार  4  0  17  9  2  2  ०  42

 आंध्र  प्रदेशਂ  284  7  662  76  45:  6  1997



 117...  प्रश्नों  के  20  1921  लिखित  118

 1  2  3  4  5  6  7  9  10

 अरुणाचल  प्रदेश  3  1  3.  0  1  2  0  0  10

 असम  31  10  170  59  86  27  18.  2.  403

 बिहार  401  .  33  693  149  250:  58  22  2  1608

 चंडीगढ़  35.  1  71  28  126  39  19  3  ३22

 दादर  एवं  नगर  हवेली  0  0  1  0  0  0  0  0  त

 दमन  और  दोष  |  0  त  ०  ०  ०  ०  त

 दिल्ली  271  50  1079  828  2645.  691  339  64  5967

 गोषा  13  0  15  10  27  9  5  1  80

 गुजरात  114  5  579  156  415  66  60  4  1399

 हरियाणा  95  8  321  189  201  ब्व  15  2  875

 हिमाचल  प्रदेश  ला  0  53  21  41  18  8  त  151

 जम्मू  और  कश्मीर  76  4  192  35  30  6  7  9  350

 कर्नाटक  386  11  467  291  761  102  56  5  2079

 केरल  210  5  186  189  861  109  ह्व  17  1637

 लक्षद्वीप  0  0  0  1  1  1  0  0  3

 मध्य  प्रदेश  450  8  2321  148  396  79  45  6  3453

 महाराष्ट्र  452  37  1466  386  1353  435  213  178  4520

 मणिपुर  47  3  12  11  38  9  10  4  134

 मेघालय  4  4  32  6  15  5  4  त  7

 मिजोरम  40  11  34  7  17  5  4  0  118

 नागालैंड  2  0  9  0  1  2  0  0  14

 उड़ीसा  93  2  148  89  292  118  39  10

 पांडिचेरी  3  10  4  18  17  5  59

 पंजाब  123  13  397  137  299  38  36  7  1050

 राजस्थान  408  22  1008  1086  331  99  30  3  2987

 सिक्किम  0  2  10  त  1  1  1.  0  16

 तमिलनाडु  360  50  437  260  1020.  .  128°  :  68  18  2341

 शिपुरा  23  2  53  7  11  3  ।  0  100

 उत्तर  प्रदेश  805  31  4567  909  1153  305  109  16  7895

 प०  बंगाल  148  10...  .  700  578  1004  633  249  32  3354

 कल  4890  331  .  15७45  $913  12065  3127  1474  383  43828



 119  प्रश्नों  के  10  2000  लिखित  उत्तर  120

 विषरणना  1  2  3  4  5.  6

 दिल्लांक  1.1.99  से  31.12.99  तक  की  शीर्षक  संबंधी  सूचना  27...  चंडीगढ़  58  39  4.  101

 क्र०  राज्य  एवं  स०प्र०«  अनुमोदित  अस्वीकृत  जारी  कुल  जय
 का  नाम  किसंगति  पत्र

 28.  दादर  एवं  नगर  हवेली  0  ९  ९  ९

 जाणजज।णपै/पि/ि/थईथणथथ:/ण-ण-णएए/एए  29.  दिल्ली  1359  875  8.  2242
 1  ठ  3  4  5  6

 जज
 ययआभआ/आणज।-एप/प।//णथणथ५थथण/णएए/एफणः

 30.  दमन  और  दीव  0  0  0  0
 1.  आंध्र  प्रदेश  596  216  54...  866

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  ०  0  0  0
 31.  लक्षद्वीप  ०  ९  ९  ९

 31.  पांडिचेरी  13  2  1  16
 3.  असम  46  25  8  79  _  एहफ#फ#फ#फ#फ#फ#झक्छ#््ख

 :
 कुल  6274  857.

 4...  बिहार  88  25  एफ ७&$&झणझणख&9/»/£ः//आफऊफआऋआऋआऋआऋऋफआफआफआअआअआऑफ0"0फफ

 5.  गोवा  3  0
 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  स्वैच्छिक

 6...  गुजरात  53...  835
 सेवानिवृत्ति  योजना

 7...  हरियाणा
 248

 350
 2445.  श्री  दानवे  रावसाहेब  पाटील  :  कया  भारी  उद्योग  और  लोक

 8.  हिमाचल  प्रदेश  35  24  9  68  उद्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  49  191  53 835  क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कर्मचारियों  के  लिए  तैयार
 की  गई  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना  अपना  आकर्षण  खोती  जा

 कनटिक  906.  324...  रही

 केरल  289  33  835  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 मध्य  प्रदेश  7  424  36  कितने  कर्मचारियों  ने  से  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों
 में  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना  को  अपनाया  है  तथा  वर्तमान  उन

 महाराष्ट्र  2  8  73  !

 हि
 *  2664

 हि  46  उपक्रमों  में  अतिरिक्त  कर्मचारियों  की  क्या  स्थिति  है  ?

 मणिपुर  2  ५
 मंत्री पुर  हि

 ०  78
 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 मेघालय  8  5  '  46  वल्लभभाई  :  से  वर्ष  से  स्वैच्छिक

 सेवानिवृत्ति  योजना  का  विकल्प  चुनने  वाले  कर्मचारियों  की  संख्या  2.
 मिजोरम  52  5  0९.  ७०9  3  लाख  थी  तथा  तक  यह  संख्या

 नागालैंड  0  ।  ०  ।  से  चुनने  के  दौरान  अनंतिम  रूप  से  केवल

 ह  4772  कर्मचारियों  ने  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना  का  विकल्प
 उड़ीसा  0  1  0  382  समय  के  साथ-साथ  तथा  अतिरिक्त  कर्मचारियों  में  कमी  होने  से  स्वैच्छिक

 पंजाब  ह  40  340...  208  सेवानिवृत्ति  योजना  चुनने  वाले

 नने  वाले  कर्मचाहियँ

 की  संख्या  में  कमी  होती
 चली  कर्मचारियों  के  लिए  योजना  को  और  आकर्षक

 20.  राजस्थान  299  40  140...  445  बनाने  की  आवश्यकता

 सिक्किम  7  26  प्रबन्धन  समय-समय  पर  अतिरिक्त  कर्मचारियों  को  अभिज्ञात  करते
 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  अतिरिक्त  कर्मयारी  लगातार  कम  हो

 22.  तमिलनाडु  शाः  ९2  1  26
 रहे  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना  के  अलावा  स्थिति  में  सुधार  करते

 23.  अभ्रिपुरा  6  3  ।  9  के  लिए  रिक्तियों  पर  और  भर्ती  करने  पर  प्रतिबंध  तथा  नई
 तथा  कार्यों  पर  अतिरिक्त  कर्मचारियों  का  पुनर्नियोजन  इत्यादि  जैसे  अन्य

 24.  उत्तर  प्रदेश  6  3  0  9  उपाय  भी  किए  जाते
 !

 25.  प०  बंगाल  509  8.  898  रांची  दूरदर्शन  केन्द्र  से  क्षेत्रीय

 26.  अंडमान  और  8  0.  2२4  2446.  श्री  रामटहल  औधरी  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री
 निकोबार  ट्वीपसमूह  यू

 ह
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :



 121  प्रश्नों  के

 क्या  रांची  दूरदर्शन  केन्द्र  से  क्षेत्रीय  समाचार  प्रसारण  की

 कोई  व्यवस्था  नहीं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  का  विचार  दूरदर्शन  रांची  से  समाचार
 प्रसारित  करने  का

 यदि  तो  समाचार  के  कब  से  प्रसारित  होने  की  संभावना
 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  थिधाग
 के  राज्य  मंत्री  अरुण  ;  से  (3)  प्रसार  भारती

 द्वारा  सूचित  किया  गया  है  कि  वर्तमान  में  दूरदर्शन  पटना  से  प्रसारित
 किए  जा  रहे  दो  क्षेत्रीय  समाचार  गब्रुलेटिनों  और  उर्दू  प्रत्येक  में

 को  दूरदर्शन  रांची  द्वारा  रिले  किया  जा  रहा  आधारभूत
 जनशक्ति  आदि  संबंधी  विभिन्न  प्रकार  की  कमियों  के  कारण

 दूरदर्शन  रांची  से  समाचारों  के  प्रसारित  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव
 नहीं

 ]

 अल्युमिना  और  अल्वुप्िनियम  का  उत्पादन

 2447.  श्री  शिवराज  सिंह  चौहान  :
 श्री  रवीद्ध  कुमार  पांडेय  :

 क्या  खान  और  खनिज  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  पांच  वर्षों  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  अल्युमिना
 और  अल्युमिनियम  का  उत्पादन  निर्धारित  लक्ष्यों  के  अनुरूप  नहीं

 हुआ  है

 यदि  तो  निर्धारित  लक्ष्यों  और  प्राप्त  की  गई  उपलब्धियों
 का  ब्योरा  क्या  है  और  इन्हें  प्राप्त  न  कर  पाने  के  क्या  कारण

 और

 लक्ष्य  प्राप्ति  हेतु  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  जा  रहे
 हैं  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 से  एल्यूमिनियम  क्षेत्र  दो  सार्वजनिक  क्षेत्र  उपक्रम  अर्थात्

 नेशनल  एल्यूमिनियम  लि०  और  भारत  एल्यूमिनियम
 कंपनी  लि०  और  निजी  क्षेत्र  में  तीन  कंपनियां  अर्थात्  हिन्दुस्तान
 एल्यूमिनियम  कंपनी  लि०  इंडियन  एल्यूमिनियम  कंपनी
 लि०  और  मदास  एल्यूमिनियम  कंपनी  लि०
 बालकों  और  सरकार  के  साथ  एक  समझौता  ज्ञापन  पर

 करके  अपने-अपने  वार्षिक  उत्पादन  लक्ष्य  निर्धारित  करती
 निजी  कंपनियों  के  मामले  में  उत्पादन  लक्ष्य  प्रत्येक  कंपनी  द्वारा  निर्धारित

 किए  जाते  सरकार  द्वारा  नियमित  रूप  से  सार्वजनिक  क्षेत्र  की
 कंपनियों  के  उनके  उत्पादन  लक्ष्यों  आदि  की  समीक्षा  की
 जाती
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 बलको  अपने  प्रगालक  कौ  आवश्यकताओं  के  अनुसार  एल्थूमिना
 का  उत्पादन  करता  है  क्योंकि  एल्यूमिना  का  उत्पादन  उसकी  अपनी  खपत
 के  लिए  ही  किया  जाता  एल्यूमिनियम  के  मामले  वार्षिक  लक्ष्यों
 की  तुलना  वास्तविक  उत्पादन  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  92  प्रतिशत
 से  98  प्रतिशत  के  बीच  ही  रहा  उत्पादन  में  मामूली  कमी  मुख्य
 रूप  से  ग्रिड  में  खराबी  आ  जाने  के  कारण/बिजली  की  आपूर्ति  फेल

 हो  जाने  की  वजह  से  व्यवधान  उत्पन  होने  के  कारण  हुई

 नालको  प्रगालक  अपनी  खपत  तथा  निर्यात  के  लिए  भी  एल्यूमिना
 का  उत्पादन  करता  नालकों  ने  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  लक्ष्यों
 से  अधिक  एल्यूमिना  का  उत्पादन  किया  एल्यूमिनियम  के  उत्पादन
 के  संबंध  में  वर्ष  1195-96,  1996-97,  1997-98  के  दौरान  और  चालू
 वर्ष  के  दौरान  उत्पादन  लक्ष्यों  की  तुलना  91  प्रतिशत
 से  102  प्रतिशत  तक  उपलब्धि  प्राप्त  की  वर्ष  1798-99  में  एल्यूमिनियम
 प्रगालक  में  बड़ी  खराबी  आ  जाने  के  कारण  उत्पादन  में  भारी  कमी

 आई  और  वास्तविक  उत्पादन  लक्ष्य  का  मात्र  67  प्रतिशत  रह

 सद्कार
 ने  अब  सुधारात्मक  कदम  उठा  लिए  हैं  और  चालू  वर्ष  के

 दौरान॑  स्थिति  पुनः  सामान्य  हो  गई

 निजी  क्षेत्र  में  हिन्डालको  ने  वर्ष  1996-97  को  जबकि
 बिजली  व्यवधान  के  कारण  धातु  उत्पादन  में  कमी  आई  और  प्राप्त  लक्ष्य
 मात्र  %  प्रतिशत  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  उत्पादन  लक्ष्यों  को
 प्राप्त  किया  इंडाल  ने  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  के

 लिए  निर्धारित  किए  गए  उत्पादन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  किया  मालको
 ने  वर्ष  1998-99  को  जबकि  एल्यूमिना  के  मामले  में  लक्ष्यों
 की  तुलना  में  एल्यूमिना  उत्पादन  62  प्रतिशत  और  एल्यूमिनियम  उत्पादन
 69  प्रतिशत  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  उत्पादन  लक्ष्य  को  प्राप्त
 किया

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  विनिषेश

 2448.  श्री  टी०  गोविन्दन  :  क्या  थिनिवेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  विनिवेश  के  लिए  कई
 सरकारी/अर्ध-सरकारी/उपक्रमों  का  पता  लगाया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इसके  क्या  कारण

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  विभाग
 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :  और  बिनिवेश

 एक  अनवरत  प्रक्रिया  ह ैतथा  यह  विनिवेश  आयोग  की  सरकारी
 बाजार  की  उद्योग  के  सामरिक  अथवा  सामरिक  भिन्न

 के  रूप  में  कंपनी  के  वित्तीय  कार्यनिष्पादन  को  ध्यान  में
 रखकर  तथा  संबंधित  मंत्रालयों  की  सलाह  से  किया  जाता

 कोको  उत्पादन

 2449.  श्री  पी०्सी०  थॉमस  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 ब्रद्या  भारत  में  कोको  का..उत्पदन  उत्पादन  होता

 (a)  यदि  तो  गत  तीन  बर्षों  में  प्रत्येक  के  दौरान  राज्यवार

 उत्पादन  का  ब्यौरा  क्या
 |

 क्या  सरकार  कोकों  अथवा  कोको  उत्पादों  का  निर्यात  करती

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कोको  का  उत्पादन  और  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम
 उठने  का  विचार

 किसानों  के  लिए  कोको  की  उचित  कीमतें  सुनिश्चित  करने

 हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 गत  तोन  वर्षों  के  दौशान  कोको  की  औसत  कीमतों  का
 ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिण्य  और  उद्योग  मंत्री  भुरासोली  :  और
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कोकों  का  राज्यवार  उत्पादन

 निम्नानुसार  रहा  है  :

 मी०टम

 राज्य  1996-97  1997-98  1998-99

 केरल  द्  5800  -  3500  3800

 कनटिक  800  1300  1400

 आंध्र  प्रदेश  _
 600  700

 तमिलनाडु
 -

 नगण्य  नगण्य

 योग  6600  5400  5900

 सरकार  कोको  अथवा  कोको  के  उत्पादों  का  निर्यात  नहीं
 करती

 प्रश्न  नहीं

 और  भारत  सरकार  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि
 से  हो  कोको  के  विकास  संबंधी  केद्धीय  क्षेत्र  की  योजना  कार्यान्वित
 कर  रही  है  जिसका  उद्देश्य  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  क्षेत्र  थिस्तार
 पौधरोषण  सामग्री  का  संवितरण  तथा  पुराने  फलीद्यानों  का  पुनर्नतीकरण
 करना  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  योजना  के  लिए  5.00

 करोड़  रुपये  का  परिव्यय  रखा  गया  नौंवी  योजना  के  पहले  दो
 वर्षों  के  दौरान  राज्य  सरकारों  को  130  लाख  रुपये  की  सहायता  प्रदान
 की  गई  चालू  वर्ष  के  दौरान  इस  योजना  के  लिए  50  लाख
 रुपये  तथा  नौवों  योजना  के  लिए  6.00  करोड  रुपये  का  परिव्यय  रखा
 गया

 सरकार  कोको  सहित  बागान  उत्पादों  के  निर्यातों  का  संवर्धन  करने
 के  लिए  क्रियाकलापों  के  लिए  सहायता  प्रदान  कर  रही
 इन  क्रियाकलापों  में  ये  शामिल  हैं  :  मंभाव्यता  अध्यथन्
 अवस्थापना  विकास  गुणवत्ता  व  गुणवत्ता  ज्थिक्षा  अंधर्धन  पैकेजिंग
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 का  निर्यात  संवर्श  तथा  बाआर  विकास  और  प्रशिक्षण  के  लिए
 सहायता  प्रदान

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कोको  की  औसत  कीमत  निम्नानुसार
 रही  है

 वर्ष  रु०/प्रति  किग्रा०

 1996-97  17.50

 1997-98  16.70

 1998-99  16.00

 स्रोत  :  कृषि  भारत  सश्कार

 समझौता

 2450.  श्री  विजय  कुमार  सांडेलबाल  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  ने  समझौते  पर  किस  तारीख  को  हस्ताक्षर  किए

 '
 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  के  दौरान  इस  समझौते  के  अंतर्गत

 कितनी  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  लिए  आयात  शुल्क  में  कटौती  करनी  पडी
 थी  और  इस  संबंध  में  कितनी  कटौती  की  गई  थी  तथा  इस  अवधि
 के  दौरान  उक्त  के  परिणामस्वरूप  देश  को  कितना  राजस्थ  घाटा  हुआ
 और  देश  में  लघु  उद्योगों  व  रोजगार  के  अवसरों  पर  इसका  क्या  प्रभाव

 इस  समझौते  के  अंतर्गत  देश  के  घरेलू  बाजार  में  अब  तक
 कितनी  विदेशी  कंपनियों  को  प्रवेश  की  अनुमति  दी  गई  और  इनके  द्वारा
 लाभ  या  अन्य  रूप  में  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  देश  से  बाहर  ले

 जाई

 क्या  सरकार  का  वियार  इस  समझौते  के  प्रभाव  की  समीक्षा
 करने  का

 यदि  तो  यह  कब  तक  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जाजिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  भारत
 टैरिफ  एवं  व्यापार  संबंधी  सामान्य  करार  1947  का  एक  मूल
 हस्ताक्षर  कर्ता  देश  भारत  ने  15  1994  को  विश्व  व्यापार
 संगठन  की  स्थापना  करने  वाले  मराकंश  करार  पर  भी
 हस्ताक्ष  किए  जिसकी  औपचरिक  रूप  ।  1995  को
 स्थापना  हुई  जिसे  अपने  संशोधित  रूप  में  1994  के
 नाम  से  जामा  जात  वह  डब्ल्यूटोओ  करार  का  एक  हिस्सा  भी  बन

 भारत  बहुपक्षीय  व्यापार  प्रणाली  का  हमेशा  से  समर्थक  रहा
 इसके  ऐसे  सभी  करारों  पर  रियायतों  के  संतुलन  और
 उनसे  हमें  मिलने  वाले  लाभों  को  ध्यान  में  रखने  के  बाद  किए  जाते
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 गेट  “1994  के  अनुच्छेद-वी के  तहत  डंब्ल्यूटीओ  के  प्रत्येक
 सदस्य  देश  ने  टेरिफ  लाइमों  के  भिल-भिन्न  अनुपातों  के  लिए  भिल॑-भिन
 स्तरों  पर  अपनी  टैरिफ  सीमाएँ  निर्धारित  की  प्रत्येक  सदस्य  देश

 ऐसे  टैरिफ  अथवा  अन्य  शुल्क  अथक्षा  प्रभार  लगाने  के  लिए  बाध्य
 है  जो  उसकी  अनुसूची  में  निर्धारित  इन  सीमाओं  से  अधिक  उरूग्वे
 दौर  की  पार्ताओं  से  पहले  भारत  ने  अपनी  टैरिफ  लाइनों  के  लगभग
 6%  को  सीमाबद्ध  किया  उरूग्बे  दौर  की  वार्ताओं  के  परिणामस्वरूप
 भारत  ने  अब  पैभी  कप  लईनों  को  सौमाबद्ध  करते  हुए  अपने  टैरिफ
 लाइनों  के  लाभग  67%  की  और  गैर  कृषि  बसस््तुओं  के  आयात  हैतु
 लगभग  62%  लाइनों  को  सीमाग्रद्ध  किया  सीमाबेद्ध  न  की  गई  शेष
 उपभोक्ता  उत्पाद  और  कुछ  औद्योगिक  मर्दे  शामिल  भारत  ने  गैर-कृषि
 वस्तुओं  के  लिए  कुछ  अपवार्दों  को  छोड़कर  परिष्कृत  वस्तुओं  पर  मूल्यानुसार
 40%  और  मध्यवर्ती  मशीनरी  और  उपकरणों  पर  25%  की
 अधिकतम  सींमाएँ  निर्धारित  की  कृषि  क्षेत्र  में  ऐसे  कुछ  उत्पादों
 को  छोड़कर  जिन  पर  काफी  पहले  से  ही  निर्धारित  किए
 भारत  की  साँमाबद्ध  दरें  100  से  लेकर  300  प्रतिशत  के  बीच  सभी

 कृषि  मदों  के  लिए  इन  सीमाबद्ध  दरों  में  कमी  1.3.2004  तक  की
 जानी  वस्त्र  म्दों  के  लिए  1.3.2005  तक  की  सभी  अन्य  उत्पादों
 के  लिए  की  गईं  कमो  संबंधी  बचनबद्धता  को  1.3.2000  तक  पूरा
 किया  जाना  जहां  तक  लागू  टैरिफ  दरों  का  संबंध  ये  हमारी
 समग्र  आर्थिक  नी  के  एक  भाग  में  स्वतंत्र  रूप  से  निर्धारित  की  जाती
 हैं  और  इसलिए  उपभोक्ता  मर्दों  पर  टैरिफों  की  कमी  के  किसी  प्रभाव
 का  कुल  मिलाकर  डब्ल्यूटीओ  में  वचनबद्ध  निर्धारित  स्तरों  से  कोई  संबंध
 नहीं  रखा  गया

 1947  और  1994  का  इसका  संशोधित  रूप  वस्तुओं
 को  बाजार  पहुंच  से  संबंधित  है  और  इसमें  घरेलू  बाजार  में  विदेशी
 कंपनी  कं  प्रवेश  कं  मुद्दे  पर  विचार  करने  की  व्यवस्था  नहीं

 से  हमारी  घरेलू  जरूरतों  को  पूरा  करने  के

 लिए  उचित  कार्य  योजनाएं  तैयार  करने  की  दृष्टि  से  इस  करार  के  विभिन्न

 पहलुओं  कं  प्रभाव  की  समय-समय  पर  समीक्षा  करती  रहती

 |  अनुबाद  |

 विनिवेश  आयोग

 2451.  श्री  प्रिग्रुजनत  दासमुंशी  :  क्या  बिनिवेश  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विनिवेश  आयोग  सिफारिशों  के  अनुसार  किसी
 भी  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  संयंत्र  या  उपक्रम  की  इक्विटी  के  विनिवैश  के
 मामले  में  वित्त  मंत्रालय  और  भारत  के  नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक
 की  महमाते  अनिवार्य

 यदि  तो  क्या  गैस  अथॉरिटी  ऑफ  इंडिया  इंडियन
 भार्डन  फूड  हत्योंदें  के  विनिवेश  के  मामलों  में  उक्त  निर्देशों

 का  पालन  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  यदि  नहीं  तो  उसके
 क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  विभाग
 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :  सार्वजनिक  श्षेत्र  के  उपक्रमों
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 में  बिनिवेश  क॑  लिए  एक  विस्तृत  प्रक्रिया  का  अनुसरण  किया  जाता
 है  तथा  वित्त  मंत्रालय  कौ  इसमें  समुचित  भूमिका  होती  सार्वजनिक
 क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  विनिवेश  के  लिए  भारत  के  नियंत्रक  एवं  महालेखा

 -  प्ररेक्कक  की  अपेक्षित  नहीं

 और  वित्त  मंत्रालय  ने  भारतीय  गैस  प्राधिकरण '
 मार्डन  इंडियन  एयरलाइंस  इत्यादि  के  विनिवेश  प्रस्तावों  के  मामले
 में  संगत  निधिष्टियां  उपलब्ध  की

 लघु  उद्योगों  पर  विश्व  व्यापार  संगठन
 समझौते  का  प्रभाव

 2452.  श्री  रामदास  आठवले  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  29  1999  को  देनिक  हिन्दी
 समाचार  पत्र  में  गुलामी  में  फंसने  का  फंडा  है

 डब्ल्यूटीओਂ  शीर्षक  के  अंतर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित
 किया  गया

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  इस  संबंध  में  ऑफ

 एसोसिएशन  ऑफ  महाराष्ट्र  और  बंबई  लघु  उद्योग  संघ
 से  कोई  अनुरोध/ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  पर  कार्यवाही  की  गई  अथवा  किए
 जाने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से

 इस  लेख  का  मुख्य  आशय  यह  है  कि  भारतीय  व्यापार
 और  खासकर  खुदरा  व्यापार  और  लघु  उद्योग  क्षेत्र  डब्ल्यूटीओ
 प्रणाली  के  परिणामस्वरूप  मुक्त  वैश्थिक  व्यापार  प्रवाह  के कारण  कठिनाइयों
 का  सामना  कर  रहें  इस  लेख  में  इस  बात  पर  ध्यान  नहीं  दिखा
 गया  है  कि  यद्यपि  डब्ल्यूटीओ  प्रणाली  में  आयातों  पर  मात्रात्मक  प्रतिबंधों
 को  समाप्त  करने  की  व्यवस्था  जब  तक  कि  डब्ल्यूटीओ  करार
 के  किन्हीं  विशेष  उपबंधों  के  तहत  ये  प्रतिबंध  न  लगाए  गए  तथापि

 घरेलू  उद्योग  को  टैरिफ  के  जरिए  समुचित  संरक्षण  प्रदान  किया  जा
 सकता  इसके  कतिपय  परिस्थितियों  में  घरेलू  उद्योग  को
 संरक्षण  प्रदान  करने  के  लिए  व्यापार  संरक्षण  उपाय  किए  जा  सकते

 हैं  असे-पाटनरोभी  सुरक्षेपाय  और  इमदाद-रोधी  इसके

 डब्ल्यूटीेओ  नियमों  के  तहत  भारतीय  निर्यातों  को  भी  इसी
 तरह  का  मुक्त  प्रवाह  प्रदान  करना  संभव  है  जिसके  जरिए  सभी  डब्ल्यूटीओ
 सदस्य  एक-दूसरे  को  मित्र  राष्ट्रਂ  और  व्यवहारਂ  प्रदान
 करते  डब्ल्यूटीओ  कराएों  में  अंतर्राष्ट्रीय  व्यापार  के  मुक्त  प्रवाह  को

 प्रोत्साहित  करने  के  उद्देश्य  से  अधिकारों  और  दायित्वों  के  बीच  एक
 संतुलन  निहित

 और  दिनांक  10  2000  का  बंबई  स्माल  स्केल

 इंडस्ट्रीज  एसोसिएशन  का  अभ्यावेदन  और  7  2000  का  फेडेरेशन
 ऑफ  एसोसिशन  ऑफ  महाराष्ट्र  का  एक  अन्य  अभ्यावेदन  इस  मंत्रालय
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 में  प्राप्त  हुआ  इन  दोनों  अभ्यावेदनों  में  इस  बात  पर  जोर  दिया
 गया  है  कि  विदेश  प्रत्यक्ष  निवेश  की  अनुमति  खुदरा  व्यापार  के  क्षेत्र
 में  नहीं  दी  जानी

 सरकार  की  वर्तमारेऔति  फे  अनुसार  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश
 की  अनुमति  खुदरा  सुपर  बाजारों  इत्यादि  की  स्थापना  सहित  घरेलू
 खुदरा  व्यापार  के  लिए  नहीं  दी  जा  रही

 वस्त्॒  का  निर्यात

 2453.  श्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मद

 1.  सिले-सिलाए  परिधान  9533

 2.  सूतो  वस्त्र  +  ख  +

 सूती  फैब्रिक्स

 सूती  य

 सूती  मेड  अप्स

 3.  मानव-निर्मित  वस्त्र

 4.  ऊन  और  ऊनी  वस्त्र  +  ख  +  ग+

 ऊनी/वर्स्टेंड  फैब्रिक्स  0.41

 ऊनी  निटवियर  1.72

 मेड-अप्स

 यार्न  0.27

 5.  रेशम  +

 रेशम  सामान

 रेशम  यार्न/अपशिष्ट  8.65

 जी

 विगत  कुछ  वर्षों  से  भारत  के  तीन  वस्त्र  उत्पाद
 नामतः  (1)  न  धुला  हुआ  सूती  फैब्रिक्स  (2)  सूती
 किस्म  की  बेड  लिनन  तथा  (3)  पोलिएस्टर  फिलामेंट  यार्न

 को  यूरोपीय  संघ  द्वारा
 प्रतिपाटन  कार्यवाही  के  अधीन  रखा  गया  जबकि  यूरोपीय  संघ

 यू०सी०एफ०  तथा  पी०टी०एफ०वाई०  पर  निश्चित  प्रतिपाटन

 शुल्कों  को  नहीं  लगाती  उन्होंने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ
 1997  में  भारत  में  पैदा  की  जा  रही  सूती  टाइप  बेड-लिनन

 पर  निश्चित  प्रतिपाटन  शुल्क  भातर  ने  विश्व  व्यापार  संगठन
 के  विवाद  निपटान  तंत्र  के  अंतर्गत  सूती  टाइप  बेड  लिनन  पर

 10  2000

 1945.21

 487.19

 लागू  नहीं

 254244.42
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 वर्ष  1998-99  और  1999-2000  के  दौरान  और  आज  तक
 कितना  बस्तर  निर्यात  किया

 क्या  यूरोपीय  संघ  ट्वारा  विभिन्न  भारतीय  वस्त्रों  भर  पाटनरोधी

 शुल्क  लगाबे  के  कारण  निर्यात  प्रभावित  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिगगी  एन०  :
 वर्ष  1998-99  के  दौरा  तथा  1999  की  अवधि

 में  हुए  वस्त्र  निर्यात  की  मात्रा  का  विस्तृत  ब्यौरा  नीचे  दिया
 गया  है  :

 निर्यातों  की  मात्रा

 1999-2000

 )

 9655  लाख  नग

 1680.16  मि०  वर्ग  मीटर

 409.57  मि०  कि०ग्रा०

 लागू  नहीं

 217959.39  a

 0.11  करोड  वर्ग  मी०

 1.32.  करोड़  नग

 लागू  नहीं

 0.08  करोड़  कि०ग्रा०

 295.86  नाख  वर्ग  मी०

 14.50  लाख  किगग्रा०

 निश्थित  प्रतिपाटन  शुल्क  लगाने  के  यूरोपीय  संघ  की  कार्रवाई  को

 चुनौती  दी

 अन्य  और  दालों  का  निर्यात

 2454.  डा०  बलिराम  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चावल  का  निर्यात  किया  जा  रहा

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  चावल  के

 निर्यात  पर  लगाए  निर्यात  शुल्क  की  दर  क्या  रही  है  और  किस-किस
 किस्म  के  चावल  के  निर्यात  किए



 129.  .
 प्रश्नों  के

 क्या  घरेलू  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  अन्य  अनाजओं  और

 दालों  का  आयात  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  और

 किन-किन  किस्मों  के  अनाजों  और  दालों  का  आयात  किया  गया  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और
 चावल  तथा  गैर-बासमती  के  निर्यात
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 की  अनुमति  कृषि  एवं  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण

 के  पास  संविदाओं  के  पंजीकरण  के  अधीन  मुक्त  रूप  से

 प्रदान  की  जाती  चावल  के  निर्यातों  पर  कोई  निर्यात  शुल्क  नहीं

 लगाया  जाता

 और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  आयातित  खाद्यानों

 एवं  दालों  की  कुल  मात्रा  एवं  मूल्य  निम्नानुसार  रहा  है  :

 आयात  मात्रा  :  मी०टन  में

 मूल्य  :  करोड  रुपये  में

 मर्द  रा  1996-97  1997-98  998-99  1999-2000
 1999

 मात्रा  मूल्य  मूल्य  मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 गेहूं  612676  403.76  1485781  988.98  1346932  939.51  688317  410.93

 गैर-खसासमत  चावल  2  0.02  54  0.06  6213  5.69  2190  3.65

 मोटे  अनाज  1955  0.50  1124  0.34  2038  1.06  129405  86.61

 दालें  654908  690.34  1008161  1194.64  312744  404.52  137339  183.24

 क्षेत्रीय  प्रसारण  का  बंद  किया  जाना

 2455.  श्री  सत्यव्रत  चतुर्वेदी  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  18  1999  के
 सहाराਂ  में  निर्माओओं  को  बाहर  कर  रहा  है

 दूरदर्शनਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समायार  की  ओर  आकर्षित  किया

 गया

 यदि  तो  इस  प्रकाशित  समाचार  के  तथ्य  क्या

 कया  दूरदर्शन  ने  अंतर्राष्ट्रीय  चैनल  हेतु  कार्यक्रम  बनाने  के

 लिए  निर्माताओं  को  पर  दिया  जाने  बाला  30  सेकेन्ड  का
 बैकिंग  स्लॉट  देना  बंद  कर  दिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  दूरदर्शन  द्वारा  भोपाल  और  पटना  केन्द्रों
 से  7.30  से  8.30  के  बीस  होने  वाले  क्षेत्रीव  प्रसारण  को  भी  बंद
 कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  विभाग
 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :

 (a)  उक्त  समाचार  में  यह  रिपोर्ट  दी  गई  है  कि  दूरदर्शन  ने  हाल
 ही  में  उस  बैंकिंग  सुविधा  को  समाप्त  कर  दिया  है  जो  पहले  डी०डी०

 अंतर्राष्ट्रीय  चैनल  पर  कार्यक्रम  प्रसारित  करने  के  लिए  निर्माताओं  को
 उपलब्ध  आगे  यह  बतायां  गया  है  कि  भोपाल
 और  पटना  केद्धों  से  सायं  7.30  बजे  और  8.30  बजे  के  बीच  के

 डीजीसीआई  एंड  एस

 क्षेत्रीय  प्रसार्णों  को  बंद  कर  दिया  गया  यह  तर्क  दिया  गया  है
 कि  इन  कार्यवाहियों  से  लघु  निर्माताओं  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा

 और  प्रसार  भारती  ने  सूचित  किया  है  कि  बैंकिंग  सुविधा
 समाप्त  कर  दी  गई  है  क्योंकि  यह  दूरदर्शन  की  राजस्व  आय  को  प्रतिकूल
 रूप  से  प्रभावित  कर  रही

 और  प्रसार  भारती  द्वारा  यह  सूचित  किया  गया  है
 कि  दर्शकों  की  संख्या  बढ़ाने  और  निर्माण  गुणवत्ता  में  सुधार  लाने  तथा

 दूरदर्शन  के  कार्यक्रमों  को साफ-सुथरा  रूप  देने  के  उद्देश्य  से  केन्द्रीयकृत
 कार्यक्रमों  के  लिए  सायं  7.30  बजे  से  8.00  बजे  तक  का  समय-स्लॉट

 आवंटित  किया  गया  है  जबकि  राष्ट्रीय  समाचारों  को  सायं  8.00  बजे

 से  8.30  बजे  का  समय  स्लॉट  दिया  गया

 ]

 दृश्य  माध्यम  ट्वारा  एक  पंक्ति  वाले
 प्रचार  को  बढ़ावा  देना

 2456.  श्री  जी०  बेजिसेशलवन  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  की  दृश्य  माध्यम  एजेंसियां  परिवार

 महिलाओं  के  प्रति  दहेज  समस्या  आदि  जैसे  सामाजिक
 कल्याण  उपायों  के  बारे  में  लोगों  को  जानकारी  देने  के  लिए  एक
 पंक्ति  वाले  प्रचार  को  बढ़ावा  दे  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  विभाग
 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :  और  स्वास्थ्य
 और  परिवार  महिला  एवं  बाल  एड्स  जैसे  सामाजिक

 दृष्टि  से  प्रासंगिक  विषयों  के  बारे  में  जागरुकता  पैदा  करने  के  लिए
 विज्ञापन  एवं  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  विज्ञापन  जारी  वॉल
 पेंटिंग  एवं  प्रदर्शी  लगाने  और  वीडियो  तथा  ऑडियो  स्पॉट  का  निर्माण
 करने  संबंधी  कार्य  करता  विज्ञापन  एवं  दृश्य  प्रचार  दूरदर्शन
 और  क्षेत्रीय  प्रचार  निदेशालय  के  माध्यम  से  इनका  प्रचार  किया  जाता

 दूरदर्शन  भी  उपर्युक्त  विषयों  पर  लघु  अवधि  के  कैपसूल  प्रसारित
 कर  रहा

 प्रश्न  नहीं

 रूस  और  इंडोनेशिया  के
 जीच  व्यापार  समझौता

 2457.  श्री  माणिकराव  होडल्या  गावित  :  कया  वाणिज्य  और  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  10  2000  के
 टाइम्सਂ  में  देशों  के  बीच  बाजार  साझेदारी  बढ़ाने  का  इंडोनेशिया
 का  सुझावਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया
 गया

 यदि  तो
 सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 उन  वस्तुओं  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  संबंध  में  इन  चारों
 देशों  के  ब्रीच  व्यापार  समझौते  पर  हस्ताक्ष  किए  जाने  की  संभावना

 ओर

 इसे  किस  तिथि  से  क्रियान्वित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से
 इंडोनेशिया  के  राष्ट्रपति  द्वारा  हाल  ही  में  की  गई  भारत  की  थात्रा

 के  दौरान  उन्होंने  9.2.2000  को  नई  दिल्ली  में  फिक्की  द्वारा  आयोजित
 एक  बैठक  में  यह  टिप्पणी  की  थी  कि  रूस
 और  अन्य  पड़ोसी  देशों  को  शामिल  करके  एक  बड़ा  बाजार  तैयार
 किया  जा  सकता  इस  प्रकार  की  किसी  व्यवस्था  के  थारे
 में  कोई  ठोस  प्रस्ताव  नहीं  किया  गया

 कृषि  ऋण  पर  चक्रयद्धि  व्याज

 2458.  श्री  श्रीपाद  येसो  नाईक  :  क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  कृषि  ऋण  पर  चक्रवृद्धि  ब्याज
 लगाए  जाने  की  व्यवस्था  को  समाप्त  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 मं
 इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  संभावना

 ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विद्ञे  :

 से  कृषि  क्षेत्र  को  दिए  जाने  वाले  ऋणों  पर  ब्याज  प्रभारित

 करने  संबंधी  नीतिगत  दिशानिर्देश  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा

 निर्धारित  किया  जाता  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  विद्यमान  मार्गनिर्देशों

 के  अनुसार  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  से  कहा  गया  है  कि  थे  कृषि
 क्षेत्र  को  दिए  जाने  वाले  ऋणों  पर  साधारण  ब्याज  प्रभारित  करें  और

 चक्रवृद्धि  ब्याज  तभी  लें  जबकि  देय  तिथि  जो  कि  उधारकर्ता  के  साथ

 तरलता  तथा  फसल  कटाई/विपणन  मौसम  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निर्धारित

 की  जाती  को  बैंक  को  ऋण  की  वापसी  अदायगी  न  की

 गरौब  लोगों  का  बीमा

 2459.  श्री  रामजीलाल  सुमन  :  क्या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गरीबों  को  भूकंप  और  अन्य  प्राकृतिक
 आपदाओं  से  नष्ट  हुए  घरों  को  बनाने  के  लिए  बीमा  सुरक्षा  प्रदान  की
 जाती

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  क्या  सरकार  गरीबों  के  लाभ  के  लिए  कुछ
 योजनाएं  बनाने  का  हरादा  रखती  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  थालासाहिथ  जिखे  :
 से  विभिन्न  राज्य  सरकारों  के  अनुरोध  भारतीय

 साधारण  बीमा  निगम  के  अनुषंगी  कंपनियों  ने  रेखा  से  नीचेਂ
 जीवनयापन  करने  वाले  लोगों  को  आवासों  के  संबंध  में  कतिपय  विशेष
 बीमा  सुरक्षा  योजनाएं  बनाई  हैं  और  ये  योजनाएं  आंध्र
 केरल  और  महाराष्ट्र  में  पहले  से  ही  शुरू  की  जा  चुकी  इन  योजनाओं
 में  विभिन्न  बीमित  जिनमें  भूकंप  और  अन्य

 प्राकृतकि  आपदाएं  शामिल  के  कारण  आवासों  को  हुई  हानि  या

 नुकसान  फे  लिए  क्षतिपूर्ति  मुहैया  कराने  की  व्यवस्था

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  में  धोखाथडी

 2460.  श्री  चन्द्रमाथ  सिंह  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  में
 बैंक-वार  धोखाधड़ी  के  कितने  मामले  हुए

 इस  विषय  पर  विनियमनों  का  पालन  नहीं  करने  वाले  कितने
 बैंक  अधिकारी  श्रुटियों  हेतु  दोषी  पाए  गए  हैं  तथा  इनके  खिलाफ  क
 कार्यवाही  की  गई  और

 बैंक  अधिकारियों  द्वारा  कितने  मामलों  में  पुलिस  में  शिकायत
 दर्ज  की  गई  तथा  शेष  मामलों  में  पुलिस  में  शिकायत  दर्ज  नहीं  किए
 जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलासाहेब  विल्ले  :  और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  आंकड़ा  निगरानी  प्रणाली
 भारतीय  रिजर्व  बैंक

 ट्वारा  दी  गई  सूचना  के  से  पूछे  गए  तरीके  से  जानकारी  प्राप्त  नहीं  होती  गैर-सरकारी

 सरकारी
 क्षेत्र

 के
 बैंकों

 के
 संबंध  में  धोखाधड़ियों  की  संख्या  तथा  क्षेत्र  के  बैंकों  से  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे  संबंधिर  बैंकों  द्वारा  बनाए

 अंतर्ग्स्त  राशि  सहित  वर्ष
 1997  से  1999  के  लिए  गए  नियमों/विनियमों  एवं  सेवा  शर्तों  तथा  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  मार्गनि्देशों

 1999
 भोखाधडियों  से  संबंधित  आंकड़े  संलग्न  विवरण  में  को  ध्यान  में  रखकर  इस  विधय  पर  विनियमनों  का  अनुपालन  करने  में  चूक

 गए
 ।  करने  के  लिए  दोषी  पाए  गए  बैंक-कर्मचारियों  के  विरुद्ध  कार्रवाई

 विश्वरण

 वर्ष  1997  से  1999  के  लिए  थोखाषड़ियों  से  संबंधित  आंकड़े

 लाख  eo

 1997  े  1998  1999

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक  अंतर्परस्त

 _  की
 सं०  राशि  की  सं०  राशि  की  सं०  राशि

 ह
 2  रा  3  4  5  6  रा  7

 बैंक  ऑफ  मदुरा  लि०  7  12.81  8  731.34  4  38.26

 बैंक  ऑफ  पंजाब  लि०  1  0.42  0  0.00  7  113.23

 बैंक  ate  ऑफ  राजस्थान  लि०  4  5.11  10  "794.47  6  30.44

 बरेली  कारापोरेशन  बैंक  लि०  2  1.60  2  56.77  0  0.00

 बनारस  स्टेट  बैंक  लि०  5  1.37  6  498.27  9  .  334.18

 भारत  ओवरसीज  बैंक  लि०  5  47.51  7  183.36  3  0.4१

 कैथोलिक  सिरियन  बैंक  17  817.85  9  424.8  7  61.85

 सेंचुरियन  बैंक  लि०  2  601.06  1  0.17  0  0.00

 सिटी  यूनियन  बैंक  लि०  3  0.86  त  63.12  2  0.65

 डेवलपमेंट  क्रेडिट  बैंक  लि०  9  4  13.36  3  21.49

 धनलक्ष्मी  बैंक  लि०  8  152.34  13,  44.07  7  35.19

 फेडरल  बैंक  लि०  33  49.04  25  1352.34  19  3179.55

 ग्लोबल  ट्स्ट  बैंक  लि०  3  0.89  9  7.34  2  1.06

 एचडीएफसी  बैंक  5  8.69  2  11.81  3  34.19

 आईसीआईसीआई  बैंकिंग  0  0.00  2  0.96  3  26.58

 आईडीबीआई  बैंकिंग  कारपोरेशन  लि०  0  0.00  0  0.00  2  1.55

 आईडीबीआई  बैंक  लि०  0  0.00  3
 ह

 1  9$1.00*

 जम्मू  एवं  कश्मीर  बैंक  23  329.85  11  315.20  14  50-47

 कर्नाटक  बैंक  लि०  28  158.98  24  470,23  16  97.18

 करूर  वैश्य  बैंक  लि०  14  56.67  8  286.81  8  22-03

 लक्ष्मी  विलास  बैंक  लि०  20  1100.72,  6  2-46  6  8.80



 1  2  3  4  5  6  7

 लार्ड  कृष्णा  बैंक  लि०  5  409.51  4  96.10
 ०  0.00

 नैनिताल  बैंक  लि०  0  0.00  2  12.88  1  0.65

 भेडूंगडी  बैंक  लि०  9  35.47  5  29.48  4  37.85

 सांगली  बैंक  लि०  169.47  8  16-81  8  7.31

 साउथ  इंडियन  बैंक  लि०  13  30.47  21  677.84  3।  469.97

 तमिलनाडु  मर्केन्टाइल  बैंक  लि०  13  1809.21  24  44.61  11  41.70

 टाइम्स  बैंक  2  350.61 1  1.79  3  313.51

 यूटीआई  बैंक  लि०  0  0.00  1  177.50  3  12.62

 युनाइटेड  वेस्टर्न  बैंक  लि०  7  97.39  7  3.90  7  29.89

 वैश्य  बैंक  लि०  21  3222.34  5  51.21  10  29.68

 *2583.00  लाख  रु०  से  संशोधित  की  गई  धोखाधड़ी  की

 पूर्वोत्तर  राज्यों  के  लिए  योजना  आवंटन

 2461.  श्री  अब्दुल  हमीद  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  केद्ध  सरकार  की  योजनाओं  हेतु  योजना
 आवंटन  से  10  प्रतिशत  को  कटौती  कर  इसका  उपयोग  बुनियादी  ढांचे  .

 के  विकास  के  लिए  पूर्वोत्तर  राज्यों  के  विकास  हेतु  किया  जा  सकता
 और

 यदि  तो  वर्ष  1998-99  के  दौरान  कितनी  धनराशि  की
 कटौती  की  गई  और  कितनी  धनराशि  उपयोग  में  लाई  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :
 सभी  केन्द्रीय  सरकारी  विभागों  को  योजनागत  स्कीमों  का

 कम-से-कम  10  प्रतिशत  भाग  पूर्वोत्तर  से  संबंधित  योजनाओं  पर  खर्च
 करने  को  कहा  गया  इस  खाते  में  कोई  भी  बचत  पूर्वोत्तर  राज्यों
 को  वित्तपोषित  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  पूल  में  अध्यर्पित  की  जानी

 1998-99  के  दौरान  पूर्वोत्तर  क्षेत्रों  और  सिक्किम  में
 योजना  आयोग  ट्वारा  अनुमोदित  विभिन्न  परियोजनाओं  को  वित्तपोषित  करने
 के  लिए  121.95  करोड़  रुपये  स्वीकृत  किए  गए

 मणिपुर  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बैंक

 2462.  श्री  होलखोमांग  हौकिप  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 मणिपुर  के  ग्रामीण  क्षेत्र  में  बैंक  कार्य  कर  रहे  हैं  और
 इनमें  से  प्रत्येक  में  कुल  कितनी  जमा  और  कार्य  पूंजी

 गत  तीन  वर्ष  के  दौरान  इन  बैंकों  से  किसानों  और  कारीगरों
 सहित  कितने  ग्राहक  लाभान्वित  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इन  बैंक  ने  अलग-अलग  कितन

 ऋण  दिया  और  वसूल  किया  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासहेब  विखे  :

 मणिपुर  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक
 और  सहकारी  बैंक  सहित  10  बैंक  कार्यरत  मणिपुर  के  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में जमाराशियों  का  ब्यौरा  दिनांक  30.6.99  स्थिति  और  इन
 बैंकों  की  कुल  आस्तियों  का  विवरण  (3  1999  की
 नीचे  दिया  गया  है  :

 बैंकों  के  नाम  कार्यकारी

 भारतीय  स्टेट  बैंक  40.50  222509.02

 बैंक  ऑफ  बड़ौदा  1.53  52232.40

 यूको  बैंक  0.22  20752.48

 आंध्रा  बैंक  0.81  11556.73

 विजया  बैंक  1.30  11095.67

 सेंट्रल  बैंक  ऑफ  इंडिया  0.16  35328.80

 यूनाइटेड  बैंक  ऑफ  इंडिया  13-45  17215.23

 पंजाब  नेशनल  बैंक  3-48  46323-48

 मणिपुर  ग्रामीण  बैंक  *13.92  20.86

 मणिपुर  राज्य  सहकारी  बैंक  *10.03  48.58

 ५31.3.99  की  स्थिति  के
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 और  उपलब्ध  आंकड़ों  के  गत  तीन  वर्षों
 के  लिए  मणिपुर  में  प्राथमिकता  क्षेत्र  मे ंऋण  खातों  की  कुल
 किसानों  और  कारीगरों  को  ऋण  सहित  प्राथमिकता  क्षेत्र  के  अंतर्गत
 कुल  बकाया  ऋण  और  मांग  की  प्रतिशतता  के  अनुसार  कुल  बसूली
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 इन्क्रास्ट्रक्थर  बैलेंसਂ  योजना

 2463.  श्री  भीम  दाह्मल  :  कया  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह
 बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 के  संबंध  में  सूचना  नीचे  दी  गई  है  :  क्या  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  इन्क्रास्टक्चर
 बैलेंसਂ  योजना  प्रचलन  में

 _  :  लाख  यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्यवार  पूर्वोत्तर  क्षेत्र

 वर्ष  प्राथमिकता  क्षेत्र  के  अंतर्गत  मांग  के  %  के  में  वित्त  पोषण  के  लिए  इस  योजना  के  अन्तर्गत  स्वीकृत  परियोजना

 कुल  बकाया  ऋण  अनुसार
 व्यौत  क्या

 खाते  राशि  वसूली
 क्या  अगले  वित्तीय  वर्ष  में  कोई  परियोजना  स्वीकृत  किए

 worm  %  पप्ऋ
 जाने  का  प्रस्ताव  और

 98  (30.9.  63750  15609.34  .  |  a
 की  स्थिति  के

 रत
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 1998-99  (31.3.99  60260  16870.51  4.8
 और  उ्योग  मंत्री  मुरसोली  :

 की  स्थिति  के  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  लिए  योजना  के
 तहत  स्वीकृत  परियोजनाओं  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 1999-  2000  (30.06.99  .  61493  7.  4
 की  स्थिति  बप

 ,  1668-94  443
 और  परियोजना  प्रस्ताव  जब  भी  राज्य  सरकारं  द्वारा

 न  ___.  प्रस्तुत  किए  जाते  उन  पर  योजना  के  तहत  विचार  किया  जाता

 विवरण
 रुपये

 परियोजना  राज्य  स्वीकृति  वर्ष  कुल  लागत  आकस्मिक  बुनियादी  जारी  की

 सुविधा  संतुलनकारी  गई  राशि

 _  |  योजना  से  अंशदान
 '

 करीमगंज  से  सुतारखंडी  सीमा  तक  असम  98-99  11.00  5.50  1.85

 स॒रमा  टूंक  रोड  का  विकास  (50%)

 सुतारखंडी  में  व्यापार  केद्र  का  असम  99-2000  8.16  6.53*  1.00

 विकास  (80%  )

 ई  पी  आई  अमीनगांव  में  असम  98-99  ३.4547  ३.4547  2.50

 बुनियादी  सुविधाओं  का  विकास  (100%) )

 ई  पी  आईं  बर्नीहाट  के  घालय  97-98  0.65  0.65  0.65
 निकट  सडक  में  सुधार  (100%)

 ई  पो  आई  बर्नीहाट  में  मेघालय  97-98  2-43  2-43  2-43

 एक  सब-स्टेशन  की  स्थापना  (100% )

 जोखवाथार  में  एक  कम्पोजिट  मिजोरम  97-98  उपलब्ध  2.00  2.00

 भवन  का  निर्माण  नहीं

 फायर  चौमुहानी  से  अखुरा  त्रिपुरा  98-99  0.82  0.41  0.41

 चैकपोस्ट  तक  सड़क  का  सुधार  (50%)

 पुराना  रघाना  बाजार  एल  सी  एस  त्रिपुरा  99-2000  11.20  8.96*  शून्य
 में  ब॒नियादी  संविधाओं  का  विकास  (80% )

 अखुरा  और  रघाना  एल  सी  त्रिपुरा  98-99  0.27  0.27  0.27

 तज़िपगा  में  वे-ब्रिज  (100%)

 मोरेह  में  वनियादी  सुविधाओं  का  मणिपुर  99-2000  0.95  0.95  0.95
 न्

 (100% विकास
 |ਂ  ऑफ  _
 *परियोजना  के  लिए  भूमि  की  जिसे  राज्य  सरकार  वहन  इस  राशि  में  से  निकाल  दी
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 विनिवेश  नीति

 2464.  श्री  अथतार  सिंह  भड़ाना  :  क्या  विनिवेश  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विनिवेश  विभाग  ने  विनिवेश  नीति  में  कई  आमूलचूल
 चरिवर्तनों  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  कोई  आयोग  नियुक्त  किया

 गया  और

 यदि  तो  इस  आयोग  की  सिफारिशों  से  संबंधित  ब्यौरा

 क्या

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  जिनिवेश  विभाग
 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :  और  विनिवेश
 विभाग  द्वारा  1998-99  के  बजट  भाषण  में  घोषित  सरकारी  नीति  के

 अनुसार  निम्न  प्रकार  विनिवेश  किया  जा  रहा  है  :

 ने  यह  भी  निर्णय  लिया  है  कि  सामान्यतः  मामलों
 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उद्यमों  में  सरकार  की  शेयर  धारिता  कम  करके
 26  प्रतिशत  तक  लाई  सामरिक  विचारणाओं  को  समाहित
 करने  वाले  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  मामले  सरकार  अधिकांश
 धारिता  बनाए  रखना  जारी  सभी  मामलों  में  कामगारों  के

 हित  का  संरक्षण  किया

 .  और  विनिवेश  आयोग  का  गठन  सरकार  द्वारा  23
 1996  को  किया  गया  आयोग  ने  अब  तक  12  रिपोर्ट  दी  हैं  जिनमें

 इसने  58  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  संबंध  में  अपनी  सिफारिशें
 दी

 कोयला-खनन  में  कमी

 2465.  श्री  जी०जे०  जाविया  :  क्या  खान  और  खनिज  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयला  खानों  में  कोयला-खनन  कम  हो  रहा

 यदि  तो  किस  सीमा  तक  इसमें  कमी  आई  है  और
 उसके  क्या  कारण

 इसमें  कितनी  भात्रा  में  कमी  होगी  और  इससे  रेलवे  तथा

 विद्युत  परियोजनाओं  को  होने  वाली  कोयला  आपूर्ति  कितनी  प्रभावित
 और

 इससे  रेलवे  की  कार्य-प्रणाली  पर  किस  सीमा  तक  विपरीत
 प्रभाव  पड़ेगा  और  साथ  ही  विद्युत  उत्पादन  में  कमी  होगी  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालगम्र  के  राज्य  मंत्री  रीता
 और  वर्ष  1998-99  को  छोड़कर  पिछले  5  वर्षों  में  कोयला

 उत्पादन  में  सकरात्मक  वृद्धि  हुई  वर्ष  1998-99  में  उपभोक्ताओं

 द्वारा  मांग  में  कमी  तथा  कम  उठन  के  कारण  कोयले  के  उत्पादन
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 को  नियंत्रित  कर  दिया  1998-99  में  इसका  उत्पादन  306.50  मिलियन

 टन  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  292.27  मि०टन

 और  विद्युत  रेलवे  सहित  सभी  उपभोक्ताओं  को

 कायेला  आवश्यकताओं  को  पूरा  किया  जाएगा  तथा  उत्पादन  को  नियंत्रित

 करने  से  रेलवे  तथा  विद्युत  क्षेत्रों  के  कार्य-निष्पादन  के  प्रभावित  होने

 की  संभावना  नहीं

 कोयला  में  राख  का  अधिक  प्रतिशत

 2466.  श्री  दिलीप  संघाणी  :  क्या  खान  और  खनिज  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 :
 क्या  देसी  कोयला  में  राख  का  प्रतिशत  अधिक

 यदि  तो  क्या  सरकार  कोलियरियों  को  होलਂ  मैं

 कोयला  धोवनशाला  स्थापित  करने  पर  जोर  देती

 आज  की  स्थिति  के  अनुसार  कितनी  कोयला  धोषनशालाएं
 स्थापित  की  गई  हैं  तथा  कार्य  कर  रही  और

 कोलियरियों  ट्वारा  इन  आदेशों  को  क्रियान्वित  किए  जाने  हेतु
 कौन-से  कदम  उठाने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता  :

 सरकार  इस  जात  पर  जोर  नहीं  देती  है  कि  कोलियरियों
 में  कोयला  वाशरियां  पिट-हैड  पर  ही

 अद्यतन  स्थिति  तक  को०हं०लि०  के  अंतर्गत  19  वाशरियों
 को  स्थापित  तथा  प्रचालित  किया  गया

 पर्यावरण  एवं  वन  मंत्रालय  की  अधिसूचना  के  पिटहैड
 से  1000  फकि०मि०  से  अधिक  की  दूरी  पर  स्थित  अथवा  बिना  दूरी
 पर  ध्यान  दिए  शहरी  क्षेत्रों/संवेदनशील  क््षेत्रों/अत्यधिक  प्रदूषित  क्षेत्रों  में
 स्थित  सभी  तापीय  विद्युत  संयंत्रों  क ेलिए  ।  2001  को  तथा  से

 34%  अथवा  उससे  कम  राख  तत्व  वाले  का  उपयोग  करना
 अनिवार्य  विद्युत  मंत्रालय  ने  उपर्युक्त  एम०ओ०ई०एफ०  अधिसूचना
 के  कार्यान्वयन  से  संबंधित  विभिन्न  पक्षों  की  जांच  करने  के  लिए  तापीय

 सी०ई०ए०  कਂ  लअध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  की  समिति
 की  सिफारिशों  के  प्राप्त  हो  जाने  पर  सभी  संबद्ध  अभिकरणों  द्वारा  उपयुक्त
 कार्राई  की

 निर्यात  से  होने  वाली  आय

 2467.  श्री  ए०पी०  जितेन्द्र  रेड़ी  :  क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  सैकडीं
 निर्यातक  जानबूझकर  विदेशों  में  पैसा  जमा  कर  रहे

 क्या  सरकार  के  पास  उन  निर्यातकों  की  सूची  उपलबध  है
 जिमको  निर्यात  से  होने  वाली  आय  प्राप्त  नहीं  हुईं  है  और  यह  भुगतान
 किस  अवधि  से  लंबित  पडा
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 क्या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ऐसी  कोई  सूची  वित्त  मंत्रालय
 को  प्रस्तुत  करता  और

 |

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  उन  पर  क्या  कार्रवाई
 की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  धनन्यय  :
 सरकार  इस  बात  से  अवगत  है  कि  कुछ  निर्यातकों  के  मामले  में  कुछ
 निर्यात  बिल  बकाया

 इसकी  सूचना  प्रवर्तन  निदेशालय  के  क्षेत्रीय  कार्यालयों  के
 पास  रहती

 और  भारतोय  रिजर्व  बैंक  बकाया  निर्यात  बिलों  का
 अर्द्ध-बार्षिक  विवरण  संबंधित  नोडल  सीमाशुल्क  गृहों  को  भेजता
 भारतीय  ग्जर्व  उन  चूककर्न्नाओं  के  नाम  प्रथर्तन  निदेशालय  को
 समय-समय  पर  अग्रेषित  करता  जिनके  मामले  में  भारतीय  रिजर्व
 बैंक  ने  निर्यात  आगमों  की  वसूली  हेतु  नियत  अवधि  से  आगे  समय

 बढ़ाने  से  इंकार  कर  दिया  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973
 के  संगत  प्रावधानों  के  अंतर्गत  ऐसे  निर्यातकों  के  विरुद्ध  की  गई  कार्रवाई
 में  कारण  बताओ  नोटिस  जारो  न्याय  निर्णयन  तथा  दंड  लगाया
 जाना  शामिल

 डनलप  इंडेया  लिमिटेड

 2468.  श्री  लक्ष्मण  सेठ  :  कया  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  के  साहागंज
 स्थित  डनलप  इंडिया  लि०  का  अधिग्रहण  करने  के  लिए  केद्ध  सरकार
 की  अनुमति  मांगी  और

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिण्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राण्य  मंत्री  :

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  में  स्थित

 साहागंज  में  डनलप  इंडिया  को  अपने  अधिकार  में  लेने  के  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  से  कोई  अनुमति  नहीं  मांगी  इसने  सभी  संभावनाओं

 का  पता  लगाने  तथा  कंपनी  की  प्रबंध-व्यवस्था  हाथ  में  लेने  के  लिए
 उद्योग  एवं  अधिनियम  के  उपबंधों  को  लागू  करने

 के  लिए  कंद्धीय  सरकार  से  अनुरोध  किया

 केन्द्रीय  सरकार  ने  उत्तर  दिया  था  कि  टायर  तथा  ट्यूब
 उद्योग  (Ro  डनलप  इंडिया  के  मामले  में  संबंधित  अनुसूचित

 को  सामान्य  स्थिति  अच्छी  जैसा  कि  उद्योग  मंत्रालय  की

 वर्ष  1996  97  की  वार्षिक  रिपोर्ट  में  संसद  को  बताया  गया  उद्योग

 एवं  अधिनियम  के  उपबंधों  के  अंतर्गत  किसी  भी

 रुणण  इकाई  को  अधिकार  में  लेने  की  सरकार  की  नीति  नहीं

 उपर्युक्त  विचार  राज्य  सभा  के  दिनांक  1.6.98  में  तारांकित  प्रश्न

 6  के  उत्तर  में  व्यक्त  किए  गए  विवरण  के  रूप  में

 संलग्न
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 डनलप  इंडिया  लिमिटेड  में  सरकार  का  नियंत्रण

 *61.  श्री  दौपांकर  मुखर्जी  :
 भरी  नौलेश्यल  बसु  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  डनलप  इंडिया  लिमिटेड  का  नियंत्रण  अपने
 हाथ  में  रखने  के  लिए  इस  कंपनी  के  बोर्ड  में  अतिरिक्त  निदेशकों
 की  नियुक्ति  करना  चाहती

 क्या  डनलप  के  कार्यकलापों  की  कराई  गई  जांच  के  दौरान
 वित्तीय  अनियमितताओं  का  पता  लगने  के  पश्यात्  यह  कदम  उठाया

 यदि  तो  क्या  सरकार  उद्योग  और
 1951  की  धारा  क  के  अधीन  उक्त  कंपनी  का

 नियंत्रण  अपने  हाथ  में  लेने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  सिकन्दर  :  से  कंपनी  कार्य
 विभाग  ने  डनलप  कामगार  यूनियन  से  प्राप्त  शिकायत  के  आधार  पर
 कंपनी  1956  की  धारा  209  के  अंतर्गत  मै०  डनलप
 इंडिया  लि०  के  लेखों  की  पुस्तिकाओं  की  जांच  करने  के  आदेश  दिए

 इस  जांच  के  दौरान  ध्यान  में  आए  उल्लंघन  तथा  अनियमितताओं
 को  दृष्टिगत  करते  हुए  केन्रीय  सरकार  ने  कंपनी  के  बोर्ड  में  सरकारी
 निदेशकों  की  नियुक्ति  किए  जाने  के  लिए  कंपनी  अधिनियम  की  धारा
 408  के  अंतर्गत  कंपनी  विधि  बोर्ड  के  सम्मुख  एक  याचिका  प्रस्तुत

 वर्तमान  में  यह  मामला  न्यायाधीन

 और  उद्योग  और  1951
 की  कਂ  में  कतिपय  मामलों  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 औद्योगिक  उपक्रमों  को  अपने  अधीन  लेने  का  प्रावधान  जैसा  कि
 उद्योग  मंत्रालय  की  वर्ष  1996-97  की  वार्षिक  रिपोर्ट  में  संसद  को

 सूचित  किया  गया  था  कि  भारत  सरकार  की  नीति  उद्योग
 और  अधिनियम  के  प्रावधानों  के  अंतर्गत  किसी  रुगण्ण  एकक
 को  अपने  अधीन  लेने  की  नहीं  अतः  उद्योग  और
 अधिनियम  की  कਂ  के  अंतर्गत  किसी  कंपनी  को  अपने
 अधीन  लेने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 महानदी  कोलफौल्ड्स  लि०  ट्वारा
 रैलवे  को  भुगतान

 2469.  श्री  भर्जुहरि  महताथ  :  क्या  खान  और  खनिज  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महातदो  कलफीस्इस  हारा  1997  98,  1798-99  और
 1999-2000  के  दोगन  आज  तक  चिशेषकर  तालचर  एवं  आई०बी०
 क्षेत्रों  में  लेफ्ट  वार्फंअ  विलंब-शुल्क  तथा  अन्य  कारणों  से
 रेलवे  को  कितनी  राशि  अदा  की

 उसके  परिणामस्वरूप  उपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  महानयी
 कोलफील्ड्स  लि०  की  प्रत्येक  खान  को  कितनी  हानि
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 इस  हानि  के  लिए  दोषी  प्रबंधन  के  विरुद्ध  क्या  कार्रवाही

 की  और

 कंपनी  में  मितव्ययिता  बनाए  रखने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 और  महानदी  कोलफील्ड्स  लि०  द्वारा  तलचर  और  ईब

 कोलफील्ड्स  में  रेलवे  को  दिए  गए  लेफ्ट  वारफेज

 के  ब्यौरे  निम्नलिखित  हैं  :

 रुपये

 कोयला  क्षेत्र  प्रदत्त  राशि

 1997-98  1998-99  1999-2000

 तलचर  0.00  0.00  0.00

 ईब  घाटी  10.03  11.00  1.80
 अधिकारियों

 द्वारा  अंतिम  रूप  दिए
 जाने  के

 चूंकि  प्रति  टन  प्रेषण  से  संबंधित  राशि  केवल  2  से  3  पैसा
 उठाया  गया  घाटा  न्यूनतम

 और  विलंब-शुल्क  और  लेफ्ट  बिहाइंड
 वैगनों  को  कम  करने  के  प्रयास  कर  रही  जो  इस  प्रकार  है  :

 (i)  साइडिंग  पर  और  अधिक  पर्यवेक्षण  सुनिश्चित

 (४)  सी०एच०पी०/रैक  लोडिंग  उपकरणों  की  मशीन  कम  बंद
 इसे  सुनिश्चित

 (॥)  साइडिंग्स  पर  कोयले  की  और  अधिक  उपलब्धता  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  उपयुक्त  उपाय

 (iv)  ऐसी  कटौतियों  के  मामले  में  गहराई  से  जांच  करना  और

 इस  प्रकार  की  जिससे  विलंब-शुल्क  देना  पड़ता
 से  होने  वाले  घाटे  से  बचने  के  लिए  अथवा  कम  करने

 के  लिए  उपयुक्त  नैदानिक  उपाय  किए  जाते

 उपर्युक्त  किए  उपायों  के  जहां  तक  विलंब-शुल्क
 का  संबंध  चालू  वर्ष  में  इसमें  काफी  कमी  आई

 ।

 भारतीय  चाय  व्यापार  निगम

 2470.  श्रीਂ  एस०पी  लेपचा  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भारतीय

 चाय  व्यापार  निगम  के  अंतर्गत  दार्जिलिंग  जिले  में  चल  रहे  भा

 तकभर  और  पेशोन्क  चाय  बागानों  में  कार्यरत  श्रमिकों  को  उनके
 राशन  और  अन्य  सुविधाओं  से  वंचित  कर  दिया  गया  और
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उन्हें  पारिश्रमिक  और

 अन्य  स्वीकार्य  सुविधाएं  शीघ्रातिशीत्र  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  इस  संबंध

 में  तुरंत  आवश्यक  कार्रवाई  करने  का  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और

 भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  लि०  टी  सी  जो  कि

 एस  टी  सी  की  पूर्ण  स्वामित्व  वाली  एक  सहायक  कंपनी  जो  पोतोंगवाह  -

 तुकवार  और  पाशोक  सहित  पश्चिम  बंगाल  और  असम  के  राज्यों  में

 5  चाय  बागानों  के  प्रशासन  का  प्रबंध  देखती  घाटे  में  चल  रही

 कंपनी  होने  के  कारण  यह  गंभीर  वित्तीय  संकट  का  सामना  कर  रही

 है  और  वह  अपने  दायित्वों  का  निर्वाह  करने  में  असमर्थ  रही  31.

 1.1997  की  स्थिति  के  अनुसार  कंपनी  की  कुल  देनदारी  लगभग  ३6

 करोड़  रु०  होने  का  अनुमान

 टी  टी  सी  आई  के  प्रबंधक  वर्ग  ने  कंपनी  को  समाप्त  करने  के

 लिए  कलकत्ता  उच्ब  न्यायालय  में  एक  याचिका  दायर  की  मामला

 न्यायालय  में  अनिर्णित  टी  टी  सी  आई  अपने  बागानों  को  पुनर्जीबित

 करने  के  लिए  निधियां  जुटाने  में  असमर्थ

 ]

 फिल्म  के  निर्देशक  के  साथ  बैठक

 2471.  श्री  पवन  कुमार  बंसल  :

 श्री  मोहन  रावले  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  फीचर  फिल्म  के  निर्देशक  ने  उनसे

 मुलाकात  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  कारण  क्या  और

 उनके  अभ्यावेदन/विमर्श  की  विषय-वस्तु  क्या  थी  और  इसका
 क्या  परिणाम  निकला  ?  वि

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  विभाग

 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :  से  इस
 मंत्रालय  ने  कनाडा  की  मैसर्स  फ्लैगशिप  इंटरनेशनल  लिमिटेड  से  फिल्म

 की  शूटिंग  के  लिए  अनुमति  देने  हेतु  प्राप्त  प्रस्ताव  को  विदेशियों

 द्वारा  भारत  में  पूर्ण  रूप  से  या  आंशिक  रूप  से  शूटिंग  के  संबंध  में

 विदेश  मंत्रालय  की  वीजा  नियमावली  मैं  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार

 अनुमोदित  किया  गृह  मंत्रालय  के  साथ  विधिवत  परामर्श  के  बाद

 ही  कंपनी  को  6  2000  के  पत्र  द्वारा  अनुमति  प्रदान  की  गई

 उत्तर  प्रदेश  की  राज्य  सरकार  ने  फिल्म  की  पटकथा  की  अंतर्वस्तु
 के  प्रति  वाराणसी  में  विभिन्न  संगठनों  तथा  व्यक्तियों  ट्वारा  विरोध  प्रकट
 करने  की  सूचना  थी  और  भारत  सरकार  द्वारा  पटकथा  की  पुनः
 जांच  का  सुझाव  दिया  विदेशियों  द्वारा  भारत  में  फीचर  फिल्मों
 की  शूटिंग  हेतु  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुमोदित  पटकथा  में  किसी
 भी  प्रमुख  बदलाव  के  लिए  इस  मंत्रालय  की  पूर्वानुमति  लेनी  आवश्यक
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 सुश्री  दीपा  मेहता  ने  हिन्दी  संवादों  और  कुछ  संशोधनों/विलोपनों
 सहित  पटकथा  के  संशोधित  रूपांतर  के  अनुमोदन  हेतु  इस  मंत्रालय  से
 संपर्क  किया  सरकार  ने  संशोधित  रूपांतर  को  दिनांक  2.2.2000
 को  अनुमोदित  किया  शूटिंग  5  फरवरी  को  पुनः  शुरू  हुई  परंतु
 कई  संगठनों  तथा  व्यक्तियों  के  जन-समूहों  द्वारा  लगातार  प्रदर्शनों  के
 फलस्वरूप  शहर  में  कानून  एवं  व्यवस्था  को  समस्या  उत्पन्न  होने  के
 कारण  जिला  प्रशासन  ने  अपने  7  2000  के  आदेश  द्वारा  दंड
 प्रक्रिया  संहिता  कौ  के  अंतर्गत  फिल्म  की  शूटिंग  पर  15
 दिन  तक  के  लिए  रोक  लगा

 इस  मंत्रालय  द्वारा  किसी  आवेदक  को  शूटिंग  की  मंजूरी  इस  शर्त
 के  अधीन  दी  जाती  है  कि  स्थलों  पर  संबंधित  नियंत्रण  प्राधिकारियों
 की  पूर्व  स्वीकृति  से  को  वाराणसी  में  शूटिंग  की
 जिला  प्रशासन  की  स्वीकृति  के  अधीन

 रुग्ण  इकाइयों  को  सहायता

 2472.  प्रो०  रासासिंह  रावत  :  क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्यवार  कितनी  रुग्ण  इकाइयां

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  के  दौरान  देश  में  रुण्ण  इकाइयों

 को  राज्यवार  कितनी  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराई

 केन्द्र  सरकार  के  पास  रुग्ण  इकाईयों  को  वित्तीय  सहायता

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  राज्यवार  कितने  प्रस्ताव  लंबित  पड़े
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 इन  प्रस्तावों  का निपटान  कब  तक  किए  जाने  का  अनुमान

 क्या  सरकार  का  इन  रुग्ण  इकाईयों  में  से  कुछ
 को  बंद  करने  का  और

 यदि  तो  इन  इकाईयों  को  बंद  करने  के  लिए  क्या  मानदंड
 हैं  और  ऐसी  इकाईयों  के  नाम  कया

 वित्त  मंज्ालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहेब  विखे  :
 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार
 1996,  1997  तथा  1998  तक  बकाया  राशि  समेत

 रुग्ण  गैर-लघु  उद्योग  तथा  लघु  उद्योग  इकाइयों  की  संख्या  के  राज्यवार
 ब्यौरे  संलग्न  और  में  दिए  गए

 और  औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  )
 के  पास  दर्ज  की  गई  रुग्ण  इकाइयों  के  रुण्ण  औद्योगिक  कंपनी

 1985  के  उपबंधों  के  अनुसार  किए  जाते

 वाइफर  अपने  पास  दर्ज  रुणण  औद्योगिक  कंपनियों  को  वित्तीय  सहायता
 नहीं  प्रदान  करता  जहां  कहीं  भी  संभाव्य  रुग्ण  कंपनियों
 के  पुनरुण्जीवन  के  लिए  पुनर्वास  योजनाएं  मंजूर  की  जाती  हैं  जिनमें
 विभिन्न  उपाय  शामिल  हैं  जैसे  इक्विटी  की  द्वारा
 नई  निधियों  की  अन्य  कंपनियों  के  साथ  प्रबंध  तंत्र
 में  बैंकों  और  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  कार्यशील  पूंजी  एवं  मीयादी
 ऋणों  का  विभिन्न  पक्षों  द्वारा  राहतें  तथा  छूटें  भी  योजना  का

 एक  हिस्सा  होती

 और  यदि  किसी  मामले  की  संभाव्यता  एवं  तकनीकी
 रूप  से  अर्थक्षमता  के  प्रस्ताव  उभरकर  सामने  नहीं  आते  हैं  तो
 रुग्ण  औद्योगिक  कंपनी  अधिनियम  के  उपबंधों  के  अनुसार  संबंधित  उच्च
 न्यायालय  से  समापन  किए  जाने  की  सिफारिश  करता

 1996,  1997,  1998  के  अंत  की  स्थिति  के  अनुसार  गैर-लघु  उद्योग
 कमजोर  एककों  की  राज्यवार  अर्थक्षमता  की  स्थिति

 रु०

 राज्य/संघ  राज्य  a...  मार्च  ____
 मार्च

 सं०  क्षेत्र  एककों  बकाया  एककों  की  बकाया  एककों  बकाया

 की  संख्या  राशि  संख्या  राशि  की  संख्या  राशि

 1  2  3

 ः
 4  5  6  मा  8

 1.  असम  19831  51.85  या  10133  54.18

 /
 15774  60.02

 2...  मेघालय  4985  15.80  5531  8.20  4076  6.52

 3.  मिजोरम  62  1.81  1199  2.76  615  2-45

 4...  बिहार  16695  9.54  22702  120.62  24935  142.74

 5.  अरुणाचल  प्रदेश  104  0.96  26  012  *
 456  0.94

 6.  पश्चिम  बंगाल  56214  388.26  53451  371.67  53617  378.32
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 त  2  3  4  5  6  7  8

 7.  नागालैंड  1445  11.39  2738  9.44  1386  4.98

 8...  मणिपुर  93.  8.06  2707  9.85  1919  8.79

 9...  उड़ीसा  7826  47.57  3408  45.08  1889  35.63

 10.  सिक्किम  116  0.58  30  0.14  33  0.11

 11.  त्रिपुरा  1356  2.73  3171  4-46  2011  6.26

 12.  अंडमान  एवं  निकोबार  41  0.18  13  0.08  45  1.60

 ट्वीपसमूह

 13.  उत्तर  प्रदेश  38349  340.72  23286  299.39  14294  299.66

 14.  दिल्ली  6045  247.46  3943  264.81  3580  298.59

 15.  पंजाब  2362  64.16  2466  84.44  2376  91.70

 16.  हरियाणा  2332  97.76  2574  63.95  2149  92.41

 17.  चंडीगढ़  205  12.51  170  14.41  163  16.69

 18.  जम्मू  एवं  कश्मीर  "3728  25.62  761  8.10  1627  25.15

 19.  हिमाचल  प्रदेश  567  18.01  2206  17.68  735  22.15

 20.  राजस्थान  15668  84.11  14561  97.51  15655  108.62

 21.  गुजरात
 -

 7476  228.37  6510  196.80  6806  2:4-63.

 22.  महाराष्ट्र  20100  744.14
 :

 19360  764.53  17925  749.94

 23.  रमन  एवं  दीव  5  1.88  4  1.41  5  3.83

 24.  गोवा  717  15.39  604  13.86  670*  16.15

 25.  दादर  एवं  नागर  ।  0.90  1  0.90  2  1.16
 हवेली

 २6.  मध्य  प्रदेश  11748  172.30  12070  151.44  8348  141.86

 27.  आंध्र  प्रदेश  14794  296.41  15460  214.39  12074  218.77

 28.  कनटिक  11196  247-24  6937  203.26  6680  223.19

 29.  लक्षद्वीप  0.0  0.0  0.0  0.0  .0.0  0.0

 30.  तमिलनाडु  8293  326.97  9809  398.82  12289  456.93

 31.  केरल  8984  163-50  8908  168.28  8969  190.12

 32.  पांडिचेरी  218  7.78  293  18.64  431  26.13

 जादु  262376  3721.94  235032  3609.20  221536  3856.64
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 ॥.  Do bo bs  |  | बी  की हक  स्थिति  ।

 के  अंत  की  स्थिति  के  अनुसार  लघु  उद्योग  एककों
 की  राज्यवार  अर्थक्षमता  की  स्थिति

 रु०

 क़्०  राज्य/संघ  राज्य  मार्च  मार्च  शव

 सं०
 क्षेत्र  एककों  बकाया  एककों  की  बकाया  बकाया

 की  संख्या  राशि  ..  संख्या  राशि  की  संख्या  राशि

 1  2  3  4  5  6%  7  8

 1  असम  37  116.57  38  166.03  44  157.97

 2...  मेघालय  2  1.31  ग  0.89  2  1.39

 3.  बिहार  56  103.19  55  116.62  63  358.24

 4...  अरुणाचल  प्रदेश  ।  कह  ।  2  2.47  2  2-47

 5.  पश्चिम  बंगाल  225  1080.37  216  1033.43  240  1126.21

 6.  नागालैंड  त  1.30  ।  1.30  2  2.48

 7.  मणिपुर  त  2-37  त  2.45  2  2-42

 ७...  उड़ीसा  53  194.72  55  260.67  57  210.64

 9...  सिक्किम  त  _  6३5  1  6.35  1  6.35

 10.  ज़रिपुरा  6  9.13  6  9.95  '  6  9.41

 11.  उत्तर  प्रदेश  173  993.58  170  915.85  208  1198.97

 12.  दिल्ली  २6  125.97  21,  134.05  34  233.51

 13.  पंजाब  37  137.35  51  146.19  69  203.01

 14.  हरियाणा  63  305.56  66  304.11  86  394.87

 15.  चंडीगढ़  2  32.85  10  22-73  3  सर
 .

 जम्मू एवं कश्मीर 7 27.89 , 7 7 हिमाचल प्रदेश 20 38.72 26.76 32 54.30 राजस्थान 229.58 67 249.73 87 गुजरात 670.07 583-67 25. 20. मंहाराष्ट् 337 340 दमन एवं दीष त 27.77 22. गोवा 4 3 23. दादर एवं ना० हवेली 2 4-22 त 4.03 8 24. मध्य प्रदेश 99 323.86



 कर  2  3  4  5  6  7  8

 25.  आंध्र  प्रदेश  234  1037.42  225  1060.67  295  1264.15

 26.  कनटिक  114  493.34  110  556.06  171  1001.85

 27.  तमिलनाडु  129  762.63  141  622.93  198  1114.43

 28.  केरल  69  412.38  64  409.15  85  495.73

 29.  फांडिचेरी  8  8.54  39.76  15  34-04

 जोड़  जा  1956.  8823.19  «1948  8613.95  2476  11825.25

 क्या  केन्द्र  सरकार  के  विभिन्न  राज्य  सरकारों  से  विविध

 सड़कों  के  निर्माण  हेतु  निविदाएं

 ,  2473.  डा०  चरणदास  महंत  :  कया  खान  और  खनिज  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोल  इंडिया  लि०  के  अंतर्गत  कोयला  कंपनियों  के
 द्वारा  खान  क्षेत्रों  में  सड़कों  के  निर्माण  का  प्रावधान

 यदि  तो  क्या  सभी  निर्माण  कंपनियों  में  सड़कों  के  निर्माण

 हेतु  निविदाएं  आमंत्रित  करने  के  लिए  भी  यही  प्रावधान

 यदि  तो  क्या  साउथ  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  ने  इस
 वर्ष  जनवरी  में  इससे  पहले  आमंत्रित  की  गई  निविदाओं  के  विरुद्ध  निविदाएं  .
 आमंत्रित  करने  के  मानदंडों  में  परिवर्तन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (2)  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता  :
 कोल  इंडिया  लि०  से  प्राप्त  सूचना  के  कोल  इंडिया

 लि०  की  सभी  अनुषंगी  कंपनियां  सामुदायिक  विकास  कार्य  करने  के
 लिए  प्रति  वर्ष  बजट  में  कुछ  धनराशि  अलग  रखती  इसके  माध्यम

 कोयला  पी०एस०यू०  के  प्रतिष्ठनों  तथा  उसके  आस-पास  के  क्षेत्रों
 में  पेयजल  आपूर्ति  सड़कों  का  सामुदायिक  शौचालयों
 का  इत्यादि  विकास  के  क्रिया-कलापों  के  लिए  धनराशि  उपलब्ध
 कराई  जाती

 और  उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  दृष्टिगत  करते
 हए  प्रश्न  ही  नहीं  उठते

 (

 राण्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  सहायता

 2474.  श्री  राम  मोहन  गाड्डे  :
 श्री  शिवाजी  माने  :
 श्री  एम०वी०वी०एस०  मूर्ति  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शीर्षों  में  केद्रीय  सहायता  के  लिए  प्राप्त  हुए  कई  अनुरोध  लंबित  पड़े

 यदि  तो  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  प्राप्त  हुए  अनुरोधों
 का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या

 राज्य  सरकारों  के  अनुरोधों  पर  कार्यवाही  करने  में  विलंब

 के  क्या  कारण  और

 केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  प्राप्त  सभी  अनुरोधों  का  निपटान

 कथय  तक  कर  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :
 से  जैसा  कि  योजना  आयोग  द्वारा  अनुमोदित  राज्यों  को

 केद्रीय  सहायता  सकल  ऋण  और  सकल  अनुदान  के  रूप  में  राज्य
 योजना  के  लिए  जारी  कौ  जाती  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के
 तहत  अंतरण  और  योजना  सहायता  के  अलावा  भारत  सरकार  राज्य  सरकारों
 को  वर्ष  के  दौरान  आय  और  व्यय  के  बीच  किसी  अस्थायी  असंतुलन
 को  दूर  करने  के  लिए  अर्थोपाय  अग्रिम  सहायता  उपलब्ध  कराती

 पांचवें  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने
 के  फलस्वरूप  पड़ने  वाले  राजकोषीय  दबाव  को  झेल  रही  कुछ  राज्य
 सरकारों  ने  अतिरिक्त  सहायता/मध्यम  आवधिक  ऋण  के  लिए  अनुरोध
 किया  भारत  सरकार  ने  राजकोषीय  दवाव  झेल  रहे  राज्यों  राज्यों
 द्वारा  शुरू  किए  जा  रहे  ग़ज़कोषीय  सुधार  से  जुडे  पैकेज  के  रूप  में
 योजनागत  और  नैर-योज़नांगत  अग्रिम  सहायता  पहुंचायी  चालू  वर्ष
 के  दौरान  भारत  सरकारें  ने  उन  राज्यों  को  विस्तारित  अर्थोपाय  अग्रिम
 की  सहायता  भी  उपलब्ध  कराई  है  जिन्होंने  स्वीकार्य  और  प्रबोधन  योग्य
 राजकोषीय  सुधार  कार्यक्रमों  को  अंतिम  रूप  दे  दिया

 जर्न  स्टैंडर्ड  कंपनी

 2475.  श्री  अकबर  अली  खांदोकर  :  क्या  भारी  उद्योग  और
 लोक  उद्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बर्न  स्टैंडर्ड  कंपनी  लिमिटेड  को  माल  रेल  उपस्कर
 जैसे  अपने  उत्पादों  के  लिए  नियमित  रूप  से  निर्यात-आदेश  मिल  रहे

 ह

 यदि  तो  कंपनी  को  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  प्राप्त
 निर्यात  आदेशों  का  ब्यौरा  क्या
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 क्या  कंपनी  निर्धारित  समय  के  भीतर  सभी  निर्यात  रहौ  है  और  निर्यात  क्रयादेशों  को  पूरा  करती  रही  फिर  इस
 का  पालन  करने  में  सफल  रही  और  समय  वैगेमों  और  रेलवे  उपस्करों  के  क्रयादेश  प्राप्त  नहीं  हो  रहे

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?  ब्यौरे  विवरण  के  रूप  में  संलग्न

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालव  में  राज्य  मंत्री  कंपनी  ने  निर्यात  संबंधी  सभी  आदेशों  का  निष्यादन  आमतौर

 वल्लभभाई  :  यद्यपि  बर्न  स्टैंडर्ड  कंपनी  लिमिटेड  |
 भषमिकता  और  थिना  विलंब  के  पूरा  किया

 रेलवे  उपस्करों  आदि  जैसे  अपने  उत्पादों  के  लिए  क्रयादेश  प्राप्त  करती  बप्रश्न  नहीं

 विवरण

 __
 रुपये

 क्रम
 ग्राहक

 मद  माप  की  इकाई  2000  अप्रैल  1999

 सख्या  के  दौरान  प्राप्त
 दौरान

 प्राण  क्रयादेश

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 .  जास्तविक  पु

 ः

 1...  कतार  स्टील  रिफ्रेक्टरी  मर्दे  मी०टन०  4  40.32  1200  135.15

 2.  कतार  स्टील  मी०टन०  1491  126.01  1806  154.28

 3.  मितसुबिसी  मी०टन०  40  3.10  20  1.43

 4.  गलफ  मेटल  दुबई  मी०टन०  21.5  2.79  &4.5  7.20
 ..

 अप्रत्यक्ष  निर्बात

 1.  जे  फूलचंद  एंड  मी०टन०  21.5  1.55
 वियतनाम

 2.  पीके  दुबई  मी०टन०  59.5  5.47  75  0.80

 3.  इस्ट  वेस्ट  एक्सपोर्ट  एंड  मी०टन०  126.1  11.97

 श्रीलंका  ;

 मी०टन०  39.48  6.52  104.67  12.58

 मी०टन०  19.74  3.62

 4.  वीजन  दुबई  मी०टम०  1.77  4.01

 5.  फेयर  ट्रेड  मी०टन०  18  1.38

 6.  कोयम्बदूर  दुबई  मी०टन०  2  0.26  4.5  0.47
 या

 कुल  2344.59  207.00  «311.91
 ह

 जम्मू  ' और  कश्मीर  ट्वारा  धन  का  उपयोग  और  इसके  लिए  राज्य  सरकार  ने  क्या  कारण  बतलाए

 2476.  वैद्य  विष्णु  दत्त  शर्मा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  क्या  राज्य  सरकार  केन्द्रीय  अनुदानों  का  उपयोग  निर्धारित
 कृपा  करेंगे  कि  :  उद्देश्यों  के  बजाय  अन्य  उद्देश्यों  के  लिए  करती

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  और  चालू  वर्ष  में  अब
 तक  विभिन्न  ;

 तो  तत्संबंधी
 केन्द्रीय  विशेष  सहायता  और  ऋणों  के  माध्यम  से  जम्मू-कश्मीर

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या

 को  कुल  कितनी  राशि  उपलब्ध  कराई  केद्रीय  धनराशि  का  समुचित  उपयोग  सुनिश्चित  करने  हेतु
 क्या  राज्य  ने  गंभीर  आर्थिक  संकट  का  सामना  किया  क्या  कदम  उठाए  गए  और
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 राज्य  सरकार  द्वारा  कितनी  धनराशि  के  लिए  उपयोग  प्रमाणपत्र
 अभी  दिया  जाना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कलासाहिब  विख्ले  :
 और  वित्त  मंत्रालय  सकल  अनुदानों  तथा  सकल  ऋणों

 के  रूप  में  जम्मू  व  कश्मीर  समेत  सभी  राज्यों  को  योजना  आयोग  द्वारा
 आवंटित  राज्य  योजना  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  जारी  करता  जम्मू
 व  कश्मीर  राज्य  सरकार  को  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  सहित  जारी  सकल
 ऋणों  और  सकल  अनुदानों  का  विवरण  आज  की  तारीख  तक  चालू
 वर्ष  समेत  पिछले  तीन  सालों  में  निम्न  प्रकार  है  :

 करोड़

 वर्ष  सकल  अनुदान  सकल  ऋण

 9७-१7  1636-36  279.51

 97-98  2034.83  224.89

 98-99  2148.53  235.19

 99-00  2399.34  267.60

 संचित  बिलों  के  कारण  नकदीकरण  की  समस्या  से  जूझ  रही  राज्य
 सरकार  इस  मंत्रालय  से  अग्रिम  जारी  किए  जाने  का  अनुरोध
 करती  रही  नकदी  समस्या  से  निजात  दिलाने  के  लिए  राज्य  सरकार
 को  पेशगी  जारी  कर  दी  गई

 से  राज्य  योजना  के  तहत  जारी  निधियों  के  समुचित
 उपयोग  के  लिए  राज्य  सरकार  अपने  राज्य  विधान  सभा  के  प्रति  संविधान
 के  अनुच्छेद  151(2)  के  तहत  भारत  के  नियंत्रक  एवं  महालेखा  परीक्षक
 द्वारा  तैयार  राज्य  की  लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट  के  जरिए  जिम्मेदार  हैंगे  फिर

 अगर  अनुमोदित/संशोधित  योजना  परिव्यय  के  योजनागत  व्यय  में
 कमी  रह  गई  हो  तो  राज्य  को  जारी  केन्द्रीय  सहायता  में  से  अनुपातिक
 कमी  की  जाती  हाल  के  वर्षों  में  योजना  आयोग  द्वारा  अनुमोदित
 योजना  परिव्यय  के  विरुद्ध  राज्य  सरकार  द्वारा  व्यय  में  किसी  कमी
 की  रिपोर्ट  नहीं  की  गई

 खनन  क्षेत्र  का  विनियंत्रण

 2477.  श्री  सुल्तान  सललाऊद्दीन  ओवेसी  :  क्या  विनिवेश  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिनिवेश  आयोग  ने  1998  में  खनन-क्षेत्र  स ेयह  सिफारिश
 की  थी  कि  सरकारी  इक्विटी  को  घटाकर  26  प्रतिशत  और  कुछ  समय
 बाद  शून्य  कर  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 अभी  तक  सरकारी  इक्विटी  में  कितनी  कमी  की  गई

 क्या  सरकार  का  खनन  क्षेत्र  को  पूरी  तरह  विनियंत्रित  करने
 का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  क्या  है  और  इस  प्रक्रिया  को
 कब  तक  पूरा  कर  लिया  जाएगा  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  विभाग
 के  राज्य  मंत्री  अरुण  ;
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 प्रश्न  नहीं

 अब  तक  कम  की  गई  कुल  सरकारी  इक्विटी  नेशनल

 अल्युमिनियम  कंपनी  लिमिटेड  में  87.15  हिन्दुस्तान

 जिंक  लिमिटेड  में  76  प्रतिशत  तथा  हिन्दुस्तान  कॉपर

 लिमिटेड  में  98.92  प्रतिशत  खनन  विभाग  के

 अधीन  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  अन्य  उपक्रर्मों  में  100  प्रतिशत  इक्विटी  भारत

 सरकार  के  पास

 और  संविधान  केन्द्रीय  सरकार  को  उस  सीमा  तक

 खान  तथा  खनिज  विकास  को  विनियमित  करने  की  शक्तियां  देता  है

 जहां  तक  केन्द्र  के  नियंत्रणाधीन  ऐसे  विनिमय  तथा  विकास  संसद  द्वारा

 कानूनी  रूप  से  जनहित  में  उचित  घोषित  किए  गए  सामरिक-भिन्न

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  विनिवेश  के  लिए  कोई  क्षेत्रक  विशिष्ट

 नीति  नहीं

 आई०  ए०  एस०  अधिकारियों  द्वारा
 प्रबंधित  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम

 2478.  श्री  मोहन  रावले  :  क्या  भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आई०ए०एस०  अधिकारियों  द्वारा  प्रबंधित  सार्वजनिक  क्षेत्र
 के  उपक्रमों  के  नाम  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  उपक्रमों  की  कार्यक्षमता  बढ़ाने
 के  लिए  आई०ए०एस०  अधिकारियों  की  जगह  व्यावसायिक  विशेषज्ञों
 को  लाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 (४3)  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  घटिया  कार्यनिष्पादन  के
 क्या  कारण  हैं  ?

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 चल्लभभाई  :  सरकारी  क्षेत्र  के  जिन  उपक्रमों  के
 अध्यक्ष  नियमित  आधार  पर  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारी
 उनकी  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  इनमें  ऐसे  उपक्रम  शामिल
 नहीं  जिनमें  अंतरिम  या  कामचलाऊ  व्यवस्था  कर  ली  गई

 से  सरकारी  उपक्रमों  की  उसके

 क्रियाकलापों  के  उपक्रम-विशेष  की  स्थिति  के  कारण  अध्यक्ष
 पद  के  लिए  अन्य  योग्य  उम्मीदवार  न  मिल  पाने  आदि  कारणों  से  सरकारी
 उपक्रमों  के  अध्यक्ष  के  पदों  पर  अधिकारियों  को  नियुक्त  किया  जाता
 है  और  जब  तक  छूट  नहीं  दी  तब  तक  यह  नियुक्ति
 स्थायी  आमेलन  के  आधार  पर  की  जाती  इसके  अतिरिक्त  जिन
 उपक्रमों  में  नियमित  नियुक्ति  लंबित  रहने  तक  अंतरिम  व्यवस्था  करना
 आवश्यक  होता  उनको  छोड़कर  अन्य  उपक्रमों  में  निदेशक  मंडल
 स्तर  के  पदों  पर  नियुक्ति  कार्ययाल  के  आधार  पर  की  जाती

 (5)  वर्ष  1997-98  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  236  चालू  उद्यमों
 में  से  134  उपक्रमों  ने  लाभ  अर्जित  किया  तथा  100  उपक्रमों  ने  घाटा

 घाटे  के  कारण  उद्यम-सापेक्ष  पुराने  संयंत्र  व
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 अप्रचलित  क्षमता  का  कम  उपयोग  ्रत्थधिक  श्रमशक्ति
 निविष्टि  लागत  में  संसाधनों  की  ब्याज  का  भारी  बोझ्न  आदि
 सामान्य  कारण

 विगरण

 सरकारी  क्षेत्र  के  उन  उपक़मों  की  सूची  जिनके  अध्यक्ष  नियमित
 आधार  पर  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारी  हैं

 क्र०सं०  सरकारी  उपक्रम  का  नाम

 निर्यात  ऋण  प्रतिभूति  निगम

 2.  भारतीय  खाद्य  निगम

 3.  इंडिया  ट्रेड  प्रोमोशन  आर्गेनाइजेशन

 4.  इंडियन  एयरलाइंस  लिमिटेड

 5.  राष्ट्रीय  अल्प  संख्यक  विकास  एवं  वित्त  निगम

 6.  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति  वित्त  एवं  विकास
 निगम

 7.  नेशनल  टेक्सटाईल  कारपोरेशन  लिमिटेड

 *  8.  नेटेका  केरल  एवं  लिमिटेड

 9.  नेटेका  बिहार  एवं  लिमिटेड

 10.  उत्तर  पूर्वी  हस्तशिल्प  एवं  हथकरघा  विकास  निगम  लिमिटेड

 11.  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम

 प्राथमिक  शिक्षा  के  लिए  बिहार  को

 विश्व  बैंक  से  सहायता

 2479.  श्री  राजो  सिंह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ;

 क्या  बिहार  सरकार  ने  प्राथमिक  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  विश्व

 बैंक  से  वित्तीय  सहायता  मांगी

 यदि  तो  क्या  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरकार  के  प्रस्ताव

 का  विचार  किया

 यदि  तो  प्रस्तावित  योजना  की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या

 उक्त  प्रस्ताव  को  विश्व  बैंक  को  भेजने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  जा  रहे  और

 विश्व  बैंक  से कब  तक  वित्तीय  सहायता  मिलने  की  संभावना

 है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  जिला  प्राथमिक  शिक्षा
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 कार्यक्रम  बिहार  में  वर्ष  1997-98  से  प्रचालन  में  ह ैऔर  यह  वर्ष  2002-03
 तक  की  परियोजना-अबधि  तक  अस्तित्थ  में  यह  कार्यक्रम  बिहार
 के  27  राजस्व  जिलों  से  संबद्ध  17  शैक्षिक  जिलों  में  प्रचालन
 जिला  प्राथमिक  शिक्षा  कार्यक्रम-]र  का  कुल  ई०एफ०सी०
 खर्च  651.17  करोड  रुपये  का

 से  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 संत  गुरू  थासी  दासजी  पर  फिल्म/धारावाहिक

 2480.  श्री  पौ०आर०  खूांटे  :

 श्री  पुनू  लाल  मोहले  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  की  महान  हस्तियों/साधु-संतों  के  जीवन  पर  फीचर

 फिल्म/धारावाहिक  बनाने  के  लिए  क्या  दिशा-निर्देश  जारी  किए  गए

 क्या  महान  संत  गुरू  घासी  दासजी  के  जीवन  पर  फीचर

 फिल्म/धारावाहिक  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  बनाए  जाने  की  संभावना  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  विभाग

 के  राज्य  मंत्री  अरूण  :  देश  की  महान

 हस्तियों/साधु-संतों  के  जीवन  पर  फौचर  फिल्म/धारावाहिक  बनाने  के

 संबंध  में  सरकार  के  कोई  दिशा-निर्देश  नहीं

 देश  में  अच्छी  गुणवत्ता  वाले  सिनेमा  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  स्थापित

 किए  गए  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  लि०  के  पास  देश  की  महान

 हस्तियों/साधु-संतों  के  जीवन  पर  फीचर  फिल्म/धारावाहिक  बनाने  के

 लिए  अलग  से  कोई  दिशा-निर्देश  नहीं  विभिन्न  भाषाओं

 में  फीचर  फिल्मों  के  निर्माण  फिल्मों  के  निर्माण  एवं  सह-निर्माण

 करने  के  लिए  100  प्रतिशत  वित्त-पोषण  हेतु  आवेदन  करने  के

 लिए  दिशा-निर्देश/उप-नियम  मौजूद
 ह

 दूरदर्शन  फिल्मों  का  निर्माण  भी  नहीं  करता  दूरदर्शन  चैनलों

 पर  प्रसारित  की  जाने  वाली  फिल्में  न्यूनतम  गारंटीशुदा  आधार
 पर  निजी  निर्माताओं  अथवा  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  के  जरिए  प्राप्त

 की  जाती

 से  दूरदर्शन  ने  रायपुर  केन्द्र  से  रायल्टी  श्रेणी  के  अंतर्गत

 मैसर्स  कला  दर्पण  द्वारा  निर्मित  श्री  घबासीदास  बाबा-एक  संगीत

 नामक  कार्यक्रम  प्रसारित  किया  दूरदर्शन  ने  दिनांक  17.12.

 99  को  भोपाल  एवं  कानपुर  दोनों  केन्द्रों  से  पुरुष  बाबा  गुरू  घासीदास
 '

 नामक  अपना  घरेलू  कार्यक्रम  भी  प्रसारित  किया  इसके  अतिरिक्त

 दिनांक  24.12.99  को  दूरदर्शन  रायपुर  ने  आस-पास  '  कार्यक्रम

 पर  आधारित  साप्ताहिक  समाचार  में  संत  के  जन्मोत्सव  समारोहों  को

 कथर  किया



 159  प्रश्नों  के

 वित्तीय  कंपनियों  का  पंजीकरण

 2481.  श्री  विकास  चौधरी  :
 श्री  सुनील  खां  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  सेबी  के  अध्यक्ष  द्वारा  दिए  गए
 उस  वक्तव्य  की  ओर  आकृष्ट  किया  गया  है  कि  उन  वित्तीय  कंपनियों
 को  स्टॉक  मार्किट  में  सूचीबद्ध  नहीं  किया  जाना  जिनका  पंजोकरण
 नहीं  किया  गया

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  पूंजी  बाजार  में  कुछ  वित्तीय
 कंपनियों  का  पंजीकरण  करने  से  इंकार  कर  दिया

 क्या  ऐसी  कंपनियों  ने  हाल  ही  में  अपने  शेयरों  के  मूल्य
 में  वृद्धि  कर  दी  और

 उन  कंपनियों  के  नाम  क्या  हैं  और  उनके  शेयर  मूल्य  में
 कितनी  वृद्धि  हुई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :
 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  1468  गैर  बैंकिंग  वित्तीय

 कंपनियों  )  के  पंजीकरण  हेतु  आवेदनपत्र  रद्द  कर

 दिए  सेबी  ने  सभी  स्टॉक  एक्सचेंजों  को  ऐसी  सभी  सूचीबद्ध  कंपनियों
 से  सूचना  प्राप्त  करने  की  सलाह  दी  एक्सचेंजों  को  उपयुक्त  कार्रवाई
 करने  के  लिए  कहा  गया  है  जिसमें  उन  जिन्होंने  सही  तथा
 समय  पर  पूर्ण  सूचना  नहीं  दी  क्यो  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  करना
 शामिल  एक्सचेंजों  को  निवेशकों/बाजार  भागीदारों  को  सही  सूचना
 प्रसारित  करने  के  निदेश  भी  दिए  गए  सेबी  ने  प्रेस  विज्ञप्तियों  के

 जरिए  निवेशकों  को  चेतावनी  दी  है  कि  वे  प्रतिभूतियों  में  लेनदेन  करते
 समय  सतर्क

 और  स्टॉक  बाजारों  में  मूल्य  वृद्धि  का  पैटर्न  व्यापक
 है  तथा  ऐसी  स्क्रिपों  तक  सीमित  नहीं

 राष्ट्रीय  महत्व  का  उद्योग

 2482.  सुरेश  रामराथ  जाधव  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  निर्यात  को  राष्ट्रीय  महत्व  के  उद्योग
 का  दर्जा  देने  का  है

 यदि  तो  इस  संबंध  में  निर्णय  कब  तक  ले  लिए  जाने
 की  संभावना  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुराखोली  :  से
 सरकार  निर्यातों  को  एक  राष्ट्रीय  प्राथमिकता  के  रूप  मान्यता

 प्रदान  करती  है  और  यह  वस्तु  एवं  क्षेत्र  विशेष  पर  ध्यान  देने  के  अलावा
 बजटीय  और  एग्जिम  नीतिगत  विभिन्न  बहुपक्षीय  एवं  द्विपक्षीय

 10  2000
 लिखित  sr

 पहलों  के  जरिए  निर्यात  संवर्धन  के  कार्यकलापों  को  अधिकतम  महत्व

 देने  की  कोशिश  कर  रही  है

 खनन  के  लिए  विदेशी  कंपनियों  से  अनुबंध

 2483.  श्री  विजय  गोचल  :  क्या  खान  और  खनिज  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  की  देव  भोग  खानों  में  खनन  का  अनुबंध
 विदेशी  कंपनियों  को  दिया  गया

 यदि  तो  उन  कंपनियों  के  नाम  क्या

 क्या  सरकार  को  इन  कंपनियों  को  अनुबंध  देने  की  प्रक्रिया
 में  अनियमितताएं  बरतने  के  संबंध  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 विदेशी  कंपनियों  को  अनुबंध  देने  के  संबंध  में  सरकार  ने
 क्या  मानदंड  अपनाए

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  इस  मानदंड  का  पूर्णतया  पालन
 किया  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?'

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 खान  और  खनिज  और

 1957  की  धारा  5(1)  के  तहत  किसी  भारतीय  नागरिक  अथवा  कंपनी
 1956  की  धारा  (3)  की  उप-धारा  (1)  में  परिभाषित

 केवल  किसी  कंपनी  को  ही  खनिजों  के  विदोहन  के  लिए  खनन  पढ्टा
 दिया  जा  सकता  खनन  विधेयक  की  मौजूदा  स्कीम  के  तहत
 किसी  विदेशी  कंपनी  को  खनन  प्रचालन  करने  की  अनुमति  नहीं  दी
 जा  सकती

 से  प्रश्न  नहीं

 सीमेंट  कारपोरेशन  ऑफ  इंडेया  का  निजीकरण

 2484.  श्री  रामशेठ  तकुर  :  कया  भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्मचारी  संघों  ने  सीमेंट  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  की

 कुछ  यूनिटों  का  निजीकरण  करने  के  लिए  सरकार  के  प्रस्ताव  का  विरोध
 किया  है  और  सरकार  से  इस  निर्णय  की  समीक्षा  करने  का  अनुरोध
 किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर
 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 वल्लभभाई  :  और  सीमेंट  कारपोरेशन
 ऑफ  इंडिया  के  कुछ  कर्मचारी  संघों  ने  कंपनी  की  कुछ  अजैव्य  इकाहयों



 1  प्रश्नों  के

 की  प्रस्तावित  बिक्री
 के

 खिलाफ  सरकार  और  साथ  ही  साथ  बीआईएफआए
 को  प्रतिवेदन  दिया  था  अनुरोध  किया  कि  शकाएपो  को  सरकार
 की  सहायता  से  पुनर्जीबित  किया  सीसीआई  को  पहले  हो
 एसआईसीए  के  प्रावधानों  के  तहत  बीआईएफआर  को  संदर्भित  कर  दिया
 गया  है  और  कंपनी  के  पुनरुद्धार  से  संबंधित  निर्णय  बीआईएफआर  के
 आदेश  पर  निर्भर

 आंध्र  प्रदेश  में  तंबाकू  भंडार

 2485.  श्री  वाई०एस०  विवेकानन्द  रेड्डी  :  क्या  वाणिज्य  और
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  आंध्र  प्रदेश  राज्य  में  जमा  तंबाकू  भंडारों
 को  खरीदने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाने  के  लिए  सहमत  हो  गई

 (a)  यदि  तो  क्या  राज्य  सरकार  ने  राज्य  व्यापार  निगम  में
 भंडारों  के  जमा  होने  के  कारण  किसानों  को  हो  रही  समस्या  के  प्रति
 केद्ध  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  किया  और

 यदि  तो  केन्द्र  सकार  का  किस  हृ4द  तक  राज्य  के

 तंबाकू  किसानों  की  सहायता  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :

 आंध्र  प्रदेश  में  तंबाकू  की  नीलामियां  तंबाकू  बोर्ड  के  नीलामी
 मंचों  पर  22  2000  को  आरंभ  हुई  और  बैंकरों  के  साथ  एक
 बैठक  आयोजित  की  गई  जिनसे  कहा  गया  है  कि  व्यापारियों  को  ऋण
 उपलब्ध  कराए  जाएं  ताकि  तंबाकू  के  विपणन  को  सुकर  बनाया  जा

 आंध्र  प्रदेश  से  तंबाकू  के  निर्यात  के  लिए  नये  बाजारों  का  पता

 लगाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  6  सदस्यों  के  एक  प्रतिनिधिमंडल

 ने  हाल  ही  में  2000  में  मित्र  और  अल्जीरिया

 का  दौरा  किया  ताकि  इन  देशों  में  तंबाकू  के  भारतीय  निर्यातों  को  बढ़ाया
 जा  तंबाकू  निर्यातकों  के  एक  दूसरे  प्रतिनिधिमंडल  का  जल्दी

 ही  रूस  का  दौरा  करने  का  प्रस्ताव

 ]

 तंबाकू  का  निर्यात

 2486.  श्री  राजैया  मल्याला  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  तंबाकू  डीलरों  को  उनके

 पास  भारी  मात्रा  में  नहीं  बिकी  हुई  तंबाकू  के  भंडार  को  राज्य  व्यापार

 निगम  के  माध्यम  से  निर्यात  स्टॉक  में  देकर  सहायता  करने  का  प्रस्ताव

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिण्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :

 20  1921  लिखित  162

 प्रश्न  नहीं

 ]

 बैंकों  को  खोलना

 2487.  श्री  रवीन्ः  कुमार  पाण्डेय  :  क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  प्रकार  के  बैंक  खोलने  के  लिए  निर्धारित  विद्यमान
 नियमों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  1998-99  के  दौरान  बिहार  के  ब्रोकारो  और

 कुटुम्ब-अम्बा  जिलों  में  बैंक  खोलने  के  लिए  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहैब  जिले  :
 विभिन्न  प्रकार  के  बैंकों  को  खोले  जाने  से  संबंधित  विद्यमान

 नीति  का  वब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 1  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक

 भारतीय  रिजर्व  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  नये  बैंक  स्थापित  करने
 के  इच्छुक  आवेदकों  को  इस  संबंध  में  जारी  22  1993
 के  मार्गनिर्देशों  के  अनुसार  लाइसेंस  देने  पर  विचार  करता
 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  वाणिज्यिक  बैंक  स्थापित  करने  हेतु  न्यूनतम
 पूंजी  अपेक्षा  100  करोड़  रु०  है  जिसमें  से  न्यूनतम  40  करोड़
 रु०  का  प्रवर्तकों  द्वारा  अंशदान  किया  जाना  होता  गैर-सरकारी
 क्षेत्र  के  बैंकों  को  प्रवेश  की  अनुमति  देते  निम्नलिखित  तथ्यों
 को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  :

 *  वे  वित्तीय  क्षेत्र  सुधारों  में  निहित  लक्ष्यों  में  सहायक  है  जिन्हें
 आमतौर  पर  समाज  के  लिए  कार्यक्षम  और
 निम्न  लागतवाली  वित्तीय  मध्यवर्ती  सेवाएं  प्रदान  करनी

 *  ये  वित्तीय  रूप  से  अर्थक्षम

 *  ते  बैंकिंग  क्षेत्र  की  प्रौद्योगोकी  का  उन्नयन

 *  वे  अनुचित  पूर्वक्रय  तथा  ऋण  का  आर्थिक  शक्ति
 का  एकाधिकार  औद्योगिक  समूहों  के  साथ  प्रतिधारिता  आदि
 जैसी  कमियों  से

 2.  विदेशी  बैंक

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  भारत  में  नई  शाखाएं  खोलने  संबंधी  विदेशी
 बैंकों  से  प्राप्त  अनुरोध  पर  बैंककारी  विनियमन  1949
 की  धारा  22  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  मानदंडों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  विचार  करता  है  :

 *  बैंकों  की  वित्तीय

 *  अंतर्राष्ट्रीय  और  अपने  देश  में  स्थान



 163...  प्रश्नों  के

 «  कोटि  निर्धारण

 »  दोनों  देशों  के  बीच  आर्थिक  और  व्यापारिक

 *  अपने  देश  के  विनियम  तथा  पर्यवेक्षी

 *  भारत  में  शाखाएं  खोलने  हेतु  अपने  देश  के  विनियामक
 का

 नई  शाखा  खोलने  के  लिए  न्यूनतम  पूंजी  अपेक्षा  10  मिलियन  अमेरिकी
 डालर  तथा  अतिरिक्त  दूसरी  शाखा  खोलने  के  लिए  10
 मिलियन  अमेरिकी  डालर  अतिरिक्त  और  तीसरी  या  उत्तरवर्ती  शाखाओं
 के  लिए  5  मिलियन  अमेरिका

 3.  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  स्थानीय  क्षेत्र  बैंकिंग

 ग्रामीण  बचत  को  बढावा  देने  तथा  स्थानीय  क्षेत्रों  में  अर्थक्षम  आर्थिक
 क्रियाकलापों  के  लिए  ऋण  का  प्रावधान  करने  के  लिए  संस्थागत
 तंत्र  उपलब्ध  कराने  के  उद्देश्य  से  भारतीय  रिजर्ष  बैंक  स्थानीय
 क्षेत्र  बैंकों  की  स्थापना  संबंधी  आवेदन  पर  विचार  करता  ऐसे
 बैंक  के  लिए  न्यूनतम  चुकता  पूंजी  5  करोड़  रु०  ऐसे  बैंक
 के  लिए  प्रर्वतकों  का  अंशदान  कम-से-कम  2  करोड़  रु०
 बैंक  अधिकतम  तीन  भौगोलिक  रूप  से  सटे  हुए  जिलों  में  परिचालन
 करेगा  और  इसका  प्रधान  कार्यालय  इसके  परिचालन  क्षेत्र  के  केन्द्र
 में  स्थित  इन  बैंकों  स ेऋण  उपलबधता  के  अंतर  को  दूर
 करने  तथा  ग्रामीण  एवं  अद्वशहरी  क्षेत्रों  में  संस्थागत  ऋण  ढांचे
 में  सुधार  लाने  की  अपेक्षा  की  जाती

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  या  विदेशी  बैंकों  द्वारा  वर्ष  1998-99
 के  दौरान  बिहार  के  कुटुम्बा-अम्बा  में  नये  बैंक  खोलने
 के  लिए  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ

 और  प्रश्न  ही  नहीं

 ]

 हिन्दुस्तान  जिंक  लिमिटेड  के  संयंत्रों
 को  बंद  किया  जाना

 2488.  श्री  नामदेव  हरबाजी  दिवाथे  :  कया  खान  और  खनिज
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  जिंक  लिमिटेड  अपने  कुछ  संयंत्रों  को  बंद
 करने  पर  विचार  कर  रहा  है  क्योंकि  प्रदूषण  नियंत्रण  मशीन  की  कीमत
 बहुत  अधिक

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  शीशा  पर  आयात  शुल्क  को  कम  किए  जाने  से  घरेलू
 उद्योग  बुरी  तरह  प्रभावित  हुआ  है  जो  बंदी  के  कगार  पर  और

 यदि  तो  घरेलू  शीशा  उद्योग  को  बंदी  से  बचाने  के
 लिए  की  गई।/प्रस्तावित  कार्रवाई  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राण्य  मंत्री  रीता
 और  प्रदूषण  नियंत्रण  उपायों  की  निषेधात्मक  लागत  के

 लिखित  उऊर॒  ig,

 कारण  तथा  आर्थिक  अव्यवहार्यता  की  वजह  से  हिन्दुस्तान  जिंक  लिमिटेड

 के  विशाखापत्तनम  स्थित  सीसा  प्रगालक  के

 1.8.1999  से  बंद  कर  दिए  गए

 और  घरेलू  सीसा  उद्योग  मुख्यतः  देश  में  निम्न  ग्रेड

 अयस्क  तथा  सीसे  के  मूल्य  में  तीव्र  गिरावट  के  प्रभावित  हुआ

 सीसे  का  लंदन  धातु  विनियम  मूल्य  1991  में

 737  अमरीकी  डालर  प्रति  टन  था  जो  2000  में  451  अमरीकी

 डालर  प्रति  टन  हो  गया  इसके  यह  सीसा  इस

 उच्चोग  से  जुड़े  पर्यावरणात्मक  पहलुओं  से  भी  प्रभावित  हुआ  है  कि

 अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  जोर  पकड़  रहे  सरकार  द्वारा  कर  सुधारों  के

 लिए  नियुक्त  प्रोफेसर  राजा  जे०  चलैया  समिति  1993  अन्य

 बातों  के  सिफारिश  की  थी  कि  सीसे  के  आयात  पर  सीमा

 शुल्क  को  1997-98  तक  20%  तक  कम  कर  देना

 सीसे  के  आयात  पर  प्राथमिक  सीमा  शुल्क  35%,  अधिप्रभार  10%

 तथा  विशेष  अतिरिक्त  शुल्क  4%  इस  प्रकार

 यह  कुल  मिलाकर  42.5%  हैं  सीसे  के  प्राथमिक  उत्पादकों  के  लिए
 कच्चे  माल  की  उपलब्धता  बढ़ाने  के  लिए  सीसा  सांद्र  के  आयात

 खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  तहत  रखा  गया  इसके
 पर्यावरण  अनुकूल  सैकण्डरी  रूट  से  सीसे  का  उत्पादन  बढ़ाने

 के  लिए  सरकार  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  निर्णय  लिया  है
 कि  3  1999  केवल  वे  इकाइयां  जो  कि  वास्तवकि  प्रयोक्ता

 हैं  तथा  जो  पर्यावरण  तथा  वन  मंत्रालय  में  सूचीबद्ध  हैं  उन्हें  ही  विभिन्न
 सार्वजनिक/निजी  तथा  सरकारी  (राज्य/केन्द्रीय/संघ  शासित  संगठनों

 द्वारा  पुरानी/प्रयुक्त-सीसा-एसिड  जैटरियों  की  नील्ममी  में  भाग  लेने  की

 अनुमति  दी

 10  2000

 उदड्डौसा  में  रुग्ण  खानें

 2489.  श्री  अनन्त  नायक  :  कया  खान  और  खनिज  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उड़ीसा  में  लौह  अयस्क  मैगनीज
 तथा  बाक्साइट  की  कितनी  खानें  रुग्ण  हो  गई

 (@)  क्या  उड़ीसा  में  हाल  ही  में  कतिपय  क्रोमाइट  की  खानें  बंद
 की  गई

 यदि  तो  उक्त  खानों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  इन  खानों  के  बंद  होने  के  कारण  भारी  संख्या  में  श्रमिक
 बेरोजगार  हो  गए  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इन्हें  बैकल्पिक  रोजगार  प्रदान
 करने  हेतु  क्या  कदम  उठाएं  गए  हैं  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 रुग्ण  खानों  के  बारे  में  खान  मालिकों  द्वारा  सूचना  प्रस्तुत  करने

 के  बारे  में  खनिज  संरक्षण  और  विकास  1988  में  कोई  प्रावधान  .
 नहीं  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उड़ीसा  राज्य  में  अस्थायी

 |

 रूप  से  बंद  की  गई  लौह  मैग्नौज  अयस्क  और  बाक्साइट  खानों
 की  संख्या  इस  प्रकार  है  :
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 खनिज
 |

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान
 अस्थायी  रूप  से  बंद  की

 है  गई  खानों  की  संख्या

 1.  लौह  अयस्क  8

 2...  मैग्नीज  अयस्क

 3...  बाकसाइट  त

 कल  16

 और  खान  विभाग  के  एक  अधीनस्थ  भारतोय
 खान  ब्यूरो  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  उड़ीसा  राज्य  में  छाल
 ही  में  कोई  क्रोमाइट  खान  बंद  नहीं  की  गई  उड़ीसा  में
 5  क्रोमाइट  खानों  को  अस्थायी  रूप  से  बंद  किया  गया

 और  बंद  या  अस्थायी  रूप  से  बंद  खानों  के  पुनरुद्धार
 या  इन  खानों  के  बंद  होने  से  प्रभावित  कर्मचारियों  को  वैकल्पिक  रोजगार
 प्रदान  करने  के  बारे  में  सरकार  की  कोई  विशेष  योजना  नहीं
 मांग  की  कमी  के  कारण  जहां  ये  खानें  बंद  या  अस्थायी  रूप  से  बंद
 की  गई  हैं  वहां  यह  महसूस  किया  गया  कि  अर्थव्यवस्था  को  उदार
 बनाने  और  औद्योगिक  उत्पादन  में  बढ़ोत्तरी  के  लिए  उठाए  गए  कदमों
 से  खनिजों  की  मांग  में  वृद्धि  होगी  और  इन  खानों  का  प्रचालन  किफायती

 नए  कर-निर्धारिती

 2490.  श्री  रघुनाथ  झा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  नए  आयकर-निर्धारितियों

 को  आयकर  के  दायरे  में  लाने  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 गया

 यदि  तो  क्या  लक्ष्य  की  प्राप्ति  कर  ली  गई

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 वास्तविक  लक्ष्य  निर्धारित  करने  हेतु  और  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  धनन्जय  :

 से  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  कर  निर्धारितियों  की

 संख्या  में  वृद्धि  के  लिए  कोई  विशेष  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए

 31.1.2000  तक  कुल  23,61,271  नए  कर  निर्धारिती  शामिल  किए

 गए  देश  का  कर-आधार  1999  में  20  मिलियन  के  लक्ष्य

 को  पहले  हो  पार  कर  चुका  है  और  31.1.2000  को  देश  में  कर-निर्धारितियों

 की  कुल  संख्या  20.59  मिलियन  बैठती

 लौह  अयस्क  का  निर्यात

 2491.  श्री  एस०डी०एन०आर०  वाडियार  :  क्या  वाणिण्य  और

 उद्योग  मंत्री  यह  ग्रताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  निर्मात  के
 लिए

 कर्नाटक  सरकार

 से  कुल  कितनी  मात्रा  में  लौह-अयस्क  कौ  खरीद  को

 लिखित  उत्तर

 क्या  इस  राज्य  से  लौह-अयस्क  की  खरीद  में  लगातार  कमी
 होती  जा  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 कर्नाटक  से  लौह-अयस्क  की  खरीद  और  निर्यात  बढ़ाने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मृराखोली  :  एम
 एम  टी  सी  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कनाटक  से  खरीदे  गए
 लौह  अयस्क  की  कुल  मात्रा  नीचे  दी  गईं  है  :

 :  लाख  टन
 oe  मकमन
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 वर्ष  खरीद

 1997-98  67.87

 1998-99  57.50

 1999-2000  60.00

 औरे  वर्ष  1998-99  के  दौरान  कर्नाटक  से  लौह  अग्रस्क

 की  खरीद  में  गिरावट  आने  के  निम्नलिखित  कारण  थे  :

 (i)  एम  एम  टी  सी  द्वारा  कर्नाटक  से  लौह  अयस्क  की  खरीद
 प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  किए  जाने  वाले  निर्यात  की  मात्रा
 से  जुड़ी  होती  विश्व  भर  में  इस्पात  उद्योग  में  आई  मंदी
 के  कारण  जापानी  और  दक्षिण  कोरियाई  इस्पात  मिलों  द्वारा
 क्रम  मात्रा  में  माल  लेने  के  कारण  निर्यात  में  कमी  आई

 एम  एम  टी  सी  द्वारा  लौह  अयस्क  की  खरीद  में  गिरावट
 आने  का  दूसरा  कारण  यह  है  कि  भारत  सरकार  ने  कर्नाटक
 के  खान  मालिकों  को  सीधे  निर्यात  करने  की  अनुमति  दे
 दी  कर्नाटक  से  वर्ष  1998-99  और  1999-2000

 (7.3.2000  के  दौरान  सीधे  निर्यात  की  गई  मात्रा

 क्रमशः  7.19  और  12.05  लाख  टन  की

 (1)

 कर्नाटक  से  लौह  अयस्क  की  खरीद  और  इसका  निर्यात

 बढ़ाने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :

 एम  एम  टी  सी  निर्यात  के  लिए  नए  बाजार  विकसित  करने

 और  लागत  में  कमी  करके  और  गुणवत्ता  पर  अधिक  जोर

 देकर  प्रतिस्पर्धात्मकता  बढ़ाने  के  निरन्तर  प्रयास  कर  रहा
 चीन  के  उभरते  हुए  बाजार  को  निम्न/मध्यम  ग्रेड  के

 लम्पों  और  उच्च  ग्रेड/निम्न  ग्रेड  के  फाइन्स  के  निर्यात  के

 लिए  अभिज्ञात  किया  गया

 एम  एम  टी  सी  के  जापानी  और  दक्षिण  कोरियाई  इस्पात
 मिलों  के  साथ  दीर्घविधिक  संविदाएं  की  हैं  जो  31.3.2001
 तक  वैध  जापान  और  दक्षिण  कोरिया  के  साथ  दीर्घावधि
 करार  की  अवधि  को  आगे  और  पांच  वर्षों  तक  बढ़ाने
 का  प्रस्ताव

 (1)

 (ii)
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 (7)  ताइवान  जैसे  नए  बाजारों  में  प्रवेश  करने  के  प्रयास  किए
 जा  रहे

 (1५)  सरकार  ने  कर्नाटक  से  उच्च  ग्रेड  के  फाइन्स  के  निर्यात
 की  उच्चतम  सीमा  बढ़ा  दी

 बैंक  ऋरणों  पर  ब्याज  दर

 2492.  श्री  सदाशिवराष  दादोबा  मंडलिक  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  ऋणों  पर  ब्याज  की  दर  को
 कम  करने  के  पश्चात  भी  राष्ट्रीयकृत  बैंक  उच्च  ब्याज  दर  पर  ऋण
 दे  रहे  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहेब  विखे  :
 बैंक  अपनी  उच्चतर  ब्याज  दर  निम्नलिखित  कारकों

 के  आलोक  में  निर्धारित  करते  हैं  जैसे  निधियों  की  संचालन
 की  लागत  तथा  दूसरे  क्षेत्रों  में  व्याप्त  ब्याज  दरें  भारतीय  रिजर्व
 बैंक  ने  0।  1999  से  बैंक  ब्याज  दर  9  प्रतिशत  से  घटाकर
 8  प्रतिशत  कर  दी  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  पीएलआर  जो  कि

 1999  में  12  से  14  प्रतिशतं  के  बीच  2000  में  घटकर
 12  से  13.5  प्रतिशत  के  बीच  रह

 उपर्युक्त  के  संदर्भ  में  प्रश्न  ही  नहीं

 आई०एफ०सी०आई०  में  सुधार

 2493.  श्री  कृष्णमराजू  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  आई०एफ०्सी०आई०  केन्द्र  प्रमुख  ने

 आई०डी०बी०आई०  के  साथ  विलय  से  इन्कार  किया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 आई०एफ०सी०आई०  के  सुधार  में  किस  प्रकार  कौ
 रुकाबटों  का  सामना  करना  पड़  रहा  और

 इस  दिशा  में  कया  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :
 और  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  लि०

 का  विलय  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक

 )  में  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 आई०एफ०सी०आई०  ने  सूचित  किया  है  कि  अपने  परिचालन
 में  सुधार  लाने  में  उन्हें  होने  वाली  प्रमुख  समस्याएं  ये  हैं  :  उधार  की
 उच्च  अनुप्रयोज्य  आस्तियों  का  उच्च  स्तर  तथा  निम्न  पूंजी  पर्याप्तता

 आई०एफ०सी०आई०  ने  सूचित  किया  है  कि  समस्याओं

 से  निपटने  के  लिए  कई  प्रकार  के  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  अन्य

 बातों  के  ये  शामिल  हैं  :  अनुपयोज्य  आस्तियों  का  अक्रामक

 10  2000
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 चलनिधि  में  शुल्क  आधारित  आय  के  शेयरों  में

 बिल  भुनाईं  तथा  कार्यशील  पूंजी  आदि  के  रूप  में  अल्पावधि  उत्पादों

 पर  अधिकाधिक  ध्यान

 समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण

 )

 2494.  श्री  ए०  ब्रह्ममैया  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह

 अताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  समुद्री  उत्पाद  निर्याता  विकास  प्राधिकरण

 )  ने  आंध्र  प्रदेश  के  कृष्णा  जिले  में  निर्यातोन्मुख
 सभी  जलचर  पालन  केद्धों  में  कोई  सर्वेक्षण  कियां

 यदि  तो  राज्यों  में  निर्यातोन्मुख  जलचर  पालन  के  रूप
 में  पहचानशुदा  टैंक  कितने  एकड  भूमि  पर

 क्या  इन  टैंकों  को एम०पी०ई०डी०ए०  द्वारा  कोई  तकनीकी

 सहायता  की  पेशकश  की  गई  और

 यदि  तो  आंध्र  प्रदेश  में जलचर  पालन  के  विकास  में  सहायता
 करने  हेतु  एम०पी०ई०डी०ए०  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  हहे  हैं  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :

 प्रश्न  नहीं

 और  आंध्र  प्रदेश  राज्य  में  एम्पीडा  द्वारा  मत्स्य  पालन
 के  विकास  में  सहायता  देने  के  लिए  किए  जा  रहे  उपायों  में  अन्य
 बातों  के  साथ-साथ  शामिल  है  :  हेचरीज  की  स्थापना  और  श्रिम्प
 फार्मों  के  विकास  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  श्रिम्प  फार्मों
 में  रोगों  की  रोकथाम  के  लिए  रोग  तिवारक  उपाय  अपनाने  के  लिए
 किसानों  को  सलाह  रोगमुक्त  बीजों  का  चयन  करने  के  लिए  पी
 सी  आर/डॉट  ब्लाट  परीक्षण  सुविधाओं  की  स्थापना  उपयुक्त
 प्रबंधकीय  व्यवस्थाओं  का  अनुसरण  करने  हेतु  तकनीकी  सहायता  उपलब्ध
 कराने  के  लिए  किसानों  के  तालाबों  की  निगरानी  प्रशिक्षण
 किसानों  की  बैठकें  तथा  प्रदर्शन  कार्यक्रम  आयोजित  किसानों  को
 बाजार  प्रवृति  की  जानकारी  देना  और  कल्चर्ड  श्रिम्पों  में  कीटनाशकों

 एवं  कृमिनाशकों  के  अवशिष्ट  स्तरों  की  निगरानी

 आई०एफ०सी०आई०  का  आई०सी०आई०
 सी०आई०  के  साथ  विलय

 2495.  प्रो०  उम्मारेड्डी  वेंकटेस्वरलु  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आई०एफ०सी०आई०  अत्यधिक  एन०पी०ए०
 अकाउन्ट  के  भारी  बोझ  का  सामना  कर  रहा

 यदि  तो  इस  घाटे  को  पूरा  करने  के लिए  आई०एफ०
 सी०आई०  को  कितना  अतिरिक्त  वित्त  पोषण  की  आवश्यकता
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 कया  आई०एफ०सी०आई०  का  आई०सी०  सी
 या  अन्य  वित्तीय  संस्थानों

 के  साथ  विलव  के  लिए  जो  प्रा  का
 किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासहेब  वबिखे  :
 और  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  लि०

 )  ने  सूचित  किया  है  कि  3  1999  की
 स्थिति  के

 आई ०एफ०सी०आई०  को  निवल  अनुपयोज्य  आस्तियां
 4230.7  करोड़  रुपये  बैठती  हैं  तो कुल  ऋण  आसस्तियों

 का  21.44  प्रतिशत  अपने  पूंजी  आधार  में  सुधार  लाने  के  लिए
 आई०एफ०सी०आई०  को  400  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता

 और  आई०सी०आई०सी०आई०  लि०  सहित  किसी
 वित्तीय  संस्था  के साथ  आई०एफ०सी०आई०  लि०  का  विलय  करने
 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 पाकिस्तान  से  चावल  का  आयात

 2496.  श्री  विलास  मुत्तेमवार  :  कया  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तटीय  राज्यों  के  व्यापारियों  को  स्थानीय  बाजार  से  चावल
 खरीदने  की  बजाए  पाकिस्तान  से  आयात  करना  ज्यादा  सस्ता  पड्डता

 यदि  तो  क्या  मुम्बई  में  व्यापारियों  द्वारा  महाराष्ट्र
 और  आंध्र  प्रदेश  के  बाजारों  में  बिक्री  हेतु  50000  टन  से  भी  अधिक
 के  चावल  के  आयात  का  अनुबंध  करा  लिया  गया

 क्या  सरकार  ने  50  प्रतिशत  और  उससे  भी  अधिक  टूटे
 चावल  के  निःशुल्क  आयात  की  अनुमति  दी

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  भारी  उपज  के  महदेनजर
 चावल  के  आयात  को  बंद  करने  का  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  पाकिस्तान  से  चावल  के  आयात

 को  बंद  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  व्यापार

 की  गई  किस्मों  तथा  उपभोक्ताओं  की  प्रचलित  प्राथमिकताओं  संबंधी

 सूचना  के  अभाव  में  इस  बात  की  पुष्टि  करना  गलत  होगा  कि  आयातित

 पाकिस्तानी  चावल  स्थानीय  बाजारों  से  खरीदे  गए  चावल  से  सस्ता

 चावल  के  आयात  के  संबंध  में  व्यापारियों  द्वारा  की  गई

 संविदाओं  से  संबंधित  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते

 एक्जिम  नीति  के  अनुसार  चावल  के  आयात  का  सरणीयन

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  माध्यम  से  किया  गया  चावल  की

 सामान्य/घटिया  किस्मों  और  50%  या  इससे  अधिक  टूटे  हुए  चावल  का

 आयात  इस  समय  27.5.97  से  खुलेआम  लाइसेंस  के  अंतर्गत

 संबंधितों  को  इस  बात  की  जांच/सुनिश्चित  करने  के  लिए

 निरीक्षण  कार्य  तेज  करने  के  निर्देश  दिए  गए  हैं  कि  आयात  की  जा
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 रही  किसमें  सामान्य/घटिया  हैं  और  यह  कि  टूटे  हुए  चावल  का  प्रतिशत
 अनुपात  50%  या  अधिक  होता

 ]

 आभूषर्णों  का  निर्यात

 247.  श्री  चिन्मयानन्द  स्वामी  :
 जोगी  आदित्यनाथ  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सोने  और  चांदी  के  आभूषणों  का  बड़े  पैमाने  पर  निर्यात
 किया  जाता

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  किन  देशों
 को  इन  आधभूषर्णों  का  निर्यात  किया

 आधभूषणों  का  निर्यात  करने  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अर्जित
 की

 क्या  सरकार  सोने  और  चांदी  के  आभूषणों  का  निर्यात  बढ़ाने
 के  बारे  में  बिचार  कर  रही  और

 (2)  यदि  तो  तत्संवंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  रत्न

 एवं  आभूषण  निर्यात  संवर्धन  परिषद्  )  द्वारा  उपलब्ध

 कराए  गए  निर्यात  संबंधी  आंकड़ों  के  अनुसार  वर्ष  1998-99  के  दौरान
 रल  एवं  आभूषणों  के  कुल  निर्यात  6212  मिलियन  अमरीकी  डालर

 मूल्य  के  हुए  थे  और  रत्न  एवं  आभूषणों  के  इस  कुल  निर्यात  में  सोने

 एवं  चांदी  के  आभूषणों  का  हिस्सा  846.15  मिलयन  अमरीकी

 डालर  और  58  मिलियन  अमरीकी  डालर  का

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येकवर्ष  के  दौरान  भारतीय  सोने  एवं
 चांदी  के  आभूषणों  के  निर्यात  के  प्रमुख  बाजार  ये  रहे  हैं-संयुक्त  राज्य

 संयुक्त  अरब  यूनाइटेड

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  सोने  एवं  चांदी
 के  आभूषणों  के  निर्यात  के  जरिए  अर्जित  की  गई  विदेशी  मुद्रा  का

 मूल्य  निम्नानुसार  रहा  है  :

 मिलियन  अमरीकी  डालर

 वर्ष  स्वर्ण  आभूषण  चांदी  के

 1996-97  $11.80  15.14
 ः

 1997-98  802.97  24.75

 1998-99  846.15  58.00

 स्रोत  :  वर्ष  1996-97  और  1997-98  के  लिए  वाणिज्यिक  आसूचना
 एवं  सांखियकी  कलकत्ता  तथा  1998-99  के  लिए  रत्न

 एवं  आभूषण  निर्यात  संवर्धन
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 सरकार  मौजूदा  एक्जिम  नीति  में  संशोधन  करके  नई  नीतिगत
 उपायों  को  लागू  करने  के  रूप  में  सोने  एवं  चांदी  के  आभूषणों  के

 निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिए  निरंतर  प्रयास  करती  आ  रही  है  ताकि  निर्यातक
 वैश्विक  जरूरतों  को  पूरा  कर  सोने  एवं  चांदी  के  आभूषर्णों  के
 निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिए  1  1999  से  किए  गए  कुछ  नीतिगत
 उपाय  ये  हैं  :  (i)  नियतिन्मुख  एककों/निर्यात  संसाधन  क्षेत्र  के  एककों
 को  न्यूनतम  7.5%  एन०एफ०ई०पी०  के  अधीन  मरम्मत  करने/पुन:  निर्माण
 करने  और  निर्यात  करने  के  लिए  सामान्य  प्लेटनियम  और  रजत

 आभूषणों  का  आयात  और  बाद  में  उनका  निर्यात  करने  की  अनुमति
 (1)  विदेशी  क्रेताओं  द्वारा  सभी  ई०ओ०यू०  और  ई०पी०्जेड०

 एककों  तथा  कलकत्ता  और  चेन्नई  में  स्थित  घरेलू  टैरिफ

 क्षेत्र  के  एककों  से  रत्न  एवं  आभूषण  के  पार्सलों  को  व्यक्तिगत  रूप
 से  ले  ज़ाने  की  अनुमति  (४)  20  लाख  रु०  प्रति  खेप  के  मूल्य
 तक  चुनिंदा  पत्तर्मों  से  कुरियर  द्वारा  रत्म  एवं  आभूषण  मददों  के  निर्यात
 की  अनुमति  (iv)  आभूषण  एबं  हीरा  प्रसंस्करण  उद्योगों  द्वारा  अपेक्षित
 खपत  योग्य  वस्तुओं  का  पूर्ववर्ती  वर्ष  में  रतन  एवं  आभूषण  के  निर्यातों
 के  एफ०ओ०बी०  मूल्य  के  1%  तक  शुल्क  मुक्त  आयात  करने  की

 अनुमति  (५)  पूर्ण  रूप  से  यांत्रिकृत  प्रक्रिया  द्वारा  निर्मित
 और  जैसे  आभूषणों  के.लिए  मूल्यवर्धन  संबंधी  मापदंडों  को

 युक्तिसंगत  (७)  मोम  के  माडल  चांदी  के  माडल  में  और

 रबड़  के  खांचे  में  बनाए  नमूनों  का  विकास  आयुक्त  को  सूचित
 करते  हुए  निर्यात  करने  की  अनुमति  बशर्ते  कि  उनका  मूल्य  किसी
 वर्ष  में  1.00,000/-  रुपये  से  अधिक  नहीं  ईगओग्यू०
 और  ई०पी०जेड०  एककों  को  सोने  की  स्क्रैप/डस्ट/झाड़न  को

 परिष्कृत  कर  उर्हें  बाद  में  मानक  स्वर्ण  की  छडों  में  बदलने  के  लिए
 सरकारी  टकसाल  के  अलावा  निजी  टकसालों  को  भी  भेजने  की  अनुमति

 इसके  स्वर्ण  की  ऐसी  स्क्रैप/डस्ट/झाड़न  को

 शुल्क  विभाग  द्वारा  यथा  निर्दिष्ट  स्वर्ण  की  मात्रा  के  आधार  पर

 लागू  सीमा  शुल्क  का  भुगतान  करने  पर  डी०टी०ए०  में  भी  बेचा
 जा  सकता

 ]

 *  मालडिब्बों  के  लिए  ऑर्डर

 2498.  श्री  बसुदेव  आजार्य  :  क्या  भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सही  है  कि  ब्रेथवेट  और  बर्न  स्टैंडर्ड  की
 नरुद्धार  योजनाएं  अपर्याप्त  आर्डर  के  कारण  प्रारंभ  नहीं  हो  पा  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  विवरण  क्या  और

 इन  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  ठपक्रमों  को  मालडिब्धों  का
 पर्याप्त  ऑर्डर  सुनिश्चित  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की
 गई  है  ?

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 वल्लभभाई  :  और  ब्रेयववेट  और  बर्न
 स्टैंडर्ड  की  पुनरुद्धार  योजनाएं  वैगन  तथा  अन्य  उत्पादों  के  क्रयादेशों
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 की  निम्म  कामगारें  का  अधिक  होना  आदि  कारणों

 की  वजह  से  जैसा  कि  आशा  की  गई  सफल  नहीं  रही  निम्नलिखित

 लक्षित  ब्यौरें  के  अनुसार  सरकारी  क्षेत्र  के  इन  उपक्रमों  में  उपलब्ध

 बैगन  क्रयादेश  अपेक्षा  से  कम

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  बीआईएफआर  उपलब्ध
 का  लक्ष्य  क्रयादेश

 अर्म  स्टैंडर्ड  कंपनी  लि०  4437.5  3910.0

 जेसप  एंड  कंपनी  लि०  1800.0  420.0

 ब्रेथवेट  एंट  कंपनी
 लि०

 3075.0  2520.0

 चारपहिए  इकाएयों  के

 सरकारी  क्षेत्र  के  इन  उपक्रमों  को  वैगनों  के  पर्याप्त

 क्रयादेश  देने  के  संबंध  में  मामले  को  सतत्  रूप  से  रेलथे  के  साथ
 उठा  रहा

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  विनिवेश

 2499.  श्री  सुनील  खां  :  क्या  विनिवेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  राकरकेला  इस्पात  परियोजना  तथा  राष्ट्रीय  उर्वरक  लि

 हरियाणा  का  विनिवेश  होने  वाला

 यदि  तो  विनिवेशं  से  कितनी  धनराशि  के  आने  की  संभावना

 और

 ऐसा  कोई  निर्णय  लेते  समय  किसानों  के  हितों  कौ  रक्षा
 के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  विभाग
 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :  सरकार  ने  राष्ट्रीय  उर्वरक
 लिमिटेड  में  धारित  इक्विटी  के  5  प्रतिशत  हिस्से  का  विनिवेश  करने
 का  निर्णय  लिया  सरकार  ने  राऊरकेला  स्थित  उर्वरक  संयंत्र  सहित
 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  की  गैर-महत्वपूर्ण  परिसंपत्तियों  के
 विनिवेश  की  प्रक्रिया  आरंभ  करने  का  निर्णय  भी  किया

 विनिवेश  से  चसूल  होने  वाली  राशि  के  संबंध  में  कोई  अनुमान
 नहीं  लगाए  जा

 राष्ट्रीय  उर्वरक  लिमिटेड  में  विनिधेश  कृषकों  के  हित  को
 प्रभावित  नहीं

 सरकारी  क्षेत्र  के  रुग्ण  उपक्रमों  की

 पुनरीक्षा  हेतु  समिति

 2500.  श्री  शिवाजी  माने  ;
 श्री  जौ०जे०जआावीया  :
 श्री  एम०वी०वी०एस०  मभूर्ति  :

 क्या  भारी  ड्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्री  यह  अंताने  की  कृपा
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 CE)  क्या  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  रूण  उपक्रमों  के  श्रमिकों
 के  अधिकारों  की  पुनरीक्षा  की  है  अथवा  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  हेतु  गठित  समिति  जिसमें  व्यय  और  लोक
 उद्यम  विभागों  के  सचिव  शामिल  अपनी  सौंप  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 .  इस  विषय  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 बल्लभभाई  :  से  (3)  सरकारी  क्षेत्र  के  उन  उपक्रमों
 के  संबंध  में  जो  कि  वित्तीय  रूप  से  कमजोर  सरकार  अन्य  बातों
 के  कामगारों  को  मजूरी  और  वेतन  की  अदायगी  पर  खर्च
 को  पूरा  करने  के  लिए  आयोजना-भिन््न  सहायता  उपलब्ध  करा  रही

 सरकार  ने  मंत्रियों  के  समूह  का  गठन  किया  जो  कि  अन्य
 बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  के  संबंध  में  प्रस्तावों  की  जांच
 (i)  औद्योगिक  विवाद  1947  में  (ii)  भारत  में
 ठेके  पर  मजदूरों  के  रोजगार  और  सेवा  की  शर्तों  के  विनियम  के  लिए
 नए  कानून  और  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  रुग्ण  उपक्रमों  के  कर्मचारियों
 की  वेतन  और  सांबधिक  देनदारी  की  समस्याओं  के  संबंध  में
 सिफारिश

 मंत्रियों  के  समूह  के  सेवार्थ  सचिवों  की  एक  स्थायी  समिति  का
 गठने  किया  गया  इस  समिति  की  पहली  बैठक  14-2-2000  को

 हुई  सचिवों  की  समिति  की  सिफारिशों  को  मंत्रियों  के  समूह  को

 प्रस्तुत  किया  जाना

 राण्यों  के  लिए  दूरदर्शन  के  चैनल

 2501.  श्री  वैको  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  राज्य  सरकारों  को  अपने  दूरदर्शन  चैनल

 शुरू  करने  की  अनुमति  देने  का  प्रस्ताव  है  जिस  पर  अन्य  चीजों  के

 अलावा  राज्यों  द्वारा  प्रायोजित  कल्याण  कार्यक्रम  प्रसारित  किए

 क्या  इस  विषय  में  कुछ  अनुरोध  भी  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  विभाग

 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :

 और  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  अपना  स्वयं  का  टी०बवी०

 चैनल  शुरू  करने  का  एक  प्रस्ताव  दिया  था  जिसे  सहमति  नहीं  दी

 जा  सकी  क्योंकि  यह  वर्तमान  नीति  के  अंतर्गत  नहीं

 नई  औद्योगिक  नीति

 2502.  श्रीमती  रानी  नरह  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  की  उद्योग  और  वाणिज्य

 फैडरेशनं  की  ओर  से  सरकार  द्वारा  घोषित  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  की  औद्योगिक
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 नीति  की  मुख्य  खामियों  की  ओर  संकेत  करने  वाला  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कथा  और

 सरकार  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठ  रही  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  उद्योग  तथा  वाणिण्य  परिसंध  आई
 एन  ई  ने  यह  उल्लेख  किया  है  कि  नीति  में  मुख्य  कमियां  ये

 अधिसूचित  क्षेत्रों  क ेलिए  भूमि  की  अनुपलब्धता  तथा  उत्पाद  शुल्क
 की  वापसी  केवल  मकद  भुगहान  तक  ही  सीमित  है  और  पूर्ण  मोडवेट
 क्रेडिट  नहीं  दिया  जा  रहा

 इस  विभाग  ने  योजना  राजस्व  तथा  गृह
 मंत्रालय  से  एफ  आई  एन  ई  आर  की  अधभ्युक्तियों  सुझावों  पर  अपने
 विचार  व्यक्त  करने  के  लिए  पत्र  लिखा

 भारतीय  स्टैट  बैंक  के  जोनल  कार्यालय

 2503.  श्री  अनन्त  गुढ़े  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  पूरे  विदर्भ  क्षेत्र  के  लिए  भारतीय  स्टेट  बैंक  का  एक
 ही  जोनल  क्षेत्रीय  कार्यालय  है  जिसके  कारण  पश्चिम  विदर्भ  के  क्षेत्र
 के  लोगों  को  काफी  असुविधा  हो  रही

 यदि  तो  पश्चिमी  विदर्भ  मैं  अमरावती  स्थित  भारतीय
 स्टेट  बैंक  के  विभागीय  मुख्यालय  में  नया  जोनल  क्षेत्रीय  कार्यालय  स्थापित
 करने  के  लिए  क्या  कार्रवाई  की  गई

 हस  संबंध  में  प्राप्त  अभ्याथेदनों  का  ब्यौरा  क्या  और

 अमरावती  में  जोनल  कार्यालय  और  क्षेत्रीय  कार्यालय  स्थापित
 करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उखए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे
 भारतीय  स्टेट  बैंक  द्वारा  दी  गई  सूचना  के

 विदर्भ  क्षेत्र  के  लिए  भारतीय  स्टेट  बैंक  का  केबल  एक  आंयलिक
 कार्यालय  है  जो  केन्द्रीय  रूप  में  नागपुर  में  स्थित  अमरावती  जिले
 की  बैंकिंग  संबंधी  आवश्यकताएं  बैंक  की  ३6  शाखाओं  द्वारा  पूरी  की
 जाती  बैंक  के  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  को  अमरावती  जिले  की  विशिष्ट
 रूप  से  जिम्मेवारी  सौंपी  गई

 से  अमरावती  जिले  में  आंचलिक  कार्यालय  अथवा
 क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  बैंक  को  जनवरी
 1996  में  अमरावती  वाणिज्य  और  उद्योग  मंडल  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  मामले  की  जांच  की  थी  और  अनुरोध  को
 इस  कारण  से  स्वीकार  नहीं  किया  गया  था  कि  शाखाओं  का  विद्यमान
 नेटवर्क  और  नागपुर  में  प्रशासनिक  व्यवस्था  क्षेत्र  में सभी  बैंकिंग  संबंधी
 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  में  पर्याप्त  माना  गया  इस  निर्णय
 से  अमरावती  व्यापार  और  उद्योग  मंडल  को  अबगव  करा  दिया  गया



 प्रश्मों  के

 कोल  इंडिया  लि०  का  कार्य-निष्पादन

 2504.  श्री  अलासाहेब  एम०के०  पाटील  :  क्या  खान  और  खनिज

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  चालू  वर्ष  के  दौरान  कोल  इंडिया  लि०

 और  इसकी  सहायक  कंपनियों  के  समझौता  ज्ञापन  के  अनुसार  निर्धारित
 लक्ष्य  और  इन्हें  प्राप्त  करने  के  संदर्भ  में  इनके  कार्य-निष्पादन  की  समीक्षा
 कौ

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सहायक  कंपनियों
 का  कंपनीवार  ब्यौरा  क्या

 लक्ष्य  की  प्राप्ति  और  इसमें  कमी  के  संदर्भ  में  प्रमुख  पृवत्ति
 क्या  उभरती  और
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 मुख्यतः  पहचानी  गई  समस्याएं  और  2000-2001  के

 लिए  कार्य  योजना  सहित  उन्हें  दूर  करने  के  लिए  तैयार  की  गई  रणनीति

 क्या

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रौता

 और  कोयला  विभाग  प्रत्येक  वर्ष  केवल

 को०इं०लि०  के  साथ  ही  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  करता  न

 कि  कोल  इंडिया  लि०  की  प्रत्येक  अनुषंगी  कंपनी  के  कोल

 इंडिया  लि०  तथा  इसकी  अनुषंगी  कंपनियों  के  कार्य-निष्पादन  की  समीक्षा

 कोयला  विभाग  द्वारा  तैयार  किए  गए  वार्षिक  कार्रवाई  योजना  दस्तावेज

 में  निर्धारित  लक्ष्यों  के  संदर्भ  में  की  जाती  पिछले  3  वर्षों  के  लिए

 को०६०लि०  और  उसकी  अनुषंगी  कंपनियों  के  कार्य-निष्पादन  का  ब्यौरा

 नीचे  दिया  गया  है  :

 कोयला  उत्पादन

 (  टन

 "1996-97  1997-98  1998-99

 वास्तविक
 वास्तविक  लक्ष्य

 वास्तविक

 स०्अनु०  स०्ञनु०  स०ण्जनु०

 ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि० इंस्टन  कोलफील्ड्स  31.50  29  6.  32.50  27-42  27.00  27.16

 भारत  कोकिंग  कोल  लि०  29.50  7.13  30.70  30.92  27.40  27.17

 सेंट्रल  कोलफील्ड्स  लि०  32.80  32.18  33.50  33.08  33.10  32.18

 नार्दन  कोलफील्ड्स  लि०  37.00  37.01  37.00  37-12  37.00  36-52

 वेस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  29.70  31-23  30.50  32.52  32.00  31.75

 साउथ  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  53.70  55.30  55.50  56.63  57.00  57.56

 महानदी  कोलफील्ड्स  लि०  37.00  37.37  39.50  42.17  42.50  43.51

 नार्थ  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  0.80  0.75  0.80  0.69  00.60  00.64

 कोल  इंडिया  लि०  252.00  250.62  260.00  260.55  256.60  256.49

 योजनागत  व्यय

 रु०

 कंपनी

 जज
 1996-97  1997  -98

 ः

 1998-99

 ae  खक्ष्य  वास्तविक  लक्ष्य

 .._
 वास्तविक  लक्ष्य

 .__
 जास्तविक

 सं०अनु०  संग्जनु०  सं०अनु०

 1  2  3  4  5  6  7

 ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  190.00  273.09  150.0  173.68  115.00  131.23

 भारत  कोकिंग  कोल  लि०  215.00  213.85  168.00  158.62  110.00  172-02

 सेंट्ल  कोलफील्ड्स  लि०  130.83  234.74  235.00  305.86  180.00  181.46
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 नार्दन  कोलफील्ड्स  लि०
 150.00  12728...  262.00  221.08  366.00  ३4273

 वेस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०
 170.00  228.91  300.00  291.77  280.00  359-82

 साउथ  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  240.00  248.50  350.00  397.80  330.00  309.74

 महानदी  कोलफील्ड्स  लि०
 200.00  183.81  300.00  240.10  310.00  ३326-57

 सी०एम०पी०डी०आई०एल०  तथा  15.00  19.77  14.56  35.64  9.00  8.40
 सी०आई०एल०  हु

 जोड़  1310.83  1530.45  1779.55  1824.55  1700.00  1831.97

 और  को०हइंग्ले०  ने  अपने  कोयला  उत्पादन  लक्ष्यों  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  बकाया

 का  99,45%  (1996-97),  100.21%  (1997-98)  तथा  99.96%  कोयला  बिक़ी  देय  राशि  की  वसूली  के  लिए  कदम

 (1998-99)  प्राप्त  कर  लिया  को०३ं०>लि०  ने  1996-97,  1997-98  ;  ५
 तथा  1998-99  के  दौरान  अपने  वित्तीय  व्यय  के  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  Civ)  उत्पादन

 हि
 वृद्धि  की  संभावना  वाले  कोयलाधारी  क्षेत्रों  में

 लिया  परिवहन  संबंधी  बाधाओं  को  दूर  करने  के  लिए  रेलवे  के
 साथ  सहयोगात्मक  कदम

 को०इंगलि०  के  सामने  आ  रही
 t

 नीचे 1!  रही  प्रमुख  समस्याएं  नीचे  दी  गई
 (५)  उपर्युक्त  के  कोल  इंडिया  लि०  विभिन्न  उपायों  को

 अपनाए  जाने  के  माध्यम  जैसे  श्रमशक्ति  का

 (1)  प्रमुखतः  सीमेंट  संयंत्रों  द्वारा  कोयले/कोक  के  आयात  क्षमता  उपयोगिता  में  कोयला  परियाजनाओं  की  समय

 में  कोयला  आधारित  उत्पादन  में  धीमी  वृद्धि  के  कारण  से  समाप्ति  में  आने  वाली  बाधाओं  को  दूर  न्यायोचित

 कोयले  की  कम  व्यय  में  किफायत  तथा  अच्छे  औद्योगिक  संबंधों

 को  बनाकर  कोयले  की  उत्पादन  लागत  में  कमी  करने  के

 (1)  नई  तथा  चालू  परियोजनाओं  हेतु  भूमि  के  अधिग्रहण  के  लिए  सतत  प्रयास  कर  रहो
 साथ-साथ  वनीय  भूमि  के  अधिग्रहण  में

 दा  |
 चिंता

 चयनित  खनन  और  परिष्करण  के  माध्यम  से  कोयले  की

 (४)  कोयला  बिक्री
 देय

 राशि  की  वसूली  एक  अन्य  चिंता  का  गुणवत्ता  में  सुधार  के  लिए  कदम
 विषय  दिनांक  31.3.17999  की  स्थिति  के  अनुसार

 संसाधनों
 कुल  देय  बकाया  राशि  5799  करोड  रु०  जिसमें  से  (९४४)  नई  परियोजनाओं  में  निवेश  के  लिए  अपेक्षित  संसाधनों  का

 विद्युत  क्षेत्र  का  भाग  4806  करोड़  रु०  संपूरण  करना  तथा  ग्रीन  फौल्ड  परियोजना  के  विकास  हेतु

 संयुक्त  उपक्रम  के  माध्यम  से  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  तथा  प्रबंधन

 कंपनियां
 व्यवस्थाओं  को  आरंभ

 (iv)  को०इं०लि०  की  3  अनुषंगी  ,  नामतः  ई०को०लि०  ,

 भा०गको०>को०्लि०  तथा  से०को०लि०  लगातार  घाटे  में  खान  विकास  योजनाओं  के  साथ  पर्यावरणीय  तथा  सामाजिक

 चल  रही  न्यूनीकरण  उपायों  को  एकीकृत

 को०इं०लि०  के  कार्य-निष्पादन  में  और  सुधार  करने  तथा  राष्ट्रीय  उर्ववक  लिमिटेड  का  विनिवेश

 देश  की  भावी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  निम्नलिखित  प्रभाव  2505.  श्री  अजब  सिंह  चऔटाला  :
 क्षेत्रों  को  विनिर्दिष्ट  किया  गया  है  :  श्री  अजय  चक्रवर्ती  :

 (॥)

 नई  खानें  खोलना  तथा  नई  प्रौद्योगिकियों  को

 लागू  करने  के  द्वारा  विद्यमान  खानों  में  कार्यकुशलता  तथा

 उत्पादकता  को  बढ़ाना  और  निवेश  तथा  संरचनात्मक  सुविधाओं

 की  समय  से  उपलब्धता  को  सुनिश्चित

 कोयला  परियोजनाओं  के  शीघ्र  कार्यान्वयन  हेतु  भूमि  अधिग्रहण

 तथा  वनीय  भूमि  की  स्वीकृति  में  आने  वाली  बाधाओं  को

 दूर  करने  के  लिए  कदम

 दोषी  राज्य  विद्युत  बोडों  कौ  ओर  कोयला

 क्या  विनिवेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  उर्वरक  लिमिटेड  में  51

 ग्तिशत  इक्विटी  विनिवेश  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योय  और  इसके  कया  कारण

 इक्विटी  का  विनिवेश  करने  से  राष्ट्रीय  उर्वरक  लिमिटेड  के

 कार्यकरण  में  कितना  सुधार  और  उत्पादन  में  कितनी  वृद्धि  होने  की

 संभावना
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 कर्मचारियों  के  ठों  की  किस  प्रकार  रक्षा  की  जाएगी  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  विभाग
 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :  और  सरकार  ने

 राष्ट्रीय  उर्वरक  लिमिटेड  में  सरकार  द्वारा  धारित  इक्विटी  के  कुल  51
 प्रतिशत  हिस्से  का  विनिवेश  किसी  अनुकूल  क्रेता  को  नियंत्रण
 अंतरण  सहित  अनुकूल  बिक्री  क॑  जरिए  करने  का  निर्णय  किया
 यह  सभी  सामरिक-भिन्न  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उंपक्रमों  में  सरकार  की

 इक्थिटी  को  26  प्रतिशत  तक  या  उससे  कम  करने  की  नीति  के  अनुसरण
 में

 विनिवेश  की  प्रक्रिया  तथा  स्वामित्व  के  परिणामी  विखंडन
 से  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  पर  अपने  निष्पादन  को  दक्षता
 को  लाभ  अर्जन  करने  तथा  लाभांश  घोषित  करने  के  लिए  आवश्यक
 दबाव

 कर्मचारियों  कें  हित  का  संरक्षण  किया  वित्त  मंत्री
 ने  अपनी  हाल  के  बजट  भाषण  में  इस  पहलू  को  दोहराया

 जम्बई  स्टॉक  एक्सचेंज  में  भावों
 को  तेज  करने  का  थोटाला

 2506.  श्री  किरीट  सोमैका  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  मुम्बई  स्टॉक  एक्सचेंज  में  लघु  पूंजी  के  स्टॉकों  में

 जडै  पैमाने  पर  भांव  तेज  करने  का  घोटाला  हुआ

 यदि  तो  क्या  ऐसी  कंपनियां  जिनकी  गत  दो  से  चार
 वर्षों  के  दौरान  कोई  खरीद-फरोख्त  नहीं  की  गई  और  जिनके  शेयर
 का  मूल्य  10  रुपये  पर  था  ऐसे  शेयरों  के  मूल्य  बढ़कर  20  से  120
 रुपये  हो  गए

 (1)  यदि  तो  क्या  निवेशक  शिकायत  मंच  ग्रीवेंश
 के  अध्यक्ष  ने  इस  संबंध  में  वित्त  मंत्री  को  अभ्यावेदन  दिया

 यदि  तो  स्टॉक  एक्सचेंज  और  सरकार  द्वारा  इस
 संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 क्या  भावों  को  तेज  करने  के  घोटाले  के  कारण  लघु  निवेशकों
 को  ठगा  जा  रहा

 यदि  तो  क्या  भावों  को  तेज  करने  के  घोटाले  की  जांच
 करने  के  आदेश  दिए  गए  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्योरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  दिखे  :
 और  स्टॉक  बाजारों  में  समग्र  रूप  से  तेजी  के  रुख  और

 तेजी  पर  चलते  आ  रहे  स्टॉक  बाजारों  के  सार्वभैमिक  प्रभाव  कारण
 स्टॉक  की  कीमतों  में  व्यापक  रूप  से  वृद्धि  हुई  इसके  अलावा

 एक  सकारात्मक  आर्थिक  निष्पादन  की  आम  प्रत्याशो  एवं  भारतीय  बाजारों
 में  विदेशी  निवेशकों  की  अधिक  रुचि  की  उच्मीद  ने  भी  अधिकांश

 क्षेत्र्कों  में  स्टॉक  की  कीमतों  में  वृद्धि  का  कार्य  किया

 10  2000  लिखित  उत्तर  180

 से  निवेशक  शिकायत  मंच  ग्रीवेंस

 के  अध्यक्ष  ने  इस  बारे  में  वित्त  मंत्रालय  को  अभ्यावेदन  दिया  सेबी

 ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  बाजार  के  ऊपर  अत्यधिक  निगरानी  रखने

 और  जब  आवश्यक  सक्रिय  रूप  से  कार्रवाई  करने  के  लिए  स्टॉक

 एक्सथेंजों  को  समय-समय  पर  सावधान  किया  एक्सचेंजों  ने  उनके

 ट्वारा  की  गई  विभिन्न  कार्रवाईयों  के  बारे  में  सेबी  को  सूचित  किया

 है  जिनमें  अधिक  मार्जिन  सर्किट  फिल्टर्स  में  कटौती  आदि  भी

 शामिल  सेबी  ने  प्रतिभूतियों  के  लेन-देन  में  सावधानी  बरतने  तथा

 उचित  ध्यान  रखने  के  लिए  प्रेस-विज्ञप्ति  के  द्वारा  भी  निवेशकों  को

 सावधान  किया

 केन्द्रीय  क्षेत्रीय  सेंसर  बोर्डों  का  पुनर्गठन

 2507.  श्री  शिवाजी  विट्ठलराव  काम्बले  :

 प्रो०  उम्मारेडडी  वेंकटेस्वरलु  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  कार्यक्रमों  की  समाप्ति/रिक्तियों  को  भरने  के

 बाद  जल्दी  ही  केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणन  बोर्ड  और  क्षेत्रीय  सेंसर  बो्डों

 का  पुनर्गठन  कर  रही

 यदि  तो  संबंधित  सेंसर  बोर्ड  में  सदस्यों  के  नामांकन
 के  लिए  दिशा-निर्देश  क्या

 जनता  और  फिल्म  उद्योग  से  इन  बोर्डों  कार्यकरण  के

 बारे  में  प्रात  आम  शिकायतें  क्या  और

 सेंसर  बोड़ों  फे  प्रभावी  कार्यकरण  के  लिए  की  गई  प्रस्तावित

 पहल  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  बिनिवैश  विभाग

 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :  और  केनद्र  सरकार

 द्वारा  केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणन  बोर्ड  और  इसके  क्षेत्रीय  केन्द्रों  के  परामर्श

 चैनलों  का  कार्यकाल  3  वर्ष  और  2  वर्ष  अथवा  अगले  आदेशों
 तक  नियत  किया  जाता  वर्तमान  बोर्ड  और  इसके  क्षेत्रीय  पैनलों  का

 कार्यकाल  अभी  पूरा  नहीं  हुआ  चलचित्रीकी  अधिनियम  के  प्रावधानों
 के  अनुसार  कोई  जो  केन्द्र  सरकार  के  विचार  में  औसत  दर्शक
 पर  फिल्म  के  प्रभाव  का  निर्णय  करने  के  लिए  योग्य  होता  है  तो  उसे

 बोर्ड  अथवा  केन्द्रीय  प्रमाणन  बोर्ड  के  क्षेत्रीय  केद्रों  के  परामर्श  पैनल

 के  सदस्य  के  रूप  में  नियुक्त  किया  जा  सकता

 और  बोर्ड  के  क्रिया-कलाप  के  बारे  में  कुछ  आम

 शिकायतों  के  विचार  से  प्रमाणन  मार्गनिर्देशों  का  सख्ती  से  अनुपालन
 सुनिश्चित  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :

 (1)  प्रक्रिया  में  व्यापक  लैंगिक  जागरूकता  लाने  के  लिए  जांच

 एवं  संशोधन  समितियों  में  50%  महिला  सदस्य  रखे  जाने
 का  प्रावधान

 (2)  बार-बार  उल्लंघन  किए  जाने  वाले  मार्गनिर्देशों  के  विवेचन
 के  बारे  में  बोर्ड  द्वारा  विशेष  स्पष्टीकरणों  को  जारी
 और
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 (3)  किसी  फिल्म  को  दिए  प्रमाणपत्र  पर  जांच  अथवा  संशोधन
 समिति/फिल्म  प्रमाणन  अपील  अधिकरण  के  उन  सदस्यों  के
 नामों  को  निर्दिष्ट  करना  जिसकी  सिफारिशों  पर  फिल्म  को
 प्रमाणपत्र  दिया  गया  एवं  फिल्म  को  सार्वजनिक  प्रदर्शन  के
 लिए  स्वीकृत  किया  ताकि  अधिक  जवाबदेही  सुनिश्चित
 की  जा

 सरकारी  निधि  का  प्रयोग

 2508.  श्री  पी०  कुमारासामी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  ने  केन्द्र  और  राज्यों  वी  सरकारी  निधि
 के  अकुशल  उपयोग  के  लिए  आलोचना  की  है  कहा  है  कि  वे

 राज  सहायताओं  तथा  ब्याज  भुगतानों  के  लिए  होने
 वाले  चालू  खर्चों  के  लिए  भी  निधि  उधार  ले  रहे

 यदि  तो  क्या  केन्द्र  सरकार  पर  भारी  दबाव  बना  हुआ  है
 क्योंकि  सभी  राज्य  उन  निदेशों  के  लिए  पर्याप्त  निधि  न  जुटा  पाने  की
 स्थिति  में  हैं  जो  अर्थव्यवस्था  के  विकास  के  लिए  अत्यावश्यक  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  का  कौन  से  उपचारात्मक
 कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :
 से  सरकार  और  योजना  आयोग  भी  आयोजना  व्यय  के

 सक्षम  प्रयोग  को  महत्व  देता  योजना  आयोग  विभिन्न  स्कीमों  के

 लिए  निधियां  आवंटित  करता  है  और  आयोजना  के  कार्यान्वयन  का  भी

 अनुवीक्षण  करता  इस  परिपेक्ष्य  में  राज्यों  द्वारा  उनकी  वार्षिक  योजनाओं
 को  अंतिम  रूप  देते  समय  वित्तपोषण  की  समीक्षा  करते  हुए  दृष्टिगोचर
 किसी  तरह  की  खराब  प्रवृतियों  पर  भी  योजना  आयोग  द्वारा  चिंता  व्यक्त
 की  जाती

 यह  तथ्य  है  कि  केन्द्र  और  राज्यों  दोनों  का  चालू  व्यय  उनके

 चालू  राजस्व  से  अधिक  होता  जो  निवेश  प्रयोजनों  के  लिए  निधियों

 की  उपलब्धता  पर  दबाव  उत्पन्न  करता  अत्यधिक  उधार  और  ब्याज

 का  बढ़ता  हुआ  योझ  चालू  व्यय  की  मुख्य  मर्दे  सरकार  को  राजकोषीय

 समेकन  के  प्रयोजनों  के  लिए  राजस्व  घाटा  तथा  राजकोषीय  घाटा  भी

 कम  करना  आवश्यक  वर्ष  2000-200  के  बजट  में  राजस्व  घाटे

 20  1921  लिखित  उत्तर  १82

 की  वृद्धि  नियंत्रण  में  करने  के  उपाय  विहित  हैं  और  राज्यों  में  भी  राजकोषीय

 सुधारों  को  बढ़ावा  देने  की  आवश्यकता

 राष्ट्रीककृत्त  बैंकों  में  धोखाथडी  के  मामले

 2509.  श्री  नरेश  पुगलिबा  :
 श्री  शमशेर  सिंह  चलो  ।

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  के  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  जिन
 अधिकारियों/कर्मचारियों  के  विरुद्ध  धोखाधड़ी  में  लिप्त  होने  के  मामले
 दर्ज  किए  गए  उनका  बैंक-वार  विवरण  क्या

 os  पैक  धोखाधद़ियों  में  बैंक-वार  कितनी  राशि  क्लामिल

 सरकार  ने  दोषियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  और

 इस  प्रकार  की  धोखाधड़ियां  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय
 करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंज्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विल्ले  :
 से  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार

 वर्ष  1996,  1997,  1998  और  1999  1999  के  दौरान
 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  दोषी  कर्मचारियों  को  धोखाधड़ियों  में  शामिल
 होने  के  लिए  उनके  विरुद्ध  की  गई  कार्रवाई  की  स्थिति  तथी

 धोखाधडियों  की  संख्या  का  बैंकवार  ब्यौया  और  अन्तर्ग्रस्त  राशि
 को  दशनिवाला  ब्यौरा  संलग्न  और  1  में  दिये  गये

 धोखाधड़ियों  को  रोकने  संबंधी  भारतीय  रिजर्व  बैंक
 द्वारा  जारी  व्यापक  मार्ग-निर्देशों  को  क्रियान्यित  कर  रहे  हैं  अन्य
 बातों  के  आंतरिक  नियंत्रण  तंत्रों  को  सुदृढ़  निरंबर
 आधार  पर  धोखाधड़ी  के  मामलों  की  समवर्ती  लेखा-परीक्षा
 करना  जिसमें  बैंक  कारोआर  के  50  प्रतिशत  के  लिए  उत्तरदाबी  शाखाएं
 शामिल  नकदी  जमाराशियों  और  10  लाख  रुपये  और  उससे  अधिक
 के  आहरणों  की  आंतरिक  तथा  कार्य  और  व्यवस्था  में  सुधार
 करना  तथा  परिचालनात्मक  कार्यों  से  जुड़े  कार्मिकों  को  प्रशिक्षण  देना
 शामिल

 वर्ष  1996,  1997,  1998  तथा  1999  1999  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  में  धोखाधड़ी  के  लिए

 दोषी  पाए  गए  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  बैंक-वार  कृत  कार्रवाई  द्शाने  वाला  विवरण

 बैंक  का  दोष  सिद्ध  रस  बडे/छोटे  दंड  प्राप्त  (3)  में  से

 बरखास्त/हटाए  गए

 3996  1997  1998  1999"  1996  1997  1998  19997*  1996  1997  1998.  998...  1999*

 ।  2  3...  4  5  6६  7  8  9  0  |  12  13

 भारतीय  स्टेट  बैंक  37  34.  22  ०7  221  306...  344  29  51  75  65  09

 15  09  01  02  04  04  00 स्टेट  बैंक  ऑफ  बीका०  00  06  08  00  07

 एंड  जयपुर
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 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

 स्टेट  बैंक
 ऑफ

 हैदराबाद  00  00  00  00  13  12  07  07  03  02  00  03

 स्टेट  बैंक  ऑफ  इंदौर  00  00  00  01  07  16  22  09  02  06  03  03

 स्टेट  बैंक  ऑफ  मैसूर  01  00  02  «003  23  22  11  10  02  02  02  01

 स्टेट  बैंक  ऑफ  पटियाला  00  00  00  00  08  शव  09  05  05  04  05  03

 स्टेट  बैंक  ऑफ  सौराष्ट्र  00  00  0  00  19  11  08...  02  0  03  02

 स्टेट  बैंक  आफ  00  00  00  0०0  04  17  03  01  04  03  02

 तआ्रावजकोर

 इलाहाबाद  बैंक  00  0।  00  00  17  54  25  22  01  04  08  08

 आंध्रा  बैंक  00  06  04  0  ३%  30  44  13  11  15  16  08

 बैंक  ऑफ  बड़ौदा  00  01  04  01  34  7  52  22  09  17  09

 बैंक  ऑफ  इंडिया  00  00  00.  00  44  45  104  71  28  29  18  13

 बैंक  ऑफ  महाराष्ट्र
 *  00  00  00  00  34  35  7  23  14  09  18  04

 केनरा  ग्रैंक  00  03  00  00  101  83  82  28  24  33  40  21

 संट्रल  बैंक  ऑफ  00.  00  0.  00  84  71.  43  148.  34.  29  «29  14

 कार्पोरेशन  बैंक  01  [01  0  00  18  07  08  04  10  03  07  02

 देना  बैंक  00  00  00  00  25  41  101  ठव  08  13  11

 इंडियन  बैंक  01  900  03  00.  86  95  86  114  06  04  11  15

 इंडियन  ओवरसीज  00  00  0.  0०0  32  53  35  22  2°  11  23  16

 ओरियंटल  बैंक  ऑफ  00  00  0०0.  00  10  24  45  16  01  08  18  04

 कॉमर्स

 पंजबा  नेशनल  बैंक  00  00  0  0।  220  243  376  227  ३6  24  47  30

 पंजाब  एंड  सिंध  बैंक  02  03  0।  01  26  30  44  25  07  05  04  04

 सिंडिकेट  बैंक  02  01  04  00  39  4  75  35  21  31  53  33

 यूनियन  बैंक  ऑफ  इंडिया  00  00  00  00  20  16  10  16  12  07  13

 युनाइटेड  बैंक  ऑफ  इंडिया  00  00  00  00  15  27  35  13  07  07  05  06

 यूको  बैंक  00  00  00  00  45  38  94  28  15  18  32  04

 विजया  बैंक  02  0।  04  00  20  41  53  20  03  13  18  07

 *(जून  1999  (  आंकड़े



 185.  प्रश्नों  के  20  1921  लिखित  (186

 ॥ .।  44॥  ॥  । &  री  *

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  भारतीय  रिजर्व  बैंक  को  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  1996,  1997,  1998  तथा  1999
 1999  के  दौरान  धोखाषड़ियों  की  बैंक-वार  संख्या  दशनि  वाला  विवरण

 _
 बैंक  का  नाम  धोखाधडियों  की  संख्या  अंतर्गस्त

 __
 1996  1997  1998  1999#  | 199  1998...  1999

 1  2  3  4  5  6  7  8  पर  9

 भारतीय  स्टेट  बैंक  468  391  474 4.  211.  308  92.28  187 30.87 .28 157.70  12.60

 हा  ।  $2  कं  20.15  9.70  0.26  ३.००

 स्टेट  बैंक  ऑफ  बी०  एंड  जयपुर  13  7  06  09  0.42  2.52  0.02  3.78

 स्टेट  बैंक  आफ  हैदराबाद  ३6  24  35  22  12.87  2.25  2.57  39.99

 स्टेट  ऑफ  इंदौर  16  25  17  02  4.83  1.28  2.95  0.31

 स्टेट  बैंक  ऑफ  मैसूर  23  31  22  05  6.10  15.60  0.44  0.16

 स्टेट  बैंक  ऑफ  पटियाला  19  18  17  10  14.32  0.62  2-80  0.30

 स्टेट  बैंक  ऑफ  सौराष्ट  13  6  04  07  0.94  1.39  1.15  0.20

 स्टेट  बैंक  ऑफ  त्रावणकोर  29  22  34  18  20.68  1.32  17.24  12.53

 इलाहाबाद  बैंक  59  44  46  15  68.06  0.61  1.21  0.12

 आंध्रा  बैंक  37  41  61  20  2.01  4.89  8.34  1.91

 बैंक  ऑफ  बड़ौदा  101  99  93  31  9.49  9.08  13.21  1-07

 *07  *03  0.22  0.10

 बैंक  ऑफ  इंडिया  158  168  156  74  3.89  8.39  5.90  13.94

 *05  *05  *6  0.43  26.29  13.78

 बैंक  ऑफ  महाराष्ट्र  34  39  30  10  0.80  1.40  0.28  0.18

 केतरा  बैंक  213  193  181  88  8.61  17.36  122.85  80.57

 सेंट्रल  बैंक  ऑफ  इंडिया  142  99  58  32  59.60  3-45  9.28  11.93

 कार्परेशन  जैंक
 "33

 23  25  14  04  1.17  2-28  1.04  0.30

 देना  बैंक  27  41  28  13  0.70  40.14  62...  27.62

 इंडियन  ब्रेक  ३4  66  या  43  1.03  2.60  7.87  12.86

 इंडियन  ओवरसीज  बैंक  49  49  47  26  1.13  2-02  3-43  0.87

 ओरियंटल  बैंक  ऑफ  कॉमर्स  30  38  43  08  13.07  24.08  24.49  0.24

 पंजाब  नेशनल  गैंक  66  62  42  33  15.19  795  19.77  13.01

 पंजाब  एंड  सिंध  बैंक  24  16  31  03  2.52  1.10  1.57  ।  9.58

 पंजाब  एंड  सिंध

 ३ _+_+््््प्ययययभदजभपपएह/।णण-ज:
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 त  2  3  5  6  7  8  9

 सिंडिकेट  बैंक  154  104  50  4.85  11.15  3.90  0.80

 यूनियन  बैंक  ऑफ  इंडिया  79  65  3।  7.70  7.29  6.16  0.72

 युनाइटेड  बैंक  ऑफ  इंडिया  37  32  16  6.9  0.60  0.88  1.02

 यूकों  बैंक  39  37  15  1.08  1.97  1.42  0.62

 विजया  ैंक  28  28.

 *भारत  से  1999

 ]

 डब्ल्यू०टी०ओ०  व्यवस्था  में  सुधार

 2510.  श्री  नवल  किशोर  राय  :
 श्री  शंकर  सिंह  वाषेला  :
 श्री  माधवराव  सिंधिया  :
 श्री  सुशील  कुमार  शिंदे  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  ने  डब्ल्यू०टी  ०औ०  व्यवस्था  में  कोई  सुधार
 की  मांग  की

 यदि  तो  इसके  द्वारा  प्राप्त  फिए  जाने  वाले  सटीक  उद्देश्य
 का  ब्यौरा  क्या

 सरकार  द्वारा  ऐसे  सुधार  लाए  जाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए
 गए  और

 क्या  गैटਂ  समझौते  के  तहत  विकासशील
 देश  उन  व्यापार  रियायतों  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  जिन्हें  डब्ल्यू०टी  ०ओ०
 व्यवस्था  के  तहत  प्रदान  नहीं  किया  जा  रहा  या  कम  किया  जा  रहा

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  ;  से
 भारत  डब्ल्यू  टी  ओ  के  अनेक  करारों  में  मौजूदा  असंगतियों  और

 असमानताओं  को  दूर  कर  डब्ल्यू  टी  ओ  प्रणाली  में  सुधार  की  मांग
 करता  रहा  है  और  यह  भी  भांग  करता  रहा  है  कि  आम  तौर  पर  विकासशील
 देशों  और  खास  तौर  पर  भारत  को  वस्त्र  और  कृषि  जैसे  करारों  से
 अपेक्षित  लाभ  नहीं  मिल  रहे  भारत  ने  डब्ल्यू  टी  ओ  करारों  के
 विशेष  एवं  अधिमानों  व्यवहार  संबंधी  उपबंधों  को  वास्तव  में  निष्क्रिय

 बनाए  रखने  के  तरीके  को  भी  जोरदार  ढंग  से  स्पष्ट  किया  है  और
 यह  भी  स्पष्ट  किया  है  कि  उन  क्षेत्रों  में  जहां  विकासशील  देशों
 को  प्रतिस्पर्धा  प्राप्त  होती  है  वहां  इन  देशों  को  बाजार  पहुंच  की  मनाही
 करने  के  लिए  विकसित  देशों  ट्वारा  किस  प्रकार  पाटनरोधी  अथवा  इमदाद
 रोधी  जांच  को  शुरुआत  के  मामलों  में  वृद्धि  की  जा  रही  भारत
 ने  डब्ल्यू  टी  ओ  करारों  के  अंतर्गत  श्रम  और  व्यापार  के  बीच  किसी
 संबंध  अथवा  पर्यावरणीय  मानकों  के  क्षेत्र  का  आगे  और  विस्तार  करने
 के  किसी  प्रस्ताव  का  कड़ा  विरोध  भी  किया  क्योंकि  इसकी  परिणति
 अप्रत्यक्ष  संरक्षणवाद  में  हो  सकती  है  जिससे  विकासशील  देशों  की
 बाजार  पहुंच  प्रभावित  इन  प्रयासों  के  ज़रिए  जो  प्रमुख  लक्ष्य

 05  0.35  15.98  31.59  3.43

 प्राप्त  किया  जाना  है  वह  है-विकासात्मक  आयामों  को  सामने  लाना

 ताकि  बहुपक्षीय  व्यापार  प्रणाली  स्तर  को  पूर्ण  रोजगार

 एवं  बड़ी  और  निरंतर  बढ़ती  हुई  वास्तविक  आमदनी  तथा  प्रभावी  मांग
 को  सुनिश्चित  करने  तथा  वस्तुओं  और  सेवाओं  के  व्यापारिक  उत्पादन
 के  विस्तार  संबंधी  डब्ल्यू  टी  ओ  करारों  के  कथित  उद्देश्यों  की  प्राप्ति
 में  सहायक  हो

 भारत  इस  बारे  में  द्वि  आयामी  कार्यनीति  अपनाता  रहा

 एक  तीसरे  मंतजिस्तरीय  सम्मेलन  की  तैयारी  प्रक्रिया  में  जो  विभिन्न

 मुद्दे  उठए  गए  उन  पर  राष्ट्रीय  स्तर  की  राजत्रैतिक  पार्टियों
 और  व्यापार  अनुसंधान  व्यापार  विशेषज्ञों  और  सिविल

 सोसाइटी  समेत  प्रमुख  सहभागियों  के  परामर्श  से  एक  राष्ट्रीय  सहमति
 तैयार  की  गई  दूसरी  ओर  सन्नह  देशों  के  समूह  और
 विकासशील  देशों  के  समूह  जैसे  समान  विचारों  वाले  देशों  से
 समर्थन  प्राप्त  करने  के  लिए  राजनयिक  पहल  की  गई

 केनेडी  दौर  तक  गैट  के  पूर्ववर्ती  दौरों  के दौरान  विकासशील
 देशों  से  ऐसे  अनेक  दायित्व  लेने  की  आशा  नहीं  की  गई  जो
 पिकसित  देशों  को  सौंपे  गए  उरुग्वे  दौर  जिसने  डब्ल्यू
 टी  ओ  को  जन्म  विकासशील  देशों  ने  सेवाओं  और
 बौद्धिक  संपदा  अधिकारों  के  व्यापार  के  बारे  में  पर्याप्त  दायित्व  ले

 लिए  अधिकांश  डब्ल्यू  टी  ओ  करारों  में  यथा  निहित  विकासशील
 देशों  के  पक्ष  में  दीर्घ  संक्रमण  अवधि  अथवा  अधिक  आयामों  की  व्यवस्था
 संबंधी  उपबंधों  से  इतर  विशेष  और  अधिमानी  व्यवहार  संबंधी  उपबंध
 केवल  प्रयासਂ  के  रूप  में  हैं  और  इन्हें  निष्ठापूर्वक  लागू  नहीं
 किया  गया  है  क्योंकि  इन  प्रयासਂ  संबंधी  खंडों  को  डब्ल्यू
 टी  ओ  के  विवाद  निपटान  तंत्र  के  जरिए  लागू  नहीं  किया  जा  सकता

 चावल  का  आयात

 2511.  श्री  बृुजलाल  खाबरी  :
 श्री  छत्रपाल  सिंह  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे

 क्या  चावल  या  चावल  के  टुकड़े  का  आयात  क्रिया  जा
 रहा

 |

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 1999-2000  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  चावल  का  आयात
 किया

 किन-किन  देशों  से  चावल  का  आयात  किया  गया  तथा
 इसे  कितनी  मात्रा  में  आयात  किया

 यह  आयात  किस  दर  पर  किया

 क्या  इससे  भारतीय  बाजार  पर  असर  पड़ा  और

 यदि  तो  आयात  के  क्या  कारण  हैं  ?

 और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  ;
 हां

 एक्जिम  नीति  के  चावल  के  आयात  को  भारतीय
 खाद्य  निगम  के  जरिए  सरणीकृत  किया  जाता  चावल  की
 सामान्य/मोटी  किस्मों  और  50%  अथवा  उससे  अधिक  टूंटे  हुए  चावल
 के  आयात  को  27.5.97  से  मुक्त  कर  दिया  गया  पिछले  तीन  वर्षों
 के  दौरान  आयातित  चावल  फे  ब्यौरे  निम्नानुसार  हैं  :
 जन

 वर्ष  मात्रा  मूल्य

 1997-98  54  6.16

 1998-99  -  99  6213  568.96

 1999-2000  2190  ३64.72
 99  से  99)

 और  वर्ष  1999-2000  के  दौरान  आस्ट्रेलिया  से
 3.63  करोड़  रुपये  के  मूल्य  के  2190  मी०  टन  चावल  का  आयात
 किया  गया  इसके  1999-2000  के  दौरान  जर्मन  संघीय
 गणराज्य  से  1.54  लाख  रुपये  के  मूल्य  के  चावल  का  आयात  किया
 गया

 :  डी  जी  सी  आई  एंड
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 (3)  वर्ष  1999-2000  के  दौरान  चावल  का  आयात  16700/-
 रुपये  की  दर  पर  किया  गया

 इस  मामूली  आयात  से  स्वदेशी  बाजार  पर  कोई  प्रतिकूल
 प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 (

 निर्यात  संवर्धन  परिषद

 2512.  श्री  कोडीकुनील  सुरेश  :  क्या  जाणिण्य  और  उद्योग  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  विभिन्न  भागों  में  चमड़ा  नियति  संवर्धन  परिषदों
 का  ब्यौरा  क्या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  चमड्ा  उद्योगों  का  राज्य-वार

 कार्यनिष्पादन  क्या  और

 कुल  कितने  मूल्य  का  निर्यात  हुआ  ?

 चाणिष्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  चमड़ा  निर्यात  परिषद्  स्थापित  की  गई  जिसका

 मुख्यालय  चेन्नई  में  इसके  चार  क्षेत्रीय  कार्यालय  नई
 कलकत्ता  और  कानपुर  में  हैं  और  एक  विस्तार  कार्यालय  आगरा
 में

 और  चमड़ा  तथा  चमड़ा  उत्पादों  के  निर्यातों  पर  निगरानी
 अखिल  भारतीय  आधार  पर  रखी  जाती  है  और  राज्य-वार  आधार  परे

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  चमड्ा  तथा  चमडा  उत्पादों  के  निर्यातों

 का  निष्पादन  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 विवरण

 चमड़ा  तथा  चमड़ा  उत्पादों  का  निर्यात

 रुपये  मिलियन  यू  एस  डालर

 अप्रैल-मार्च  ..  अप्रैल-मार्च  अप्रैल-मार्च

 मर्दे  1996-97  1997-१9  1998-99

 यू यूएस  डालर  यूएस  डालर  रुपया  यूएस  डालर

 1  2...  3  5  6  7

 परिष्कृत  चमड़ा  0७877  301.06  1099.44  295.83  1131.64  268.99

 चमडे  से  बने  सामान  1044.54  294.24  1439.47  387.32  1830.49  435.10

 चमड़ा  वस्त्र  1506.5.
 |

 424.37  1580.28  425.21  1572.82  373.85

 337.45  1047.68  281.90  1238.38  294.36 1197.96 चमडा  फुटवियर
 |  ऊरउ  ््
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 1  2  3  5  6  7

 फुटवियर  संघटक  790.72  222.74  893.73  240.48  1040.04  247.21

 जीन-सज्जा  तथा  92.15  25.96  96.47  25.96  142.40  33.85

 सामान

 योग  5700.64  1372.74  6157.07  1429.38  6955.77  1653.36
 डालर  दर  35.4999  37.1648  42.0706

 खोत  :  डीजीसीआई  एंड  एस

 एच०एम०टी०  हेतु  पुनरुद्धार  योजना

 2513.  श्री  जी०एस०  बसवराज  :  क्या  भारी  उद्योग  और  लोक
 उद्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  400  करोड़  रुपये  की  एच०एम०टी०
 पुनरुद्धार  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  प्रस्तावित  योजना  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  का  अनुमान

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 वल्लभभाई  :  से  एच०एम०टी०  का  एक
 टर्नअराउंड  प्लान  तैयार  किया  गया  है  जिसमें  कामगारों  और
 संगठनात्मक  पुनर्सरचना  निधियां  कार्यशील  पूंजी  इत्यादि
 के  लिए  सरकारी  गारंटी  परिकल्पित  प्लान  जो  शीघ्र  निर्णय  लिए
 जाने  के  लिए  सरकार  के  विचाराधीन  के  कार्यान्वयन  के  संबंध
 में  कोई  विशेष  समय  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  जा

 देश  का  आर्थिक  और  सामाजिक  विकास

 2514.  श्री  रतन  लाल  कटारिया  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  के  आर्थिक  और  सामाजिक  विकास
 के  लिए  तीन  सूत्री  अधिकतम  समान  वितरण  और

 संतुलित  उपभोग  को  अपनाया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :
 और  संसद  में  पेश  किए  बजट  में  एक  दशक  के

 अंतर्गत  भारत  में  गरीबी  के  महासंकट  को  समाप्त  करने  के  लिए  7
 से  8  प्रतिशत  की  समतापरक  और  रोजगार  सृजक  वृद्धि  के  मार्ग
 की  रूपरेखा  प्रस्तुत  की  गई  सरकार  आर्थिक  सुधारों  की  गति  में
 तेजी  लाने  और  इनके  दायरे  का  विस्तार  करने  के  प्रति  वचनबद्ध
 सरकार  का  यह  प्रयास  होगा  कि  वह  यह  सुनिश्चित  करे  कि  गरीब
 और  अभावग्रस्त  वर्ग  को  आज  की  तुलना  में  आर्थिक  सुधारों  में  अधिक
 भागीदारी  दी  जाए  ताकि  विकास  में  सामाजिक  और  क्षेत्रीय  असंतुलन
 को  दूर  किया  जा  आर्थिक  विकास  के  मुख्य  लक्षण  निम्नलिखित

 होंगे  :

 *  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  विशेषतया  कृषि  एवं  संबद्ध  कार्यकलापों
 की  वृद्धि  के  आधारों  को  सुदृढ़

 *  ज्ञान  पर  आधारित  नए  उद्योगों  जैसे  कि  सूचना  प्रौद्योगिकी
 जैव  प्रौद्योगिकी  और  की  क्रांतिकारी  संभाव्यता
 को  विकसित

 *$  पारंपरिक  उद्योगों  को  सुदृढ़  और  आधुनिक

 *  सड़कों  रेलवे  और  विमान  सेवा
 में  आधारढंंचे  की  अडचनों  को  दूर

 *$  निर्यातें  की  त्वरित  उच्थयतर  विदेशी  निवेश  और  विवेकपूर्ण
 विदेशी  ऋण  प्रबंध  को  बढ़ावा  और

 *  राजकोषीय  स्थिति  को  सही  रखने  के  प्रयास

 सामाजिक  क्षेत्र  और  ग्रामीण  विकास  की  प्रमुख  योजनाओं  पर  केन्द्रीय
 आयोजनागत  परिव्यय  को  1999-2000  में  20,643  करोड़
 रुपये  से  बढ़कर  चालू  बजट  में  23.286  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया

 संलग्न  वर्ष  1999-2000  की  तुलना
 में  वर्ष  2000-2001  में  शिक्षा  पर  केन्द्रीय  आयोजनागत  परिष्यय  24

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  पर  17  और  कमजोर
 वर्गों  के  कल्याण  पर  16.5  प्रतिशत  बढ़ाया  गया

 विवरण

 सामाजिक  क्षेत्रकों  और  ग्रामीण  विकास  की  मुख्य  योजनाओं  के

 लिए  केनद्रीय  आयोजनागत  परिव्यय

 मंत्रालय/विभाग/योजना  1999-2000  2000-2001

 1  2  3

 1.  शिक्षा  शिक्षा  एवं  4385  5449
 साक्षरता  तथा  माध्यमिक  और
 उच्चतर

 2.  स्वास्थ्य  और  .  5432  6358
 एच०  परिवार  कल्याण
 और  महिला  एवं  बाल-विकास
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 त  2  3
 डःोोोीीययघयतयतघयघयघयघययययययय+३३३ठस5कफससससफसससी  तल  तन  न  तन  ननननन-ननत-सानननकनन-नननम+  कक  3५
 3.  कल्याण  न्याय  एवं  1159  1350

 4.  ग्रामीण  ग्रामीण  रोजगार  9351  9760
 एवं  गरीबी  उन्मूलन*

 5.  अन्य  कार्यक्रम  जैसे  कि

 प्रधान  मंत्री  रोजगार  योजना  190  201

 स्वर्ण  जयंती  शहरी  रोजगार
 योजना**  126  168

 सामाजिक  क्षेत्रकों  की  मुख्य  योजनाओं
 पर  कुल  केन्द्रीय  आयोजनागत  परिव्यय

 (।  से  5)  20643.00  23286.00

 *  वर्ष  1999-2000  से  इसमें  तीन  विभागों  जैसे  कि  ग्रामीण

 भू-संसाधन  और  पेय  जल  आपूर्ति  के  लिए  आवंटन  शामिल

 **  यह  शहरी  बुनियादी  सेवाओं  की  पूर्व  नेहरू  रोजगार  योजना
 और  प्रधानमंत्री  समेकित  शहरी  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम  का  एक

 युक्तिसंगत  रूपांतरण

 ***  समाज  के  निर्धनतम  और  सबसे  कमजोर  वर्गों  पर  विशेष  बल  देते

 हुए  मानव  संसाधन  विकास  जैसे  कि  स्वास्थ्य  और  अन्य

 सामाजिक  सेवाओं  को  उच्च  प्राथमिकता

 वस्त्र  की  मांग  और  आपूर्ति

 2515.  श्री  रामजीवन  सिंह  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  वस्त्र  की  मांग  और  आपूर्ति  का  अनुपात  क्या

 और

 नये  वस्त्र  मिलों  की  स्थापना  के  लिए  कितने  प्रस्ताव  केन्द्र

 सरकार  के  पास  लंबित  उनका  ब्यौरा  दें  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०  :

 1991-92  से  वस्त्र  अर्थात  वस्त्र  यार्न  और  फैब्रिक्स  के  उत्पादन  में  निर्यात

 के  ब्रढ़ती  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  क्रमशः  10.6  प्रतिशत  और

 6.7  प्रतिशत  की  वार्षिक  चक्रवृद्धि  दर  से  वृद्धि  हुई

 संघ  सरकार  सरकार  की  नीति  के  ढांचे  के  अंतर्गत  देश

 में  वस्त्र  मिलों  की  स्थापना  हेतु  सुकर  बनाने  वाले  के  रूप  मेँ  कार्य

 करती

 ]

 एम०आई०एफ ०एफ  ०-2000

 2516.  श्री  एम०वी०  चन््द्रशेखर  मूर्ति  :

 श्रीमती  श्यामा  सिंह  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  हाल  ही  में  मुम्बई  में  आयोजित

 2000  का  सीधा  प्रसारण  करने  में  दूरदर्श  असफल

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  अन्य  निजी  चैनलों  से  स्पर्धा  करने  हेतु  दूरदर्शन
 के  काम-काज  को  सुचारू  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  घिनिवेश  विभाग

 के  राज्य  मंत्री  अरुण  ;  और  प्रसार  भारती

 द्वारा  सूचित  किया  है  कि  के  उदघाटन
 समारोह  को  दिनांक  5.2.2000  को  साय  6.00  बजे  से  सायं  7.00  बजे

 तक  पर  सीधा  कवर  किया  गया  कार्यक्रम

 अत्यावश्यकताओं  के  कारण  समापन  समारोह  को  डीडी-/डीडी-2  पर

 सीधा  कवर  नहीं  किया  जा  समापन  समारोह  की  रिकार्डिंग  को

 दिनांक  10.2.2000  को  रात्रि  11.02  बजे  डीडी  समाचार  चैनल  पर  प्रसारित

 किया  गया

 प्रसार  भारती  ने  सूचित  किया  है  कि  दूरदर्शन  अपने  दर्शकों
 की  रुचि  को  बनाए  रखने  तथा  अपने  कार्यक्रमों  को  आकर्षक  बनाने

 हेतु  उनमें  गुणात्मक  सुधार  करने  के  लिए  सतत्  रूप  से  प्रयासरत  है

 ताकि  वे  निजी  चैनलों  पर  प्रसारित  कार्यक्रमों  स ेसफलतापूर्वक  प्रतिस्पर्धा

 कर  विभिन्न  प्रकार  के  कार्यक्रमों  को  शामिल  करने  के  लिए
 निर्धारित  बिन्दु  चार्ट  में  परिवर्तन  किए  गए  हैं  और  अधिक  दर्शकों  को

 आकर्षित  करने  के  विचार  से  कार्यक्रमों  की  प्रस्तुति  एबं  प्रसारण  को

 भी  सुव्यवस्थित  और  व्यावसायिक  किया  गया  दर्शकों  द्वारा  कार्यक्रमों
 की  बढ़िया  प्राप्ति  हेतु  संकेतों  की  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  के  लिए
 उपग्रह  पद्धति  में  डिजिटलकृत  प्रसारण  शुरू  किया  गया

 भारतीय  वस्त्रों  को  बढ़ावा  देने  में  जर्मनी

 ट्वारा  दिखाई  गई  रूचि

 (2517.  डा०  सौ०  सुगुणा  कुमारी  :

 डा०  राजेश्वरम्मा  वुक्कला  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मैसे  अग्रणी  जर्मम  शो  आयोजक  ने  विश्व ने

 बाजार  में  भारतीय  वस्त्रों  को  बढ़ावा  देने  में  रुचि  दिखाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 फ्रॉकफर्ट  व्यापार  मेले  में  भाग  लेने  तथा  भारतीय  वस्त्रों  के

 लिए  विदेश  में  नये  बाजार  तलाशने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनमी  एन०
 और  मेस्से  फ्रेंकफर्ट  ने  भारतीय  वस्त्र  के  संवर्द्धध  के  लिए

 नई  दिल्ली  में  हेमटैक्सटिल  टैक्सस्टाईल्स  इंडिया  2000  मेला

 संयुक्त  रूप  से  आयोजित  करने  के  लिए  भारतीय  व्यापार  संवर्द्धन  संगठन
 के  सांथ  संयुक्त  उधम  शुरू  किया
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 विभिन्न  टेक्सटिल  निर्यात  संवर्द्धन  परिषद्  हेमटेक्सटिल  मेला

 एवं  अन्य  महत्वपूर्ण  अंतर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेलों  में  पहले  से  ही  भाग  ले

 रही

 भारत  और  सिंगापुर  द्वारा  मुक्त
 व्यापार  क्षेत्र  बनाना

 2518.  डा०  मन्दा  जगन्नाथ  :
 श्री  बाई०एस०  विवेकानन्द  रेड्डी  :
 श्री  विलास  मुत्तेमवार  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  सिंगापुर  ने  मुक्त  व्यापार  क्षेत्र  बनाने  का
 निर्णय  लिया

 यदि  तो  क्या  दोनों  देशों  ने  एशियाई  मुक्त  व्यापार  क्षेत्र
 बनाने  की  रूपरेस्रा  तैयार  करने  के  लिए  एक  संयुक्त  कृतिक  बल  के
 गठन  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  ठोस  उपाय  किए
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  और  द्ा्योग  मंत्री  मुरासोली  :

 और  प्रश्न  नहीं

 सामाजिक  और  बुनियादी  दांचा
 क्षेत्र  का  विकास

 2519.  श्री  के०पी०  सिंह  देव  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  अति  उपेक्षित  सामाजिक  और  बुनियादी  डंंचा

 क्षेत्र  के  विकास  हेतु  विचार  कर  रही

 यदि  तो  इसके  विकास  हेतु  क्या  कदम  उठाने  पर  विचार

 किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विश्ले  :
 से  संसद  में  पेश  किए  गए  वर्ष  2000-2001  के  बजट  में

 एक  दशक  के  अंतर्गत  भारत  से  गरीबी  की  विभिधिका  को  दूर  करने
 के  उद्देश्य  से  7  से  8  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  की  समतापरक  और  रोजगार

 सृजक  वृद्धि  के  मार्ग  की  नीति  की  रूपरेखा  खींची  गई  है  और  इस  उद्देश्य
 की  प्राप्ति  के  लिए  इसमें  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  को  सुदृढ़  बनाने  और  मानव

 आर्थिक  विकास  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  गई

 समाज  के  निर्धनतरं  वर्गों  को  सामाजिक  सुरक्षा  कवच  प्रदान  करने

 के  लिए  बीमा  योजना  नामक  एक  नई  योजना  शुरू  की  गई

 प्राथमिकता  शिक्षा  में  एक  नई  पहल  शुरू  की  गई  है  जिसे  प्राथमिक
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 शिक्षा  के  सार्वभौमीकरण  के  लिए  शिक्षा  अभियानਂ  कहा

 वर्ष  2005  तक  साक्षरता  दर  बढ़ाकर  75  प्रतिशत  करने  के  लिए

 साक्षरता  मिशनਂ  में  आमूल  परिवर्तन  किया

 पिछले  कुछ  वर्षों  के  दौरान  सामाजिक  क्षेत्र  पर  व्यय  में  तेजी  से

 वृद्धि  हुई  है  जैसा  कि  संलग्न  विवरण  में  दर्शाया  गया  सामाजिक

 क्षेत्र  और  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  के  लिए  केन्द्रीय  आयोजनागत  आवंटन

 1993-94  में  9394  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  1999-2000

 में  20/43  करोड़  रुपये  और  2000-2001  में  और

 बढ़कर  23,286  करोड़  रुपये  हो  गया  इसके  वर्ष  2000-2001

 में  बुनियादी  जरूरतों-प्राथमिक  स्वास्थ्य

 पेय  आवास  और  ग्रामीण  सड़कों  के  निर्माण  के  लिए  प्रधान  मंत्री

 ग्रामोदय  योजना  हेतु  राज्यों/संध  राज्य-क्षेत्रों  को  केन्द्रीय  सहायता  के  तौर

 चर  5000  करोड़  रुपये  की  रकम  का  प्रावधान  किया  गया

 सरकार  ने  विदेशी  निवेश  सहित  लगभग  अभी  आधार  रंचा  क्षेत्रों

 को  निजी  भागीदारी  के  लिए  खोल  दिया  सरकार  ने  अधिकांश

 आधार  ढांचा  क्षेत्रों  को  करावकाश  भी  प्रदान  किया

 विवरण

 सामाजिक  क्षैत्रकों  और  ग्रामीण  विकास  की  मुख्य  योजनाओं  के

 लिए  केद्रीय  आयोजनागत  परिव्यय

 मंत्रालय/विभाग/योजना._  1998-99  1999-2000  1000-2001
 (सं>अ०)

 1  2  3  रा  4

 1.  शिक्षा  4045  4385  5449

 एवं  साक्षरता  तथा  माध्यमिक

 और  उच्चतर

 2.  स्वास्थ्य  जिसमें  आई०एस०  981  1062  1378

 एम०  और  एच०  भी

 शामिल

 3.  परिवार  कल्याण  2253  3120  3520

 4...  महिला  एवं  बाल  विकास  1134  1250  1460

 5.  कल्याण  न्याय  1147  1159  1350

 एवं

 6...  ग्रामीण  ग्रामीण  9345  9351  9760
 रोजगार  तथा  गरीबी  उन्मूलन*

 7.  अन्य  कार्यक्रम  जैसे  कि

 प्रधानमंत्री  रोजगार  136  190  201
 योजना
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 लत डड:ौै.इइ3इ3इक्क्ल्€ल्€:  तनमन

 नील
 स्वर्ण  जयंती  शहरी
 रोजगार  जोजना**  तीन  विभागों अर्थात्  ग्रामीण

 सामाजिक  क्षेत्रों  को  मुख्य  पेय जल  आपूर्ति
 योजनाओं  पर  कुल  केन्द्रीय
 आयोजनागत  परिव्यय  से  7)

 23286.00

 नि-----+न्.000तततततम्
 *  वर्ष  शहरी बुनियादी  से  इसमें  तीन  विभागों  अर्थात्  ग्रामीण

 भू-संसाधन  और  पेय  जल  आपूर्ति  के  लिए  आवंटन
 शामिल

 *+*  यह  शहरी  बुनियादी  सेवाओं  की  पूर्व  नेहरू  रोजगार  योजना
 और  प्रधानमंत्री  समेकित  शहरी  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम  का  एक
 युक्तिसंगत  रूपांतरण

 चाय  का  आयात

 2520.  श्री  के०  मुरलीधरन  :
 श्री  दिलीप  कुमार  मनसुखलाल  गांधी  :
 डा०  संजय  पासवान  :
 श्री  श्रीनिवास  पाटठील  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कुंपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  वर्ष  के  दौरान  चाय  का  आयात

 करने  का

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  के  दौरान  देश  में  चाय  की  मांग

 और  आपूर्ति  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  को  चाय  निर्यातकों  से  इस  आशय  का  कोई

 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  कि  चाय  के  आयात  की  अनुमति  इस  प्रकार

 दी  जानी  चाहिए  जिससे  विशेषरूप  से  मूल्यवर्धित  किस्म  की  चाय  के

 निर्यात  को  अधिकाधिक  प्रोत्साहन

 यदि  ओ  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कया  ब्रिटेन  और  यूरोप  के  अन्य  भागों  में  भारतीय  चाय

 की  अत्यधिक  मांग  और

 यदि  तो  चाय  निर्यात  के  लिए  विदेशी  बाजारों  का  दोहन

 करने  हेतु  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 थाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और

 चाय  का  प्रत्यक्ष  रूप  से  आयात  करने  का  सरकार

 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  चाय  की  मांग  औः

 आपूर्ति  के  ब्यौरे  निम्नानुसार  हैं  :
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 किग्रा०

 प्रारंभिक  उत्पादन  निर्यात  घरेलू  खपत

 199.  (+)  100.21  810.61  203.00  "633

 1998.  (+)  74.82  870.40  210.34  645

 1999  (+)  89.88  805.61  190.18  655

 स्रोत  :  चाय  बोर्ड

 और  चाय  के  आयात  की  अनुमति  केवल  आयात  लाइसेंस
 पर  ही  दी  जाती  है  जो  पुननिर्यात  तथा  शुल्क  छूट  योजना  और  ई  ओ

 यू/ई  पी  जैड  योजना  क॑  तहत  न्यूनतम  मूल्य  वर्द्धन  प्राप्त  करने  की
 शर्त  के  अधीन  सरकार  ने  अंतःक्षेत्रीय  व्यापार  को  बढ़ाने
 के  लिए  सार्क  देशों  से  चाय  के  मुक्त  व्यापार  की  अनुमति  दी

 और  चाय  के  निर्यातों  का  संवर्धन  करने
 तथा  विदेशी  बाजारों  का  दोहन  के  उद्देश्य  से  सरकार  और  चाय
 बोर्ड  संभाव्यता  वाले  क्षोत्रों  पर  विशेष  ध्यान  देते  हुए  चाय  के  निर्यातों
 का  देश-वार  विश्लेषण  कर  रहे  चाय  बोर्ड  अलग-अलग  बाजारों
 को  होने  वाले  निर्यातों  में  आ  रही  बाधाओं  जब  कभी  इनका  पता  चलता

 को  हटामे  के  लिए  भी  कार्य  करता  चाय  के  निर्यातों  को  बढ़ाने
 क॑  लिए  उठाए  गए  कतिपय  अन्य  कदमों  में  शामिल  हैं  :

 (i)  विदेशी  में  आयोजित  प्रमुख  व्यापार  मेलों/प्रदर्शनियोँ  में

 (1)  विशिष्टता  वाले  स्टोरों  और  मुख्य  बाजारों  में  जाकर  नमूने

 (४)  भारतीय  चाय  की  विशिष्टता  के  बारे  में  उपभोक्ताओं  के
 बोच  जागरुकता  पैदा  करने  और  चाय  बोर्ड  के  विपणन
 जो  शुद्ध  भारतीय  चाय  का  प्रतीक  को  लोकप्रिय  बनाने
 के  लिए  मीडिया  अभियान

 (1९)  भारत  और  चाय  आयातक  देशों  के  बीच  चाय  शिष्टमंडलों
 का

 जीमा  क्षेत्र  में  बैंकों  तथा  विदेशी
 संस्थाओं  का  प्रवेश

 2521.  ओऔीमती  श्यामा  सिंह  :
 श्री  दागये  राजसाहैब  पाटील  :
 भऔ  मंजय  लाल  ;

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  बीमा  क्षेत्र  में  बैंकों  तथा  वित्तीय
 संस्थाओं  के  प्रवेश  के  संबंध  में  दिशानिर्देश  जारी  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 .  क्या  सरकार  ने  बीमा  कारोबार  में  विदेशी  कंपनियों  के  प्रवेश
 की  अनुमति  दे  दी  है  तथा  बैंकों  और  अन्य  वित्तीय  संस्थाओं  के  प्रवेश
 पर  प्रतिबंध  लगा  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  तथा  उसक॑  ओऔचित्य  क्या  और
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 बीमा  क्षेत्र  में  विदेशी  कंपनियों  को  किन-किन  नियमों  तथा
 शर्तों  पर  निवेश  करने  की  अनुमति  दी  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विले  :
 ओर  बैंकों  और  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  बीमा  कारबार  शुरू

 करने  की  बांछनीयता  और  उनकी  पात्रता  का  मूल्यांकन  करने
 के  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  बीमा  नियामक  और  विकास  प्राधिकरण

 1999  को  ध्यान  में  रखते  हुए  और  बैंकों

 एवं  वित्तीय  संस्थाओं  की  राय  का  पता  लगाने  के  उद्देश्य  बैंकों/वित्तीय
 संस्थाओं  के  प्रवेश  हेतु  मार्गनिर्देशों  का  मसौदा  जारी  किया

 से  बीमा  कारबार  में  संस्थाओं  के  प्रवेश  का  नियंत्रण

 आईआरडीए  1999  के  प्रावधानों  द्वारा  किया  जाना  होता
 इसमें  सहभागियों  की  कारबार  की  इक्विटी  में  उनकी  सहभागिता
 की  सीमा  और  कारबार  करने  की  शर्तें  भी  निर्धारित  की  गई  अधिनियम

 अंतर्गत  विदेश  कंपनियों  को  या  तो  स्वयं  या  अपनी  सहायक  कंपनियों
 या  अपने  नामितियों  के  माध्यम  से  किसी  परापतीय  बीमा  कंपनी  चुकता
 शेयर  पूंजी  के  कुल  26  प्रतिशत  से  अधिक  की  इक्विटी  शेयर  धारिता
 की  अनुमति  दी  जाती  अधिनियम  के  प्रावधान  और  उसके  अधीन
 बनाए  गए  नियम  और  विनियम  यह  निर्धारित  करेंगे  कि  बैंक  यह  गतिविधि
 किस  तरीके  से  शुरू  कर  सकते  बैंककारी  विनियमन
 1949  की  धारा  6  के  तहत  सरकार  द्वारा  दी  गई  अनुमति  के  अनुसार
 बैंक  कोई  भी  कारबार  शुरू  कर  सकते

 ]

 विज्ञापन  से  लाभ

 2522.  श्री  बृज  भूषण  शरण  सिंह  :
 श्री  चन्द्रकांत  खरे  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  घर्षों  के  दौरान  दूरदर्शन  को  विज्ञापनों  से  केन्द्र-वार
 कितना  लाभ  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इन  दूरदर्शन  विशेषकर  महाराष्ट्र
 स्थित  केद्रों  को  देखभाल  और  आधुनिकीकरण/नवींकरण  पर  कितनी
 राशि  व्यय  की  गई  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  विभाग
 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :  वर्ष  1996-97,  1997-98
 एवं  1998-99  के  दौरान  दूरदर्शन  द्वारा  अर्जित  किए  गए
 सकल  वाणिज्यिक  राजस्व  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 विभिन  दूरदर्शन  केन्द्रों  के  बारे  में  स्टूडियो  उप-शीर्ष  के
 अंतर्गत  उपकरणों  के  आधुनिकीकरण  एवं  प्रतिस्थापन  पर  हुआ  व्यय
 निम्नलिखित  है  :

 वर्ष  व्यय  रुपयों

 1996-  97  1432.00  रु०

 1997  -  १8  4520.88  रु०

 _  6806  ₹
 _.
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 महाराष्ट्र  से  संबंधित  ऐसा  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :
 Leanne eee ee  कम  नमक +«  थक

 वर्ष  व्यय  लाख  रुपयों

 1996-97 7  43.03  Fo

 1997-98  47.86  २०

 1998-99  51.88  रु०

 विवरण

 दूरदर्शन  केन्रों  द्वारा  अर्जित  सकल  राजत्व

 क्र०  केद्र  का  नाम  1996-97  1997-98  1998-99
 सं०  करोड़  रु०  में  करोड़  रु०  में  करोष्ट  रु०  में

 1...  राष्ट्रीय  नेटवर्क  283.55  263.88  211,55

 2...  डीडी-2/मैट्रो  102.74  93.79  73.51

 3.  डीडी-इंटनेशनल  0.00  0.54  0.47

 4...  दिल्ली  अ०्श०्ट्रां०  18.04  4.93  5.81

 5.  अहमदाबाद  3.14  1.90  2.78

 6.  बंगलौर  26.28  21.97  13.73

 7.  भोपाल  0.89  0.97  1.81

 8...  भुवनेश्वर  2.37  2.05  2.0

 9.  कलकत्ता  17.75  15.58  16.80

 10.  गुवाहाटी  0.90  0.96  0.98

 11.  हैदराबाद  24.13  18.10  14-62

 12.  जयपुर  0.93  0.92  1.21

 13.  जालंधर  2.4  2.50  5.02

 14.  लखनऊ  3.53  2.80  3.10

 15.  मुम्बई  26.17  14.49  14.25

 16.  पटना  0.30  0.64  1.20

 17.  चेनई  42.83  27-64  14.70

 18.  अिवेन्दरम  16.71  16.60  15.31

 19.  श्रीनगर  0.00  0.09  0.46

 20.  गोरखपुर  0.00  0.00  0.00

 21.  जम्मू  0.00  0.00  0.00

 |  49000  39932.
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 पटसन  के  सामान  का  आयात

 2523.  श्री  अनिल  बसु  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 हे

 _  क्या  1998-99,  1999-2000  के  दौरान  पटसन  के  सामानों
 का  आयात  किया  गया  था  और  इस  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की

 क्या  कच्या  पटसन  भी  आयात  किया  गया

 यदि  तो  कितना  आयात  किया  गया  और  इसका  प्रति
 एम०टी०  मूल्य  कितना  और

 इस  प्रकार  के  आयात  का  हमारी  उद्योग  और
 कृषि  क्षेत्र  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०  :
 भारत  द्वारा  बंग्लादेश  से  आयातित  पटसन  सामानों  का  कुल  मूल्य

 विगत  दो  वर्षों  से  निम्नानुसार  है  :

 वर्ष  मात्रा  मूल्य
 रु०

 1998-1999  1297.00  203.55

 1999-2000  6193.00  1033.00

 इस  समय  कच्चे  पटसन  के  आयात  पर  कोई
 मात्रात्मक  प्रतिबंध  नहीं  कच्चे  पटसन  के  आयात  पर  5%
 की  दर  से  आयात  शुल्क  1999-2000  के  बजट  में  शुरू  किया  गया

 देश  में  कच्चे  पटसन  का  कुल  आयात  विगत  2  वर्षों  में  निम्नानुसार
 चल  रहा  है  :

 वर्ष  मात्रा

 1998-  1999  9.00

 1999-2000  5.00

 कुल  घरेलू  उत्पादन  की  तुलना  में  बंगलादेश  से  पटसन  सामानों

 का  कुल  आयात  भारत  में  पटसन  सामानों  के  कुल  उत्पादन  का

 0.4%  कच्छे  पटसन  का  आयात  कच्चे  पटसन  के  कुल  घरेलू  उत्पादन

 का  6%  से  कम  है  तथा  उत्कृष्ट  तथा  उच्च  श्रेणी  फाइबर  के  ऐसे

 वर्ग  एवं  श्रेणियों  का  मुख्य  रूप  से  होता  है  जो  भारत  में  उत्पादित

 नहीं  होता  है  जो  निर्यात  के  लिए  अभिप्रेत  मूल्य  वर्द्धित  विविधीकृत  पटसन

 उत्पादों  के  विनिर्माण  के  लिए  प्रयुक्त  होता  इस  प्रकार  पटसन  तथा

 पटसन  सामानों  के  आयात  का  आमतौर  पर  अर्थव्यवस्था  पर  तथा  विशेषकर

 घरेलू  पटसन  क्षेत्र  पर  महत्वपूर्ण  प्रभाव  नहीं  पड़ता

 विदेशी  निवेश  संवर्धन  बोर्ड  द्वारा  रीडर्स

 डाइजेस्ट  एसोसिएशन  को  स्थीकृति  देगा

 2524.  श्री  ना०  मोहोल  :  कया  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  विदेशी  निवेश  संवर्धन  बोर्ड  ने  पत्रिकाएं  प्रकाशित  करने
 के  लिए  शत-प्रतिशत  स्वामित्व  वाली  कम्पनी  के  संबंध  में  रीडर्स  डाइजेस्ट
 एसोसिएशन  इनकार्पोरेशन  को  अनुमति  दे  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  ने  इस  संबंध  में  आपत्तियां

 उठाई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इसके  क्या  कारण

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 से  चूंकि  प्रिंट  मिडिया  की  निवेश  संबंधी  मौजूदा

 नीति  में  अखबारों/पत्रिकाओं  के  विदेशी  स्वामित्व  की  अनुमति  नहीं  इसलिए
 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  ने  प्रस्ताव  का  समर्थन  नहीं  किया

 चावल  का  निर्यात

 2525.  श्री  टी०टी०वी०  दिनाकरन  :
 श्री  अनन्त  नायक  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चावल  के  निर्यात  में  कमी  आई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौशन  बासमती  और  गैर
 बासमती  चावल  का  कितना  निर्यात  किया  गया  और  कितने  मूल्य  का
 निर्यात  किया

 क्या  सरकार  का  विचार  यह  अभिनिश्चित  करने  के  लिए
 कोई  सर्वेक्षण  करने  का  है  कि  चावल  का  आयात  करने  बाले  द्वेशों
 ने  अन्य  राष्ट्रों  स ेचावल  का  आयात  करना  आरंभ  कर  दिया  और

 (2)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ।  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  निर्यात  किए  गए  बासमती  एवं  गैर-बासमती

 चावल  की  कुल  मात्रा  एवं  मूल्य  निम्नानुसार

 मात्रा  :  लाख  मी०टन

 मूल्य  :  करोड़  रु०  में

 वर्ष  बासमंती  चावल  गैर  बासमती  चावल

 अप्रैल-मार्च  मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 1996-97  5.23  1247.64  19.89  1924.72

 1997-98  5.93  1685.62  17.96  1685.38

 1998-99  6.01  1866.25  43.40.  4334.55

 99.  3.78  1155.77  7.38  827.53

 98.  3.84  1191.05  28.21...  2824.34

 :  डीजीसीआई  एंड  एस
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 चावल  का  निर्यात  अंतर्राष्ट्रीय  मांग  और  आपूर्ति  की  घरेलू
 मांग  और  आपूर्ति  की  अंतर्राष्ट्रीय  और  घरेलू  उपभोक्ता
 अधिमानों  और  व्यापार  की  गई  किस्मों  पर  निर्भर  चालू  वित्त
 वर्ष  के  दौरान  कम  अंतर्राष्ट्रीय  मांग  और  चावल  के  उपभोक्ता  देशों
 में  बेहतर  फसल  उत्पादन  के  कारण  भारतीय  चावल  के  निर्यात  में  गिरावट
 आई

 प्रश्न  नहीं

 दालों  का  आयात/निर्यात

 2526.  श्री  शंकर  सिंह  वाधेला  :
 डा०  सुशील  कुमार  इन्दौरा  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  दालों  का  आयात  और  निर्यात
 दोनों  किया

 यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  दालें
 आयात  और  निर्यात  की  गयी  तथा  आयात  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च
 की  गयी  तथा  निर्यात  द्वारा  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अर्जित  की  और  .

 सरकार  द्वारा  दालों  के  निर्यात  की  अनुमति  देने  के  क्या
 कारण  हैं  ?

 वाणिण्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और

 चालू  वित्त  वर्ष  99)  के  दौरान  दालों  का  कुल
 निर्यात  एवं  आयात  निम्न  प्रकार  रहा  है  :

 निर्यात  आयात

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 1,26951  277.07  137,339  ,339  183.24

 :  डी  जी  सी  आई  एंड

 कृषि  जन्य  उत्पादों  से  संबंधित  निर्यात-आयात  नीति  का  निर्धारण

 मुख्य  रूप  से  भारत  की  खाद्य  सुरक्षा  संबंधी  कृषि  आय  को

 बढ़ाने  और  विदेशी  मुद्रा  के  अर्ज़ञज  को  ध्यान  में  रखकर  किया  जाता
 उपभोक्ता  पैकों  में  निर्यात  के  लिए  उपलब्ध  दालों  की  किस्म  तथा

 इसके  लिए  जो  आकर्षक  इकाई  मूल्य  प्राप्त  हो  रहा  है  उससे  यही  प्रेरणा
 मिलती  कि  निर्यात  की  अनुमति  दी  निर्यात  नीति  द्वारा  निर्यातकों
 को  इस  बात  के  लिए  प्रेरित  किया  जाता  है  कि  वे  5  किग्रा०  तक
 के  उपभोक्ता  पैकों  में  दालों  का  निर्यात

 ]

 समुद्री  खाद्य  उद्योगों  को  ऋण  सहायता

 2527.  श्री  के०  करुणाकरन  :  क्या  थाणिण्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 10  2000  लिखित  उत्तर  204

 क्या  सरकार  का  विचार  बैंकों  और  वित्तीय  संस्थाओं  के

 माध्यम  से  समुद्री  खाद्य  उद्योगों  को
 कम  ब्याज  दर  पर  ऋण  प्रदान

 करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  मेरीन  प्रोडक्ट्स  डेवलपमेंट  एक्सपोर्ट  ऑथोरिटी  को

 सरकार  की  ओर  से  इन  उद्योगों  की  देखभाल  करने  के  लिए  प्राधिकृत
 किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 काणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुस्सोली  :  और

 भारत  सरकार  ने  समुद्री  खाद्य  उद्योग  की  ऋण  संबंधी  आवश्यकताओं

 की  जांच  के  लिए  एक  विशेष  कार्य-दल  का  गठन  किया  है  और

 यह  भी  अनुमोदन  प्रदान  किया  है  कि  भारतीय  प्रबंधन  कलकत्ता

 ट्वारा  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  क्षेत्र  की  कार्यशील  पूंजीगत  वित्त  की  पुनसंरचना
 एवं  दीर्घधधि  ऋण  संबंधी  आवश्यकताओं  की  संरचना  के  बारे  में  पृथक
 अध्ययन  कराया  जाए  और  इसके  लिए  आवश्यक  ठपायों  की  सिफारिश

 की

 और  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण

 अधिनियम  1972  के  निर्यातों  के  विशेष  संदर्भ  में  समुद्री
 उत्पाद  उद्योग  के  विकास  के  लिए  उत्तरदायी  एम्पीडा  अधिनियम
 के  तहत  जिन  उपायों  का  प्रावधान  है  उनमें  अन्य  बारी  के  साथ-साथ
 तटीय  क्षेत्र  तथा  गहरे  समुद्र  में  मत्स्थायन  का  विकास  तथा

 समुद्री  उत्पादों  के  निर्यात  के  लिए  विशेष  विवरणों  तथा  मानकों  का

 समुद्री  उत्पादों  के  निर्यात  का  विनियमन  और  समुद्री  उत्पादों
 के  निर्यातकों  का  पंजीकरण  शामिल  भारत  से  होने  वाले  कुछ  समुदी
 उत्पादों  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  एम्पीडा  द्वारा  किए  गए  कुछ
 उपायों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  उपस्कर/मशीनरी  की  खरीदे  के

 लिए  योजनाओं  का  गए  का  बाजार

 अनुसंधान/सर्वेक्षण  पारिस्थिकी-अनुकूल  जलकृषि  के  प्रचार  के

 लिए  प्रदर्शन  कार्यक्रमों  का  विविध  जलकृषि  का  मूल्य
 वर्धित  मदों  के  निर्यात  का  संवर्धन  तथा  समुद्री  उत्पाद  उद्योग  के  विभिन्न
 क्षेत्रों  के लिए  विस्तारण  एवं  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  का  शामिल

 भारतीय  फिल्मों  का  निर्यात

 2528.  श्री  जीर  सिंह  महतो  :
 डा०  संजय  पासवान  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बंताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  हालीवुड  फिल्मों  के
 संस्करणों  से  भारतीय  सिनेमा  को  अत्यधिक  ख़तरा

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  हालीगुड  फिल्मों  को  भारतीय
 भाषाओं  में  करने  से  रोकने  के  लिए  कोई  विधान  बनाने  का
 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 क्या  विदेशी  बाजार  में  भारतीय  फिल्मों  की  अत्यधिक  मांग

 (2)  यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दौरान  इससे  अर्जित  विदेशी
 मुद्रा  का  ब्यौरा  और  भारतीय  फिल्मों  के  निर्यात  में  कमी  के  क्या  कारण

 और

 ..  फिल्मों  के  निर्यात  को  बढ़ने  और  विदेशी  मुद्रा  और अधिक  अर्जित
 करने  के  लिए  सरकार  ने  कौन-कौन  से  सुधारात्मक  उपाय  किए  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  विभाग
 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :  से  देश  में  हॉलीवुड
 की  फिल्मों  के  आयात  को  पहले  से  ही  दिनांक  31.3.97  की  सार्वजनिक
 सूचना  संख्या  4  में  निहित  फिल्मों  संबंधी  आयात
 नीति  में  परिभाधित  पैरामीटरों  के  माध्यम  से  प्रतिबंधित  किया  गया  है
 चाहे  वे  अंग्रेजी  में  प्रदर्शित  की  जाए  अथवा  उन्हें  डब  करके  प्रदर्शित
 किया

 भारत  में  फिल्म  उद्योग  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  शीर्ष  मिकाय
 फिल्म  फेडरेशन  ऑफ  इंडिया  ने  सूचित  किया  है  कि  कुल  मिलाकर
 फिल्म  उद्योग  को  हॉलीवुड  फिल्मों  को  डब  रूप  में  प्रदर्शित  करने  में
 आपत्ति  नहीं

 और  विदेशी  बाजार  में  भारतीय  फिल्मों  की  मांग  में
 लगातार  वृद्धि  हो  रही  है  और  इनके  दर्शकों  में  भी  काफी  वृद्धि  हुई

 फिल्म  फेडरेशन  ऑफ  इंडिया  से  प्राप्त  सूचना  के  पिछले
 10  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  फिल्मों  के  निर्यात  से  अर्जित  वार्षिक  विदेशी

 मुद्रा  लगभग  20  करोड़  रु०  से  बढ़कर  लगभग  400  करोड़  रु०  हो

 गई  इस  भारतीय  फिल्मों  के  निर्यात  में  कमी  नहीं  आई

 मई  1998  में  फ़िल्म  क्षेत्र  को  का  दर्जा  देने  के

 बाद  सरकार  ने  वित्त  मंत्रालय  से  आयकर  अधिनियम  के  अंतर्गत  निर्यात

 से  लाभ  पर  कटौती  संबंधी  एच  एच  सी  के  लाभ  मनोरंजन
 सॉफ्टवेयर  के  निर्यातकों  के  लिए  भी  उपलब्ध  कराए  जाने  का  अनुरोध
 किया  वित्त  1999  आयकर  अधिनियम  में  80  एच

 एच  एफ  नामक  एक  नई  धारा  जोड़ी  गई  है  जिसके  मनोरंजन

 सॉफ्टवेयर  के  निर्यात  से  प्राप्त  100  प्रतिशत  कटौती  के  लिए
 पात्र  यह  धारा  प्रसारण  अधिकार  सहित  टैलीविजन

 टेलीविजन  समाचार  सॉफ्टवेयर  आदि  के  निर्यात/अंतरण  संबंधी

 व्यापार  में  लगी  भारतीय  कंपनियों  पर  लागू  इस  मंत्रालय  ने  इस

 धारा  के  लाभ  वयक्तिक  निर्यातकों  को  भी  उपलब्ध  कराने  संबंधी  मामला

 पुनः  वित्त  मंत्रालय  के  साथ  उठाया  वित्त  2000  में  मनोरंजन
 सॉफ्टयेयर  के  निर्यात  में  लगे  व्यक्तियों/स्वामियों  को  भी  इस  धारा  के

 अंतर्गत  लाभ  उपलब्ध  कराने  की  व्यवस्था  की  गई

 खनन-कार्य  को  पटटे  पर  देना

 2529.  श्री  शिवराज  सिंह  चौहान  :

 श्रीमती  शीला  गौतम  :

 श्री  रवीनद्र  कुमार  पांडेय  :

 क्या  खान  और  खनिज  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्या  केद्ध  सरकार  ने  राजय  सरकारों  उत्तर
 मध्य  गुजरात  और  बिहार  सरकारों  को  लिग्नाइट  और

 ग्रेनाइट  ख़दानों  को  पटटे  पर  देने  की  नीति  की  समीक्षा  करने  के  लिए
 कोई  निदेश  जारी  किया

 यदि  तो  इस  पर  शब्य  सरकारों  की  क्या  प्रतिक्रिया

 सरकार  को  उत्तर  मध्य  गुजरात  और  बिहार
 में  पट्ट-आधार  पर  खनन  कार्य  करने  क॑  लिए  कितने  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुए  हैं  और  ऐसे  कितने  प्रस्ताव  सरकार  के  पास  लंबित  और

 सरकार  द्वारा  लिग्नाइट  और  ग्रेनाइट  खनिजों  ब
 निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने
 का  प्रस्ताव  है  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राण्य  मंत्री  रीता

 उपरोक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 गुजरात  से  लिग्नाइट  के  लिए  खनन  पट्टा  प्रदान  करने  हेतु
 9  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  जिसमें  से  तीन  प्रस्ताव  केन्द्र  सरकार  के  पास
 लंबित  बावसाइट  के  लिए  उत्तर  मध्य  गुजरात  और
 बिहार  राज्यों  से  14  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  जिसमें  से  दो  प्रस्ताव  केद्र
 सरकार  के  पास  लंबित  खान  और  खनिज  और

 अधिनियम  की  धारा  के  तहत  यथा  परिभाषित  एक
 गौण  खनिज  अतः  केन्द्र  सरकार  का  ग्रेनाइट  के  लिए  खनिज  रिवायते
 की  मंजूरी  से  कोई  संबंध  नहीं  है  क्योंकि  संबंधित  राज्य  सरकारें  इन्हे
 अपने  स्तर  पर  प्रदान  करती

 बाक्साइट  और  लिग्नाइट  के  निर्यात  में  बढ़ोत्तरी
 करने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  ग्रेनाइट  की  '  ध्रस्ट  एरियाਂ
 के  रूप  में  पहचान  और  घोषणा  की  गई  वाणिज्थि  मंत्रालय  ने  ग्रेनाइट
 के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाए

 खान  विभाग  ने  भी  ग्रेनाइट  के  व्यवस्थित  और  वैज्ञानिक  विकास
 के  लिए  1.6.1999  से  ग्रेनाइट  संरक्षण  और  विकास  1999
 जारी  की

 चूंजी  पर्याप्तता  मानदंड

 2530.  श्री  मोइनुल  हसन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ऐसे  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  संख्या  कितनी  है  जो  पूंजी  पर्याप्तता
 मानदंड  को  पूरा  करते

 क्या  सरकार  का  ऐसे  बैंकों  के  लिए  बजटीय  समर्थन  देने
 का  प्रस्ताव  है  जो  पूंजी  पर्याप्ता  मानदंड  पूरा  करने  में  असमर्थ
 और हि  पु
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहेब  विस्े  :
 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  19  राष्ट्रीयकृत  बैंकों

 में  से  18  बैंकों  ने  3।  1999  की  स्थिति  के  अनुसार  8  प्रतिशत
 का  पूंजीगत  जोखिम  भारित  आस्ति  अनुपात  आर  ए  प्राप्त
 कर  लिया

 और  सरकार  एक  ऐसी  अर्थक्षम  पुनर्सरचना  कार्यक्रम
 तैयार  करने  का  विचार  जो  संबंधित  बैंक  द्वारा  तैयार  की  गई
 हो  और  अपनाई  गई  हो  तथा  जो  स्वामी  के  रूप  में  सरकार  को  और
 विनियामक  के  रूप  में  भारतीय  रिजर्व  बैंक  को  स्वीकार

 इलायची  का  अवैध  आयात

 2531.  श्री  पी०सी०  थामस  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इलायची  उद्योग  को  अवैध  व्यापार  और  अन्य  आयात
 के  कारण  चुनौती  का  सामना  करना  पड़  रहा  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए
 गए  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  दिनांक
 31.3.99  से  भारत  में  इलायची  का  मुक्त  रूप  से  आयात  किया  जा
 सकता  भारतीय  इलायची  की  उत्पादन  लागत  से  सस्ती  दरों  पर  आयात  -

 की  गई  इलायची  को  उपभोक्ता  तरजीह

 सरकार  ने  कुशलतापूर्ण  ढंग  से  उत्पादन  करने  के  लिए  उसके
 उत्पादन  तथा  उत्पादकता  बढ़ाने  के  प्रयोजनार्थ  इलायची  के  किसानों  की

 मदद  हेतु  योजनाएं  बनाई  इन  योजनाओं  में  शामिल  है-गुणवत्ता  युक्त
 रोपण  सामग्री  का  उत्पादन  तथा  पुराने  तथा  अलाभकारी  और
 रोगग्रस्त  बागानों  का  सिंचाई  तथा  भूमि  विकास  कार्यक्रम  और
 विस्तार  संबंधी  सलाहकारी  सेवाएं  प्रदान

 अपलिंकिंग  सुविधा

 2532.  डा०  वी०  सरोजा  :
 श्री  सत्यत्रत  चतुर्वेदी  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  प्रसारण  क्षेत्र  में  प्रवेश  करने  वाली  भारतीय
 कंपनियों  को  सी०  बैंड  पर  मुक्त  अपलिंकिंग  सुविधा  की  अनुमति  देने
 का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  उपाय  से  कितनी  धनराशि  जुठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  बिनिवेश  विभाग
 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :  और  सरकार  ने

 न्यूनतम  80%  भारतीय  शेयर  धारक  भारतीय  कंपनियों  और  भारतीय  प्रबंध
 नियंत्रण  को  भारत  से  उपग्रह  टी०बी०  चैनलों  को  अपलिंक  करने  की

 अनुमति  दी  भारत  से  अपलिंकिंग  करने  वाली  एजेंसियों  से  थेतार

 योजना  और  समन्वय  स्कंध  द्वारा  प्रतिवर्ष  प्रति  केंद्र  100/-  रु०  की
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 दर  से  लाइसेंस  शुल्क  और  प्रतिवर्ष  प्रत्ति  मेगा  हर्टज-बिस्तार  के  लिए
 35000  रुपये  की  दर  से  रायल्टी  वसूल  की  जाती

 सरकार  एवं  विदेश  संचार  निगम  लि०  को  प्राप्त  हो  रही

 अथवा  प्राप्त  होने  वाली  संभावित  वार्थिक  आय  का  ब्यौरा  नीचे  दिया

 गया  है  :

 (1)  संचार  विभाग  1.4  करोड़  रु०

 ट्वारा  वार्षिक  लाइसेंस  शुल्क  एवं
 रायलटी  प्रभार

 (2)  विदेश  संचार  निगम  लि०  द्वारा  12.0  करोड़  रु०

 अपलिंफ  सुविधा  प्रभार

 कुल  13.4  करोड़  रु०
 ०ककक

 खान  और  खनिज  का  उत्पादन

 2533.  श्री  पी०डी०  एलानगोवन  :  क्या  खान  और  खनिज  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  के  वर्षों  में  देश  में  खानों  की  संखया  और  खनिज

 उत्पादन  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  विगत  तीन  वर्षों  में  खान-वार  और  खनिज-वार

 उत्पादन  का  ब्यौरा  क्या

 देश  में  विशेषतः  कोयला  और  लिग्नाइट  के  संदर्भ  में  खानों
 के  उपयोग  और  खनिर्जों  के  उत्पादन  तथा  आपूर्ति  को  बढ़ाने  के  लि
 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 क्या  नेवेली  में  लिग्नाईंट  के  उत्पादन  को  विकसित  करते
 तथा  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  के  विचाराधीन  कोई  विशेष  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 आगामी  दो  वर्षों  के  दौरान  नेबेली  खान  से  होने  वाले  लिग्नाईट
 उत्पादन  की  संभावित  मात्रा  और  कीमत  क्या  होगी  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 और  वर्ष  1996-97  से  1998-99  के  दौरान  खनिज-वार

 उत्पादन  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 खनिज  क्षेत्र  के  विकास  तथा  उत्पादन  में  सुधार  करने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  में  खनिज  नीति  में  परिवर्तन  तथा
 और  प्रक्रियाओं  में  संशोधन  करना  शामिल  है  ताकि  उन्हें  निवेशकों

 के  अनुकूल  बनाया  जा  सरकार  नई  परियोजनाएं  आरंभ
 विद्यमान  खानों  के  आधुनिकीकरण  तथा  प्रौद्योगिकियों  को  अद्यतन  करने
 के  द्वारा  कोयला  तथा  लिग्नाइट  क्षेत्र  में  सुधार  को  सरल  तथा  कारगर
 बना  रही

 और  केन्द्रीय  सरकार  ने  नेयबेली  लिग्माइट
 कारपोरेशन  लि०  द्वारा  नेयबेली  में  16  मि०ट०  लिग्नाइट
 उत्पादन  के  लिए  2  नई  खानों  के  संबंध  में  अग्निम  कार्रवाई  को  अनुमोदित
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 कर  दिया  ने०लि०का०  इन  खानों  के  लिए  व्यवहार्यता  रिपोर्ट  तैयार
 करने  की  प्रक्रिया  में  इस  प्रकार  से  उत्पादित  नेयवेली
 में  स्थित  प्रस्तावित  दो  तापीय  विद्युत  गृहों  को  ईंधन  ठपलबध  कराने
 के  लिए  उपयोग  में  लाया

 वर्ष  2000-01  तथा  20001-02  में  ने०लि०का०  द्वारा
 लिग्नाइट  का  संभावित  उत्पादन  और  इसका  मूल्य  नीचे  दिया  गया

 वर्ष  संभावित  लिग्नाइट  आकलित  मूल्य
 टन  रु०

 2000-2001  17.50  834.62

 2001 -2002  19.00  1198.70

 विवरण

 खतिजों  के  उत्पादन  का  ब्यौरा

 खनिज  1996-77  1997-98  1998-99(

 ः  2  3  4  5

 कोयला  285.63..  295.80  292.27

 लिग्नाइट

 ह

 मि०्टन  22-54  23.05  23.17

 प्राकृतिक  गैस  एम०एम०  23255...  26401  27428

 एस०सी  ०एम०

 कच्चा  तेल  मि०टन  33  34  33

 धातुकमीय
 खनिज

 बॉक्साइटे  000  रन  6076  6112  6452

 क्रोमाइट  000  टन  1456.  1515  1404

 तांबा  अयस्क  000  3896  4500  4253

 सोना  2710  2636  2463

 लौह  अयस्क  000  टन  68161...  75723  70683

 सीसा  कॉन््स०  000  टन  60  61  64

 मैगनीज  अयस्क  000  1871  1642  1526

 जस्ता  कॉनस०  000  टन  277  293  350

 गैरधातुकर्मीय  खनिज

 अपोस्टाइट  000  टन  9  7  14

 एसबेस्टस  000  टन  27  26  20

 बैरीटस  000  टन  382  453
 659

 हीरा  कैरेट  31836.  30994  34579
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 डोलोमाइट  000  टन  3469  3003  2908  .

 फायर  क्ले**  000  टन  407  450  361

 फ्लोराइट  कॉन्स०  000  टन  20  11  न

 फ्लोराइट  ग्रेडेड  000  टन  5  6  4

 जिप्सम  000  2210  2195  2327

 केओलेन  000  टन  775  791  709

 काइनाइट  000  टन  7  6  6

 चुना-पत्थर  मि०्टन  103  110  110

 मैग्नेसाइट  000  टन  378  374  351

 माइका  टन  1954  1697  1492

 000  1341  1219  1609

 पाहराइटस  000  टन  125  89

 सिलिका  रेत  000  टन  1540  1451  1314

 सिलीमेनाइट  000  टन  ५  12  12

 स्टेटाइट  000  टन  531  475  456

 000  टन  97  98  95

 नोट  :  मि०टन-मिलियन  000  टन-हजार

 |
 ++  बहुत  ही  एम०एम०एस०सी०एम०-मिलियन  मानक  घन

 मीटर

 *+*  कोयला  खनन  के  प्रसंग  में  यदि  कोई  फायर  क्ले  प्राप्त  होता  है

 तो  उसके  उत्पादन  को

 अप्रयुक्त  विदेशी  सहायता/ऋण

 2534.  श्री  ए०  वेंकटेश  गायक  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  तथा  राज्य  क्षेत्र  में  भारी  मात्रा  में  विदेशी

 सहायता/ऋण  अप्रयुक्त  या  अवितरित

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान

 प्रत्येक  विदेशी  स्रोतों  से  कितनी  मात्रा  में  वित्तीय  सहायता/ऋण  प्राण

 हुआ  तथा  3  1999  तक  इस  तरह  के  ऋण/सहायता  की  कितनी

 मात्रा  अप्रयुक्त  या  अवितरित

 इन  निधियों  के  अप्रयुक्त  रहने  के  क्या  कारण  और
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 देश  को  लाभ  प्राप्त  कराने  के  देश  को  प्रतिबद्धता
 प्रभार  तथा  व्याज  से  बचाने  हेतु  इन  निधियों  को  शीघ्र  वितरित  करने

 हेतु  सरकार  द्वारा  कौन  से  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :
 और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  (3  1999

 केद्धीय  और  राज्य  क्षेत्र  में  विदेशी  सहायता/ऋण  और
 की  असंवितरित  और  अप्रयुक्त/असंबितरित  राशि  इस

 प्रकार  है  :

 करोड़  रुपये

 केद्धीय  क्षेत्र  राज्य  क्षेत्र

 वर्ष  वर्ष  के  वर्ष  की  वर्ष  के  वर्ष  की

 दौरान  समाप्ति  की  दौरान  समाप्ति

 संबितरण  स्थिति  के  संवितण  की  स्थिति

 अनुसार  के  अनुसार
 असंवितरित  असंबवितरित

 1996-97  6734.69  28207.25...  5311.86 +  32097.65

 1997-98 -  98  6625.96  29665.39  5269.05  35836.82

 1998-99  -  99  6436.56  28688.75  6912.28  39427.43

 और  चूंकि  परियोजना  का  कार्यान्वयन  एक  निश्चित
 समयावधि  के  दौरान  किया  जाना  होता  इसलिए  किसी  निश्चित  समय
 पर  अपरिहार्य  रूप  से  असंवितरित  निधियां  शेष  रह  जाती  इस  प्रकार
 सभी  असंवितरित  सहायता  तुरंत  उपयोग  के  लिए  उपलब्ध  नहीं

 विदेशी  सहायता  का  आशा  की  अपेक्षा  मंदगति  से  उपयोग  का
 कारण  निधि  संबंधी  अधिप्राप्ति  तथा  संविदा  संबंधी  विलंबों  और
 अन्य  परियोजना  से  संबद्ध  कारक  सरकार  द्वारा  सहायता  के  उपयोग
 में  सुधार  लाने  हेतु  उठाए  गए  कुछ  उपायों  में  विदेशी  सहायता  प्राप्त

 परियोजनाओं  के  लिए  पर्याप्त  प्रावधान  सुनिश्चित  अधिप्राप्ति  संबंधी

 प्रक्रियाओं  को  सुप्रवाही  कंन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में

 विदेशी  सहायता  के  प्रवाह  में  मध्यस्थता  को  समाप्त  कार्यकारी

 एजेंसियों  की  तिमाहो  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  परियोजना  प्रबंध

 एकक  की  नौ  राज्यों  तथा  पांच  केन्द्रीय  मंत्रालयों  में  परियोजना
 प्रबंध  एककों/परियोजना  मॉनीटरिंग  प्रकोष्ठों  को  सुदृढ़  राज्यों  के

 लिए  केनद्रक  अधिकारी  की  नियुक्ति  और  प्रारंभ  से  गुणवत्ता
 सुनिश्चित  करने  के  संबंध  में  परियोजना  की  नियमित  समीक्षा  शामिल

 महत्वपूर्ण  गतिविधियों  की  चरणबद्ध  तिमाही  व्यवस्था  के  आधार  पर

 परियोजना  को  मॉनीटरिंग  करने  को  व्यवस्था  का  भी  सूत्रपात  किया

 गया

 चाय  और  कॉफी  का  लाभकारी  मूल्य

 2535.  डोॉ०  सी०  कृष्णन  ;  कया  जाणिज्वय  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कॉफी  और  चाय  के  लिए  निर्धारित  लाभकारी  मूल्य  क्या मू

 10  2000
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 क्या  अन्य  व्यावसायिक  फसलों  की  तुलना  में  काफी  और

 चाय  का  लाभकारी  मूल्य  पर्याप्त  और

 यदि  तो  उत्पादकों  द्वारा  कॉफी  और  चाय  के

 में  सामने  आने  वाली  बाधाओं  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 वाणिण्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  कॉफी

 और  चाय  की  कीमतों  का  निर्धारण  मांग  और  आपूर्ति  की  बाजारू  शक्तियों

 द्वारा  किया  जाता  है  और  इन्हें  सरकार  द्वारा  तय  नहीं  किया  जाता

 प्रश्न  नहीं

 कॉफी  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  कॉफी  बोर्ड  यू  एस
 जापान  और  मध्य  पूर्व  के  देशों  इत्यादि  जैसे  लक्षित  बाजारों  पर  अपना
 ध्यान  केन्द्रित  करता  बोर्ड  विदेशों  में  चुनिंदा  खाद्य  मेलों/प्रदर्शनियों
 में  भी  भाग  लेता  विदेशी  व्यापार  पतश्रिकाओं  में  भारतीय  कॉफी  के

 अनुपम  गुणों  के  बारे  में  विज्ञापन  जारी  करता  व्यापार  शिष्टमंडल
 भेजता  भारत  में  सभी  लक्षित  बाजारों  से  रोस्टर  शिष्टमंडलों  को

 आमंत्रित  करता  भारतीय  कॉफी  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  वे

 विदेशों  में  भारतीय  कॉफी  को  प्रस्तुत  करने  की  व्यवस्था  करते  हैं  और
 विशेष  अवसरों  और  त्यौहारों  पर  हमारे  दूतावा्सों  के जरिए  भारतीय  कॉफी
 के  उपहार  पैकेटों  का  वितरण  करते  हैं  और  भारतीय  कॉफी  से  संबंधित
 सामग्री  का  प्रकाशन  एवं  उसका  वितरण  करते

 चाय  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  चाय  बोर्ड  के  जरिए
 संभाव्यता  वाले  क्षेत्रों  पर  विशेष  ध्यान  देती  आ  रही  चाय  बोर्ड
 अलग-अलग  बाजारों  को  होने  वाले  निर्यातों  में आने  वाली
 जब  कभी  ये  जानकारी  में  आती  को  दूर  करने  का  काम  भी  करता

 चाय  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  कुछ  अन्य  उपाय  गए
 हैं  जिनमें  शामिल  विदेशों  में  प्रमुख  व्यापार  मेलों/प्रदर्शनियों  में
 भाग  (ii)  मौके  पर  जाकर  नपूने  (iii)  प्रचार  अभियान
 और  (1५)  भारत  और  चाय  आयातक  देशों  के  बीच  चाय  शिष्टमंडलों
 को

 डी०ए०जी०पी०  द्वारा  जारी  विज्ञापन

 2536.  श्री  पी०एच०  पांडियन  :
 श्री  अकबर  अली  खांदोकर  :
 श्री  दिन्न्शा  पटेल  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ..  विज्ञापन  तथा  दृश्य  प्रचार  निदेशालय
 द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  दैनिकों  को  जारी  गए
 विज्ञापनों  का  ब्यौरा  क्या

 विज्ञापन  तथा  दृश्य  प्रचार  निदेशालय
 द्वारा  उक्त  अवधि  के  दौरान  गुजराती  तथा  बंगाली  भाषाओं  में
 प्रकाशित  क्षेत्रीय  भाषा  के  समाचारपत्रों  को  जारी  गए  विज्ञापनों
 का  ब्यौरा  क्या  और

 समाचारपन्न-वार  विज्ञापनों  के  लिए  कितनी  धनराशि  अदा
 की  गई  ?

 ह
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 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश
 के  शज्य  मंत्री  अरुण  :  विज्ञापन  एवं  दृश्य  पा
 निदेशालय  द्वारा  मश्लौले  और  बड़े  के  रूप  में  चिन्हित  विभिन्न
 श्रेणियों

 के
 समाचारपंत्रों

 को  विज्ञापन  जारी  किए  जाते  पिछले  तीन
 वर्ष  1996-97,  1997-98  और  1998-99  के  दौरान  विज्ञापनों  कौ  संख्या
 स्थान  और  धनराशि  के  रूप  में  मझ्नौले  और  बड़े  श्रेणी  के  समाचाएपत्रो
 को  विज्ञापन  एवं  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  द्वारा  जारी  विज्ञापनों  का  ब्यौरा
 संलग्न  विवरण-|  में  दिया  गया

 वर्ष  1996-97,  1997-98  और  1998-99  के  दौरान  विज्ञापन
 एवं  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  द्वारा  गुजराती  और  बंगला  में  क्षेत्रीय
 भाषा  समाचारपत्रों  को  जारी  विज्ञापनों  का  ब्यौरा  संलग्न  में
 दिया  गया

 वर्ष  1996-97  के  दौरान  5,592  समाचारपत्रों  को  विज्ञापनी
 के  लिए  कुल  39,08,92,421  रुपये  की  राशि  का  भुगतान  किया  गया
 था  और  वर्ष  1997-98  के  दौरान  6,337  समाचारपत्रों  को  विज्ञापनों
 के  लिए  50,90,15,326  रुपये  का  भुगतान  किया  गया  इस  संबंध
 में  समाचारपत्र-वार  ब्यौरा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  की  वर्ष  1997-98
 और  1998-99  की  वार्षिक  रिपोर्ट  के  में  दिया  गया  जो
 संसदीय  ग्रंथागार  में  उपलब्ध  वर्ष  1998-99  में  6,249  समाचारपत्रों
 को  कुल  65,01,78,280  रुपये  का  भुगतान  किया  गया  था  जिनके  ब्यौरे
 वर्ष  1999-2000  की  मंत्रालय  की  वार्षिक  रिपोर्ट  में  दिए  गए  हैं  जिसे
 शीघ्र  ही  संसदीय  ग्रंधानार  में  रखा  जा  रहा

 प्रदर्शी  एवं  वर्गीकृत  विज्ञापनों  के  लिए  वर्ष  1996-97,  1997-98
 और  98-99  के  दौरान  मझोले  और  बड़ी  श्रेणी  के

 सामचारपत्रों/पत्रिकाओं  के  हिस्सों  को  दशने  वाला  विवरण

 क्र०  श्रेणी  कागजातों  विज्ञापनों  स्थान  राशि

 सं०  की  की
 संख्या  संख्या  से०मी०

 1  2  3  4  5  6

 कु
 1996-97

 1.  लघु  4327  37574...  2801952  «47976531

 2.  मझोले  1119  46004  3040174 «=  -:98310853

 3.  बड़े  146  36959...  1920500  244605037
 nee  ७  फअ  आ  आ

 कुल  5592  120537  7762626  390892421

 1997-98

 1.  लघु  4867  49659  367227  61521919

 2...  मझोले  1294  63670.  «3819335 =:  1125736787

 3.  बड़े  176  44151  2356116  +=:
 ह

 जन  3  से  सपना  नमन  लीन ५  नशा  अककक  $09015326

 कुल  6337  9847728...

 लिखित  उत्तर  21१4

 1  2.  3...  4  $  6

 1998-99

 1.  लघु  4629  40476  3123758  60602236

 2...  मझोले  1427  62450...  3898228

 3.  बड़े  193  53021  3044833  445649575

 कुल  6249  155947  10066819  650178280

 विवरण-ता  प्र

 वर्ष  1996-97,  97-98  और  98-99  के  दौरान  गुजराती
 और  बंगला  के  क्षेत्रीय  भाषा  समाचारपत्रों  को  विज्ञापन  एवं

 दृश्य  प्रचार  निदेशालय  द्वारा  जारी  विज्ञापनों  के  ब्यौरों
 को  दशाने  वाला  विकरण

 ae
 भाषा  विज्ञापनों  स्थान  शशि

 सं०  की  की

 संख्या  संख्या

 1996-97

 1.  तमिल  66  3663  266880  9340633

 2.  गुजराती  103  2856  216946  11500211

 3...  बंगला  218  3412  244960  14847398

 1997-98

 1...  तमिल  69  3741  266123  9982328

 2.  गुजराती  104  3418  253505  14334971

 3...  बंगला  232  4274  303850  19373324

 1998-99

 1.  तमिल  62  4077  332439  13709697

 2.  गुजराती  110  3450  316153...._  23038276

 3...  बंगला  218  3908  292409  26250623
 कक

 टी०्षी०  चैमल

 2537.  श्री  रामदास  आठवले  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यों  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  9  1999  के

 में  ब्रेक  और  खानदान  के  बीच  फंसे  टी०वी०  चैनलਂ  से  प्रकाशित

 समाचार  की  ओर  आकृष्ट  किया  गया

 यदि  तो  समाचार  में  प्रकाशित  मामले  के  तथ्य  क्या

 कक
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 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 सरकार  ट्वारा  ऐसी  स्थिति  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए
 कोई  प्रभावी  नीति  तैयार  की  जा  रही  है  अथवा  तैयार  किए  जाने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  विभाग
 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :  उल्लेखनीय
 है  कि  कथित  समाचार  मंद  नई  दिल्ली  में  दिनांक  29.12.
 99  को  प्रकाशित  हुई  न  कि  9.12.99

 इस  रिपोर्ट  हाल  ही  में  निजी  टेलीविजन  चैनलों  द्वारा
 इंडियन  एयरलाइन्स  के  हवाई  जहाज  के  अपहरण  के  समाचारों  की  कवरेज
 में  विरोधाभासों  एवं  विसंगतियों  का  उल्लेख  किया  गया

 और  निजी  टेलीविजन  चैनलों  द्वारा  अपहरण  की  घटना
 की  कवरेज  की  अपर्याप्तता  एवं  अ्ुटियों  के  बारे  में  विभिन्न  मंचों  पर
 चर्चा  हुई  सरकार  मीडिया  की  स्वतन्त्रता  के  लिए  प्रतिबद्ध  है  और
 उनसे  स्वयं  हो  उत्तरदायी  आचरण  की  उपेक्षा  करती

 राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम

 2538.  श्री  सत्यव्रत  चतुर्वेदी  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्ष  और  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  राष्ट्रीय  फिल्म
 विकास  निगम  को  कितना  घाटा

 इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकारी  इलेक्ट्रानिक  संचार  माध्यमों  का  करोड़ों  रुपये

 इस  निगम  पर  बकाया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  विभाग
 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :  वर्ष  1997-98  के  दौरान

 राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  को  कोई  हानि
 नहीं  हुई  वर्ष  के  दौरान  निगम  को  4.30  करोड़  रुपये  का

 शुद्ध  लाभ  बर्ष  1998-99  में  कंपनी  को  10.57  करोड़
 रुपये  की  शुद्ध  हानि  चाल  वित्त  वर्ष  1999-2000  (31
 2000  में  3.27  करोड़  रुपये  आंकड़े  अनंतिम  व  लेखा  परीक्षा
 के  अधीन  के  शुद्ध  लाभ  के  साथ  कंपनी  का  कार्य-निष्पादत  संतोषजनक

 रहा

 वर्ष  1998-99  के  दौरान  निगम  को  हुई  हानी  का

 निजी  उपग्रह  चैनलों  से  कडी  प्रतिस्पर्धा  के साथ-साथ  बाजार  का  अपरिहार्य

 दबाव  था  जिसका  कंपनी  के  टेलीविजन  वाणिज्यिक

 विपणन  जैसे  राजस्व  अर्जित  करने  वाले  प्रमुख  कार्य  पर  प्रभाव
 टेलीविजन  विपणन  लागत  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त

 राजस्व  अर्जित  करने  में  असफल

 ओर  3।  2000  की  स्थिति  के  अनुसार  दूरदर्शन
 की  कार्यक्रम  अत्यावश्यकता  एवं  बाधित  पसारण  1997-98  में  10  करोड़
 रुपये  और  1998-99  में  15.50  करोड़  रुपये  तक  की  राशि  के  कारण
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 विलंबित  प्रसारण  के  समायोजन  को  ध्यान  में  रखने  के  बाद  राष्ट्रीय  फिल्म

 विकास  निगम  द्वारा  दूरदर्शन  को  देय  राशि  6.71  करोड़  रुपये

 बकाया  भुगतान  की  यह  प्रदान  की  गई  विपणन

 एवं  निर्माण  सेवाओं  जैसी  विभिन्न  सेवाओं  के  संबंध  में  राष्ट्रीय  फिल्म

 विकास  निगम  को  दूरदर्शन  द्वारा  देय  निवल  राशि

 आकाशवाणी  की  शोध  परियोजनाएं

 2539.  श्री  सुबोध  मोहिते  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  आकाशवाणी  की  श्रोता  शोध  इकाई

 द्वारा  चलाई  गई  प्रमुख  शोध  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 उक्त  अवधि  के  दौरान  सरकार  ने  आकाशवाणी  की  श्रोता

 शोध  इकाहयों  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  और

 शोध  इकाइयों  के  पास  कितनी  शोध  परियोजनाएं  लंबित  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  विभाग
 क॑  राज्य  मंत्री  अरुण  :  ब्यौरा  विवरण  के  रूप
 में  संलग्न

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  आकाशवाणी  के  दर्शक  अनुसंधान
 एककों  द्वारा  किए  गए  अध्ययनों/सर्वेक्षणों  पर  व्यय  की  गई  राशि  निम्नानुसार

 वर्ष  राशि  रुपये

 1997-98  11.50

 1998-99  12.79

 1999-2000
 7

 42.27

 आकाशवाणी  के  दर्शक  अनुसंधान  एकक  के  पास  कोई

 अनुसंधान  परियोजना  लंबित  नहीं

 विवरण

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  आकाशवाणी  के  दर्शक  अनुसंधान
 एककों  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षणों/अध्ययनों  का

 ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है

 1997-98

 1.  चार  कलकत्ता  तथा  चेन्नई  में  आम
 श्रोता

 2...  गुवाहाटी  तथा  लेह  में  आम  श्रोता

 3.  अमरावती  में  फीड  फारबर्ड

 4
 बंगलौर  तथा  जालंधर  में  फार्म  तथा  होम

 कार्यक्रमों  के  संबंध  में
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 5.  अजमेर  में  जयपुर  के  विज्ञान  कार्यक्रमों  का
 सर्वे

 6.

 मथुरा
 तथा  तिरुवनन्तपुरम  में  आयोजित  आकाशवाणी  संगीत  सम्मेलन
 के  संबंध  में

 7...

 लखनऊ  तथा  कटक  में  आयोजित
 मुख्य  तथा  वाणिज्यिक  चैनलों  के  संबंध  में

 8.  40  स्थानों  पर  स्थानीय  कार्यक्रमों  के  संबंध  में  त्यरित  फीड
 बैक

 1998-99

 1...

 रांची  में  मुख्य  तथा  वाणिज्यिक  चैनलों
 के  बारे  में

 आगरा  में  आम  दर्शक N

 पा  रोहतक  के  खेल  जगत  तथा  लोक  धारा  का
 सर्वेक्षण

 4...  पांडिचेरी  तथा  अकोला  के

 प्रात:ःकालीन  सूचना  कार्यक्रम  का  सर्वेक्षण

 5.  जम्मू  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  विदेशी  इलेक्ट्रोनिक  मीडिया  के

 प्रभाव  का

 6...  2  स्थानों  पर  स्थानीय  कार्यक्रमों  के  संबंध  में  त्वरित  फीड

 बैक

 1999-2000

 1...
 अहमद

 बरेली  तथा  पटियाला

 में  आर  पी  एल  रेटिंग

 2...

 अहमदाबाद  तथा  बंगलौर  में  युववाणी  कार्यक्रम  का

 3.  चेन्नई  तथा  पणजी  में  आकाशवाणी

 के  एफ  एम  चैनलों  का  सर्वेक्षण

 4...
 रोहतक  तथा  तिरुचि  में  आकाशवाणी

 संगीत  सम्मेलन  के  संबंध  में
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 5.
 पटना  तथा  मथुरा  में  पल््स

 पोलियो  टीकाकरण  के  संबंध  में

 6...

 हैदराबाद  तथा  कलकत्ता
 में  समाचार  बुलेटिनों  के  संबंध  में

 7...

 रायपुर  तथा  जालंधर  में  विश्व  कप
 1999  क्रिकेट  के  संबंध  में  त्वरित  फीड  बैक

 8.  10  स्थानों  पर  स्थानीय  कार्यक्रमों  के  संबंध  में  त्यरित  फीड
 बैक

 दूरदर्शन  पर  खेल  कार्यक्रम

 2540.  श्री  सौ०  ओऔनिवासन  ;  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  दूरदर्शन  द्वारा  किन  प्रमुख  खेल
 कार्यक्रमों  का  प्रसारण  किया  गया  जिसकी  वजह  से  दूरदर्शन  को  घाटा
 उठाना

 घाटा  उठाने  के  कारण  क्या

 प्रत्येक  मामले  में  जिम्मेदारी  निर्धारित  करने  के  लिए  क्या

 कार्रवाई  की  गई  और

 इस  संबंध  में  क्या  निवारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  विभाग
 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :  और  प्रसार  भरती
 ने  सूचित  किया  है  कि  दूरदर्शन  द्वारा  लोक  सेवा  प्रसारक  के  रूप  में
 अपने  दायित्वों  को  पूरा  करने  के  उद्देश्य  से  संबंधित  राष्ट्रीय/स्थानीय

 निकायों  द्वारा  आयोजित

 घुड्सवारी  आदि  जैसे  सभी  प्रमुख  खेल  आयोजनों  को  कवर  किया
 गया  था  यद्यपि  ऐसे  आयोजनों  का  प्रसारण  वाणिज्यिक  रूप  से  व्यवहारिक

 नहीं  दूरदर्शन  ने  बिना  किसी  राजस्व  अर्जज  के  ओ०बी०  स्टाफ

 की  वैनाती  आदि  के  रूप  में  ऐसे  प्रसारणों  पर  खर्च  किया

 और  प्रश्न  नहीं

 बी०आई०एफ०आर०  के  पास  लंबित  मामले

 2541.  श्री  मान  सिंह  पटेल  :
 भी  सी०पी०  राधाकृष्णन  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बी०आई०एफ०आर०  के  गठन  के  बाद  से  आज  तक  इसके
 चास  कितने  मामले  भेजे  गए

 इस  बोर्ड  ने  29  2000  तक  कितने  मामलों  का

 अंतिम  निपटान  किया
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 इनमें  से  कितने  मामलों  को  बंद  करने  और  कितनों  को

 पुनर्जीबित  करने  की  सिफारिश  और

 पुनर्जीवित  करने  हेतु  कितने  मामले  सरकार  द्वारा  स्वीकार
 और  कितने  अस्वीकार  किए  गए  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाला  साहिब  विखे  :
 औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  ने  सूचित  किया

 है  कि  3  1999  की  स्थिति  के  अनुसार
 बोर्ड  के  पास  2867  संदर्भ  दर्ज

 से  दिनांक  31.12.1999  की  स्थिति  के  अनुसार  बाइफर
 ट्वारा  1864  मामलों  का  निपटान  कर  दिया  गया  इनमें  से  666  मामलों
 के  बारे  में  संबंधित  उच्च  न्यायालय  से  समापन  की  सिफारिश  की

 अलावा  बाइफर  द्वारा  616  पुनर्वास  योजनाएं  मंजूर/स्वीकृत  कौ
 गई  1133  मामले  जो  रुग्ण  औद्योगिक  कंपनी

 1985  का  अनुपालन  नहीं  करते  हैं  उन्हें  बाइफर  द्वारा  स्वीकार
 नहीं  किया  जाता

 मितव्ययिता  संबंधी  उपाय

 2542.  श्री  माणिकराय  होडल्या  गावित  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह
 बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  अपने  सभी  केन्द्रीय  विभागों  को
 मितव्ययिता  संबंधी  उपाय  करने  का  निर्देश  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  सरकारी  सेवकों  द्वारा  उपयोग  में  लाए  जा  रहे
 टेलीफोन  कालों  तथा  वाहनों  में  डीजल  और  पेट्रोल  की  खपत  पर  नियंत्रण
 करने  का  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  ऐसा  कब  तक  कर  लिया  जाएगा  तथा  तत्संबंधी
 ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विख्े  :
 से  सरकारी  व्यय  को  नियंत्रण  में  रखना  एक  निरंतर  चलने

 वाली  प्रक्रिया  है  और  संबंध  में  समय-समय  पर  अनुदेश  जारी  किए
 जाते  इन  अनुदेशों  में  पदों  के  सृजन  पर  पेट्रोल  की  खपत/खर्च
 में  टेलीफोन  एस०टी०डी०  सुविधा  में  समयोपारि

 वाहनों  की  खरीद  इत्यादि  पर  प्रतिबंध  शामिल

 ]

 दूरदर्शन  कार्यक्रमों  के  लिए  निगरानी  प्राधिकरण

 2543.  डा०  संजय  पासवान  ;  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री
 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  क्या  सरकार  का  ध्यान  13  2000  के  टाइम्स
 ऑफ  इंडियाਂ  में  चिल्डून  अब्होर  वायोलन्स  ऑबसिनिंटी  ऑन
 टी०वी०  स्टडीਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समांचार  की  और  आकृष्ट  किया

 गया
 .  जज  कै

 यदि  तो  प्रकाशित  समाचार  के  तथ्य  क्या

 न  +र॒  यशाकटओी  -
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 सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  और

 दूरदर्शन  के  कार्यक्रमों  को  गुणवत्ता  पर  नजर  रखने  के  लिए

 कब  तक  निगरानी  प्राधिकरण  बनाएं  जाने  की  संभावना  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  विभाग

 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :

 इस  रिपोर्ट  में  विद्यासागर  इंस्टीट्यूट  ऑफ  मैंटल  हैल्थ  एंड

 न्यूरोसाइंसेज  द्वारा  किए  गए  एक  अध्ययन  का  उल्लेख  किया  गया  है

 जिसमें  50  प्रतिशत  स्कूली  विद्यार्थियों  में  भावनात्मक  समायोजन  संबंधी

 परेशानी  पाई  गई  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  बच्चे  टेलीविजन  कार्यक्रमों

 में  हिंसा  तथा  अश्लीलता  से  नफरत  करते  हैं  और  उनका  विचार  है

 कि  टेलीविजन  पर  कार्यक्रमों  की  गुणवत्ता  की  जांच  के  लिए  एक  मानीटरिंग

 प्राधिकरण  होना

 दूरदर्शन  पर  कार्यक्रम  इसकी  प्रसारण  संहिता  ट्वारा  विनियमित

 किए  जाते  भारत  से  अपलिंक  किए  जाने  वाले  निजी  उपग्रह  चैनलों

 द्वारा  भी  इसी  संहिता  का  पालन  किया  जाना  अपेक्षित  भारत  के

 बाहर  से  अपलिंक  किए  जाने  वाले  प्रच्छन्न  उपग्रह  चैनलों  द्वार  भी  केबल

 टेलीविजन  नेटवर्क  नियमावली  के  अंतर्गत  कार्यक्रम  संहिता  का  पालन
 करना  अपेक्षित  इन  संहिताओं  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  अश्लीलता
 तथा  हिंसा  का  निषेध  किया  गया

 सरकार  का  प्रसारण  पर  एक  व्यापक  क्थियक  लाने  का
 प्रस्ताव  है  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  एक  नियामक  प्राधिकरण
 की  व्यवस्था  की  इस  संबंध  में  अभी  अंतिम  निर्णय
 लिया  जाना  है  और  इसके  लिए  कोई  समय-सीमा  बता  पाना  संभव

 नहीं

 पटसन  तैयार  करने  थाली  मशीनें

 2544.  श्रीचद्धकांत  खैरे  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ह

 क्या  पटसन  मिल  मालिक  जर्जर  हालत  में  पड़ी  अपनी  मशीनों
 को  बदलने  में  असमर्थ  हैं  क्योंकि  देश  की  कोई  भी  कंपनी  पटसन
 तैयार  करने  वाली  मशीनें  नहीं  बनाती

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 सरकार  द्वारा  पटसन  तैयार  करने  वाली  मशीनों  का  निर्माण
 करने  के  लिए  उद्यमियों  को  प्रोत्साहित  करने  हेतु  क्या  प्रयास  किए  गए

 क्या  सरकार  इसमें  इच्छुक  उद्यमियों  को  राज-सहायता  के
 रूप  में  वित्तीय  सहायता  प्रदान  कर  रहीं  और

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०  :
 जी  देश  में  पटसन  मशीन  विनिर्माता  हैं  जो  पटसन  मिलों

 के  लिए  मशीनों  का  विनिर्माण  कर  रहे

 प्रश्न  नहीं
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 भारत  सरकार  तथा  यू  एन  डी  पी  की  सहायता  के  अंतर्गत
 देश  के  भारतीय  पटसन  मिल्स  संघ  तथा  अनुसंधान  संघों  ने  पटसन  उद्योग
 के  विधिधीकरण  तथा  आधुनिकीकरण  के  लिए  अनेक  नई  प्रौद्योगिकी
 पटसन  मशीनरी  का  विकास  किया  इस  प्रकार  की  मशीनों  के  प्रथम
 चरण  पर  पटसन  मिलों  में  मूल्यांकन  चल  रहा  राष्ट्रीय  पटसन
 विधिधीकरण  केन्द्र  सी  जे  ने  संगठित  तथा  असंगठित  दोनों
 क्षेत्र  के  लिए  पटसन  मशीनरी  के  विकास  के  लिए  परियोजना
 को  किया

 और  भारत  सरकार  तथा  यू  एन  डी  पी  ने  आई  जे
 एम  ए  तथा  अनुसंधान  संस्थानों  को  पटसन  मशीनरी  के  विकास  के  लिए
 अनुदान  के  रूप  में  राशि  प्रदान  की  एन  सी  जे  डी  भी  पटसन  मशीनरी
 के  विकास  के  लिए  निधि  प्रदान  कर  रही  प्रौद्योगिकी  उन्नयन  निधि
 योजना  के  अंतर्गत  भारत  सरकार  द्वारा  भी  पटसम  उद्योग  को  मशीनरी
 की  प्राप्ति  के  लिए  इमदादी  ब्याज  दर  पर  राशि  उपलब्ध  करवा  रही

 असम  को  योजना  निधि

 2545.  श्री  अब्दुल  हमीद  :  कया  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  असम  सहित  कुछ  राज्यों  में
 योजना  आश्रेटित  धनराशि  का  न्यूनतम  उपयोग  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  असम  सरकार  द्वारा  बड़े  पैमाने  पर  योजना  निधि  का
 अन्यत्र  उपयोग  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौय  और  कारण  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :
 और  पिछले  तीन  सालों  में  असम  समेत  कुछ  राज्यों  में

 योजना  आबंटन  के  पूर्ण  उपयोग  में  कमियां  रही  असम  के  संबंध

 में  स्थिति  निम्नवत  है  :

 रुपये

 पु  1996-97  1997-98  1998-99

 मूल  योजना  परिव्यय  1434.00  1520.28  1650.00

 संशोधित  योजना  1216.25  1324.08  1389.37

 वास्तविक  व्यय  1201.35  1217.26  1295.50
 ्झ  SE  ० ्ी्ऑआस/र््््र्

 और  असम  राज्य  सरकार  ने  रिपोर्ट  दी  है  कि  किसी

 योजना  निधि  का  अंतरण  नहीं  हुआ  तथापि  एक  नियम  के  तौर

 पर  विशेष  श्रेणी  के  राज्यों  के  जैसे  असम  को  गैर-योजना  राजस्व

 घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए  सामान्य  केन्रीय  सहायता  का  20  प्रतिशत

 तक  अंतरण  की  अनुमति

 सहकारिता  बैंक

 2546.  श्री  होलखोमांग  हौकिप  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  का  विचार  मणिपुर  राज्य  में  कुछ  और  सहकारिता
 बैंक  खोलने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  शुरू  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :
 से  भारतीय  रिजर्य  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्हें

 मणिपुर  स्टेट  शिड्यूल्ड  ट्राइब्स  एंड  शिड्यूल्ड  कास्ट्स  डेवलपमेंट
 को-आपरेटिव  बैंक  इम्फालਂ  को  लाइसेंस  जारी  करने  के  लिए
 प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  मणिपुर  सरकार  ने  भी  भारतीय  रिजर्व  बैंक  को

 सूचित  किया  है  कि  उक्त  बैंक  मणिपुर  में  शीर्ष  राज्य  सहकारी  बैंक
 सी  के  रूप  में  कार्य  घूंकि  मणिपुर  राज्य  सहकारी
 शीर्ष  एस  सी  बी  के  रूप  में  पहले  से  ही  विद्यमान  अतः

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  नए  प्रस्ताव  की  संभाव्यता  कौ  कानूनी  दृष्टि  सें
 जांच  कर  रहा

 सिले-सिलाए  वस्खों  के  निर्यात

 2547.  श्री  सौ०पी०  राधाकृष्णन  ;  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1997-98  और  1998-99  के  दौरान  सिले-सिलाए  वस्त्र
 निर्यात  संबंधी  हकदारी  नीति  के  अंतर्गत  कनाडा  और  यूरोपीय
 यूनियन  के  देशों  को  निर्यात  किए  गए  सिले-सिलाए  वस्त्रों  की  मात्रा

 क्या  और

 इन  देशों  को  निर्यात  बढ़ाने  हेतु  सरकार  द्वारा  उठाए  गए
 कदमों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०  :
 वर्ष  1997-98  तथा  1998-99  के  दौरान  संयुक्त  राज्य

 कनाडा  व  यूरोपीय  संघ  को  हुए  परिधान  निर्यात  के  आंकड़े  निम्नानुसार

 मूल्य  मिलियन  अमरीकी  डालर  में

 1997-98  1998-99

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  1529.8  1626.2

 कनाडा  187.1  208.0

 यूरोपीय  संघ  1789.8  1789.7

 सरकार  द्वारा  सभी  देशों  जिनमें  संयुक्त  राज्य  कनाडा
 व  यूरोपीय  संघ  शामिल  को  परिधान  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के

 लिए  समय-समय  पर  कई  कदम  उठाए  गए  इनमें  नि्यातकों  को

 क्रेता-विक्रेता  बैठकों  में  भाग  लेने  के  लिए  प्रोत्साहित  मेले  व
 निर्यात  उत्पादन  हेतु  रियायती  शुल्क  पर  पूंजीगत  सामान  के

 आयात  समर्थ  निर्यात  उत्पादन  हेतु  कच्चे  माल  के  शुल्क
 मुक्त  आयात  के  लिए  विशेष  व्यवस्था  करना  आदि  शामिल

 वस्त्र  व  क्लोदिंग  पर  हुए  करार  के  अनुसार  विभिन्न  वस्त्र  उत्पादों
 के  घरणबद्ध  एकीकरण  द्वारा  निर्यात  को  भी  बढ़ावा
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 हथकरधा  बुनकरों  की  स्थिति

 2548.  श्रीमती  कैलाशो  देवी  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पावरलूम  क्षेत्र  में  प्रतिस्पर्धा  क ेकारण  हथकरषा  बुनकरों
 की  स्थिति  बिगड़ी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०  :
 और  हथकरघा  उत्पादों  में  निहित  लागत  संबंधी  हानि  के

 कारण  बुनकरों  को  पावरलूम  क्षेत्र  से  कड़ी  प्रतिस्पर्धा  का  सामना  करना

 पड़ता  पावरलूम  तथा  मिल  क्षेत्रों  की  उत्पादन  लागत  बहुत  कम
 होती  है  तथा  पावरलूम  एवं  मिल  क्षैत्रों  द्वारा  उत्पादित  की  जा  रही  वस्तुओं
 से  हथकरघा  बुनकरों  ट्वारा  उसी  तरह  की  उत्पादित  मर्दे  प्रभावित  होती

 इस  कड़ी  प्रतिस्पर्धा  से  हथकरघा  बुनकरों  के  हितों  की  रक्षा

 हेतु  उत्पाद  विकास  के  लिए  अन्य  उपायों  के  अतिरिक्त  सरकार  द्वारा
 हथकरघा  वस्तु  1985  लागू  किया
 गया  दिनांक  26.7.1996  के  हथकरघा  आरक्षण  आदेश  के  अंतर्गत
 वर्तमान  में  केवल  हथकरघा  उत्पादन  के  लिए  11  वस्त्र  मर्दे  आरक्षित
 की  गई

 बौद्धिक  संपदा  अधिकार

 2549.  श्री  दिलीप  कुमार  मनसुखलाल  गांधी  :
 श्री  श्रीनिवास  पाटील  :
 डा०  संजय  पासवान  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दिल्ली  में  बौद्धिक  संपदा  अधिकरों  के  संबंध

 में  दो  दिवसीय  अंतर्राष्ट्रीय  सेमिनार  का  आयोजन  किया

 यदि  त्रो  सेमिनार  में  भाग  लेने  वाले  देशों  का  ब्यौरा

 क्या

 क्या  इसमें  विश्व  व्यापार  संगठन  से  संबंधित  मुद्दों  पर  भी
 विचार-विमर्श  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसके  क्या  परिणाम
 निकले  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 से  इस  मंत्रालय  ने  नई  दिल्ली  में  बौद्धिक  संपदा  अधिकारों

 के  संबंध  में  किसी  दो  दिषसीय  अंतर्राष्ट्रीय  सेमिनार  का  आयोजन  नहीं

 किया

 तथापि  हाल  ही  में  बौद्धिक  संपदा  अधिकारों  के  संबंध  में

 सेमिनारों/गोष्टियों  का  आयोजन  किया  गया  था  जिनके  ब्थौरे  नीचे  दिए

 गए  हैं  :
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 (1)  विश्व  बौद्धिक  संपदा  संगठन  द्वारा  औद्योगिक  विकास  विभाग

 और  भारतीय  वाणिज्य  और  उद्योग  परिसंघ  के  सहयोग  से

 नई  दिल्ली  में  7  से  9  1999  तक  आगामी  शहस्त्राब्दि
 में  बौद्धिक  संपदा  नीतिगत  विषयों  पर  एक  एशिया-प्रशांत
 क्षेत्रीय  मंच  का  आयोजन  किया  गया  बौद्धिक  संपदा

 क्षेत्र  के  नीतिगत  विकास  से  संबंधित  विभिन्न  विषयों  की

 जांच  करने  के  लिए  एशिया  और  प्रशांत  क्षेत्र  के  20  देशों
 के  विरष्ठ  जो  बौद्धिक  संपदा  अधिकारों  से

 संबंधित  नीतियों  तथा  प्रशासन  के  लिए  उत्तरदायी  ने  इस
 मंच  में  भाग  लिया

 (2)  एक  अंतर-सरकारी  एशियाई  अफ्रीकी  कानूमी
 परामर्शदायी  समिति  ए  एल  सी  द्वारा  विदेश  मंत्रालय
 के  सहयोग  से  नई  दिल्ली  में  15-16  1999  तक

 बौद्धिक  संपदा  अधिकारों  के  कार्यान्वयन  से  संबंधित  मुह्दों
 पर  एक  सेमिनार  का  आयोजन  किया  गया  इस  सेमिनार
 में  विभिन्न  सदस्य  तथा  गैर-सदस्य  देशों  और  अंतर्राष्ट्रीय
 संगठनों  के  प्रतिनिधियों  ने  भाग  लिया

 (3)  माध्यमिक  शिक्षा  तथा  उच्चतर  शिक्षा  मानव  संसाधन
 विकास  मंत्रालय  द्वारा  विश्व  बौद्धिक  संपदा  संगठन  के  सहयोग
 से  नई  दिल्ली  में  8-10  1999  तक  एशियाई  तथा
 प्रशांतीय  देशों  हेतु  प्रतिलिप्याधिकार  तथा  आसन्न  अधिकार
 प्रवर्तन  पर  एक  क्षेत्रीय  गोष्ठी  का  अयोजन  किया  गया

 इस  गोष्ठी  में  एशिया-प्रशांत  क्षेत्र  के  देशों  के  प्रतिनिधियों
 ने  भाग  लिया

 (4)  एशियन  पेटेंट  एटोरनीज  एसोसिएशन  पी  ए  और

 इंटरनेशनल  डी  कौन्सेल्स  एन  प्रोप्रिएट  इंडस्ट्रियल
 आईं  सी  पी  ने  बौद्धिक  संपदा  के  क्षेत्र  में

 विश्व  में  प्रवृत्त  वर्तमान  स्थिति  ,  के  बारे  में  अंतर्दृष्टि  प्रदान
 करने  के  लिए  नई  दिल्ली  में  11-13  2000  तक
 निजी  तौर  पर  एक  संयुक्त  मंच  का  आयोजन  किया

 एशियन  पेटेंट  एटोरनीज  एसोसिएशन  एक  ऐसा  संघ  है  जिसमें

 एशियाई  देशों  के  बौद्धिक  संपदा  के  क्षेत्र  में  कार्य
 करने  वाले  वकील  शामिल  फेडरेशन  इंटरनेशनल  डी
 कौन्सेल्स  एन  प्रोप्रिएट  इंडस्ट्रियल  आई  सी  पी
 विश्वभर  के  वकीलों  की  एक  अंतर्राष्ट्रीय  संस्था

 नैपा  मिलल्स  के  सी०एम०डी०  के
 विरुद्ध  जांच  समिति

 2550.  डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :
 श्री  मोहम्मद  अनषारूल  हक  :

 क्या  भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  नेपा  मिल्स  के  एस०एम०डी०  तथा  अन्य  अधिकारियों
 के  विरुद्ध  आरोपों  की  जांच  करने  के  लिए  गठित  जांच  समिति  ने  अपनी
 रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या



 225  प्रश्मों  के

 सरकार  द्वारा  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  तो  विलंब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 वल्लभभाई  :  से  नेपा  लिमिटेड  के  अध्यक्ष
 एवं  प्रबंध  निदेशक  तथा  निदेशक  ने  एक  दूसरे  पर  आरोप
 और  प्रत्यारोप  लगाए  इस  विभाग  द्वारा  गठित  द्विसदस्यीय  समिति
 की  रिपोर्ट

 के
 आधार  निदेशक  के  विरुद्ध  मुख्य  दंडात्मक

 कार्यवाहियां  आरंभ  कर  दी  गई  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  निदेशक  के
 विरुद्ध  आरोपों  की  जांच  की  प्रक्रिया  केन्द्रीय  सतर्कता  आयोग  के  परामर्श
 से  की  जा  रही

 कागज  उद्योग

 2551.  श्री  अधीर  चौधरी  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 भारत  में  वर्तमान  में  कागज  उद्योगों  की  संख्या  कितनी

 उनमें  से  कितने  उद्योग  सरकार  के  स्वामित्थ  में

 क्या  सरकार  का  विचार  कागज  उद्योम  को  और  अधिक

 प्रोत्साहन  देने  के  लिए  कोई  पैकेज  देने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 और  इस  समय  380  से  अधिक  कागज  मिल  जिनकी

 कि  कुल  वार्षिक  क्षमता  लगभग  49  लाख  मी०  टन  इनमें  से

 9  कागज  मिलें  राज्यों/केन्द्रीय  सार्वजनिक  क्षेत्रों  के  अधीन

 और  कागज  उद्योग  लाइसेंसमुक्त  है  और  उद्यमियों  को

 कागज  मिल  की  स्थापना  करने  के  लिए  इस  मंत्रालय  में  औद्योगिक

 सहायता  सचिवालय  में  केवल  एक  औद्योगिक  उद्यमी  ज्ञापन  दायर  किया

 जाना  अपेक्षित  क्योंकि  कागज  मिल  की  स्थापना  करने  हेतु  कोई

 लाइसेंस  लेना  अपेक्षित  नहीं  बशर्ते  कि  प्रस्ताव  सरकार  द्वारा  अधिसूचित
 स्थापना  स्थल  संबंधी  नीति  की  शर्तों  के  अध्यधीन  हो  अथवा  यह  कि

 संबंधित  प्रस्ताव  में  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के लिए  आरक्षित  मर्दों  का  विनिर्माण

 करने  की  कोई  परिकल्पना  न  कागज  उद्योग  के  कार्य-निष्पादन

 की  समीक्षा  समय-समय  पर  की  जाती  है  और  इस  संबंध  में  उपयुक्त

 कदम  उठाए  जाते

 सीमाशुल्क  वापसी  योजना

 2552.  श्री  घन्द्रनाथ  सिंह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 सीमाशुल्क  वापसी  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  मिली  है  कि  निर्यात  संबंधी
 बीजकों  में  अधिक  मूल्य  दिखलाकर  सीमाशुल्क  वापसी  योजना  के  अंतर्गत

 बड़े  .  पैमाने  पर  भ्रष्टाचार  चल  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  उक्त  योजना  के  अंतर्गत
 निर्यावकों  को  कुल  कितनी  राशि  का  भुगताब  किया  और

 निर्यात  मूल्यांकन  व्यवस्था  को  मजबूत  बनाने  हेतु  क्या  कदम
 उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनन्जय  :

 शुल्क  प्रतिअदायगी  योजना  का  अभिप्राय  उस  उत्पाद  जिसे  कि  भारत
 से  निर्यात  किया  जाता  के  विनिर्माण  में  प्रयुक्त  कच्चे
 निविष्टियों/संघटकों  पर  अदा  किए  गए  सीमाशुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पाद

 शुल्क  को  वापस  लौटाने  से  निर्यात  किए  जाने  वाले  माल
 के  विनिर्माण/पैकिंग  में  प्रयुक्त  निविष्टियों  पर  सीमाशुल्क  एवं  केन्द्रीय
 उत्पाद  शुल्क  संबंधी  वास्तविक  आकस्मिक  शुल्कों  की  प्रतिपूर्ति  करना
 प्रशासनिक  रूप  से  व्यवहारिक  नहीं  शुल्क  प्रतिअदायगी  योजना  में
 प्रतिअदायगी  की  समस्त  उद्योग  दरों  के  निर्धारण  की  व्यवस्था  की  गई

 ये  दरें  निर्यात  उत्पाद  में  प्रयुक्त  निविष्टियों  पर  भुगतान  गए
 औसत  शुल्कों  के  सरकारी  निर्धारण  पर  आधारित  जब  कोई  निर्यातक
 प्रतिअदायगी  की  समस्त  उद्योग  दर  से  संतुष्ट  नहीं  है  वहां  पर  वह.,कतिपय
 शर्तों  के  अनुसार  अधिक  भुगतान  किए  गए  वास्तविक  आकस्मिक  शुल्कों
 की  क्षतिपूर्ति  के  लिए  प्रतिअदायगी  की  ब्रांड  दरों  के  अनुसार  अपना

 दावा  पेश  कर  सकता

 प्रतिअदायगी  की  दरें  निर्यात  उत्पादों  के  पोत-पर्यन्त  मूल्य
 की  प्रतिशतता  के  रूप  में  निर्धारित  की  जाती  अनैच्छिक

 दावे  की  जांच-पड़ताल  करने  के  लिए  विशेष  रूप  से  संभावित  आधिक्य

 मूल्यांकन  के  मामलों  में  152  निर्यात  उत्पादों  पप  एक  अधिकतम  सीमा
 निर्धारित  की  गई  यह  प्रतिअदायगी  तालिका  में  उल्लिखित  सीमा  के
 संदर्भ  सहित  निर्यातकों  को  अदा  की  जाने  वाली  की  राशि
 को  सीमित  करता

 की  समस्त  उद्योग  दर्रेंਂ  वित्त  राजस्थ  विभाग

 द्वारा  वर्ष  में  एक  बार  घोषित  की  जाती  ये  दरें  केन्द्र  सरकार  द्वारा
 लोक  सभा  में  वार्षिक  बजट  प्रस्तुत  करने  की  तारीख  के  तीन  महीने
 के  पश्चात  की  तारीख  से  प्रभावी  होती  वर्ष  1999-2000  के  लिए
 ये  दरें  1.6.1999  से  क्रियान्वित  की  गई  ये  दरें  नई  दरों  की  अधिसूचना
 तक  वैध

 प्रतिअदायगी  योजना  में  यह  भी  व्यवस्था  है  कि  जब  कभी  निर्यातकों

 द्वारा  निर्यात  प्रेषणों  संबंधी  बिक़ी  की  आय  6  महीने  की  अवधि  अथवा

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  ऐसी  बढ़ाई  गई  अनुज्ञप्त  अवधि  के  भीतर

 स्वदेश  में  नहीं  भेजी  जाती  है  तो  ऐसी  अवस्था  में  निर्यातक  अनुमत
 प्रतिअदायगी  राशि  ब्याज  सहित  लौटाने  का  उत्तरदायी

 किसी  निर्यातक  द्वारा  शुल्क  प्रतिअदायगी  के  दाबे  के  तहत  माल

 के  निर्यात  हेतु  प्रस्तुत  किए  गए  लदान  बिल  को  निर्यातक  द्वारा

 ही  निर्यात  माल  जिसका  वर्णन  लदान  बिल  में  किया  जाता  के  प्रति

 प्रतिअदायगी  के  दावे  के  रूप  में  मान  लिया  जाता  निर्यातक  को

 देय  प्रतिअदायगी  की  राशि  की  संगणना  राजस्व  विभाग  द्वारा

 अधिसूचित/निश्चित  दरों  पर  की  जाती  अधिकांश  बड़े  सीमा  शुल्क
 स्टेशनों  में  प्रतिअदायगी  संबंधी  दावों  पर  की  जाने  वाली  कार्रवाई  का

 कम्प्यूटरीकरण  कर  दिया  गया  है  तथा  किसी  निर्यातक  को  देय  प्रतिअदायगी
 की  राशि  को  अधिकांशतया  निर्यातों  संबंधी  कार्य  के  पूरा  हो  जाने  के
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 कछेक  दिनों  के  भोतर  हो  नामित  बैंकों  में  निर्यातक  के  बैंक  लेखे  के
 नामेखाते  डाल  दिया  जाता

 और  सरकार  की  जानकारी  में  ऐसी  कुछेक  घटनाएं
 आई  हैं  जिनमें  निर्यातकों  ने  निर्यातकों  का  अधिक  बीजक  बनाकर
 रूप  से  अधिक  राशि  की  प्रति  अदायगी  का  दावा  किया  ऐसी  घटनाएं
 जो  विगत  3  वर्षों  के  दौरान  सरकार  के  ध्यान  में  आई  संक्षिप्त
 ब्याोरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 उक्त  स्कीम  के  तहत  विगत  3  वर्षों  के  वर्ष-वार
 निर्याककों  को  अदा  की  गई  कुल  राशि  इस  प्रकार  है  :

 1997-98  3660.95  करोड़  रु०

 1998-99  4081.03  करोड़  रु०
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 1999-2000  3981.43  करोड़  रु०
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 चूंकि  अधिकांश  निर्यात  उत्पादों  पर  कोई  निर्यात  शुल्क  नहीं

 लगाया  जाता  इसलिए  निर्यातों  के  घोषित  मूल्यों  की  जांच  करने  एवं
 इन्हें  स्वीकार  करने  के  लिए  विधि  द्वारा  कोई  विस्तृत  मूल्यांकन  नियम

 निर्धारित  नहीं  किए  गए  कंन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  एवं  सीमाशुल्क
 बोर्ड  ने  सभी  क्षेत्रीय  कार्यालयों  को  प्रशासनिक  हिंदायतें  जारी  कर  उन्हें

 ऐसे  मामलों  में  घोषित  मूल्यों  को  स्वीकार  करते  समय  अधिक  सतर्कता
 बरतने  को  कहा  है  जिनमें  निर्यात-प्रोत्साहन  शामिल  हों  ताकि  यह  सुनिश्चित
 किया  जा  सके  कि  अनायीप्रेत  अभिलाभों  का  दावा  न  किया  जा
 राजस्व  विभाग  में  प्रतिअदायगी  निदेशालय  भी  समय-समय  पर  उन  उद्योगों

 में  प्रतिअदायगी  दर्रों  की  संवीक्षा  करता  रहता  है  जो  प्रति  इकाई  अनुमत्य
 अधिकतम  प्रतिअदायगी  निश्चित  कर  इसका  दुरुपयोग  करते

 विवरण

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  की  जानकारी  में  आए  ऐसे  मामलों  का  विवरण  जह्मां  निर्यातकों

 द्वारा  माल  के  निर्यात  संबंधी  बीजकों  में  अधिक  मूल्य  दिखलाकर  अनुचित  तरीके
 से  अधिक  शुल्कवापसी  के  दावे  किए  गए

 (1997-98,  98,  1998-99  एवं  1999-2000  से  फरवरी  2000
 निजता  +_++_.....++++35::::5::  लढअसक्इंो  उस  स सककफसकसससफककक्को------+-ऑऔैा्व ऑन  न  डी  र#सओ  दी  तन  ed  नीचऑ न

 क्र०  मामलों  के  प्रकार
 सं०  संख्या

 अनुचित  तरीके  से  अधिक

 शुल्क  वापसी  की  प्राप्ति  के

 लिए  निर्यात  संबंधी  बीजकों
 में  अधिक  मूल्य  दिखलाये

 2...  शुल्क  वापसी  के  अवैध  दावे  3  0.74
 जिसमें  अन्य  अपराधों  के
 अलावा  निर्यात  माल  संबंधी
 बीजकों  में  अधिक  मूल्य
 दिखलाया  जाना  शामिल

 वापसी  की  राशि

 से  अधिक

 की  गई  कार्रवाई

 इनमें  से  जिसमें  5.37  करोड़  रुपये  शुल्क  वॉपसी
 की  राशि  अंतर्ग्रस्त  न््याय-निर्णित  कर  दिए  गए  इन  सभी
 मामलों  में  YA:  करोड़  रुपये  विमोचन  शुल्क  अदा  कर  जब्त
 माल  को  पुनः  प्राप्त  करने  की  अनुमति  दी  गई  इन  मामलों
 में  इनमें  करोड़  रुपये  का  व्यूक्तिगत  जुर्माना  भी  लगाया  गया

 इनमें  से  58  मामलों  में  3.73  करोड़  रुपये  की  शुल्क
 वापसी  की  राशि  को  अस्वीकार  कर  दिया  गया

 इनमें  से  58  मामलों  के  संबंध  जिसमें  7.04  करोड़  रुपये

 शुल्क  वापसी  की  राशि  अंतर्ग्रस्त  शुल्क  वापसी  की  अस्वीकृति
 के  लिए  कारण  बतओ  नोटिस  जारी  कर  दिए  गए  इनमें
 से  4  मामलों  में  4.02  करोड  रुपये  मूल्य  का  माल  जब्त  कर
 लिया  गया  संबद्ध  कारण  बताओ  नोटिसों  में  भी  ऐसे  माल
 को  जब्त  करने  का  प्रस्ताव

 इनमें  से  57  मामलों  जिनमें  44.73  करोड़  रुपये  की  शुल्क
 वापसी  अंतर्ग्स्त  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किए  जा  रहे

 इन  मामलों  ७  व्यक्तियों  को  उनके  कथित  रूप  से  शामिल
 होमे  के  लिए  गिरफ्तार  किया  गया  न्यायालय  के  आदेशों
 के  अनुसार  उन्हें  छोड़  दिया  गया  एक  मामले  कारण
 बताओ  नोटिस  जारी  कर  दिया  गया

 दो अन्य मामलों में जांच-पड़ताल का कार्य प्रगति पर
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 खान  और  खनिज  हकाइयां

 2553.  ओ्री  प्रियरंजन  दोसमुंशी  :  क्या  खान  और  खनिज  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  गैर-सरकार  क्षेत्र  और  सरकारी  क्षेत्र  में  खान  और
 खनिज  इकाइयों  की  राज्यवार  कुल  संख्या  कितनी  और

 सरकारी  क्षेत्र  की  खानों  में  उपयोग  और  उत्खनन  दोनों  के
 लिए  और  सुरक्षा  संबंधी  प्रयोजनों  हेतु  उपस्करों  को  लाने  के  संबंध
 में  सरकार  द्वारा  तैयाः  की  गई  नीति  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 खान  विभाग  के  एक  अधीनस्थ  भारतीय  खान  ब्यूरो

 के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  1998-99  के  दौरान  भारत
 में  प्राकृतिक  परमाणु  खनिजों  और  गौण  खनिजों  को
 छोड़कर  खानें  की  कुल  संख्या  3168  है  जिसमें  से  839  खानें  सार्वजनिक
 क्षेत्र  में  और  2329  निजी  क्षेत्र  में  खानों  की  राज्यवार  सूचना  संलग्न
 विवरण  में  दी  गई

 सरकार  ने  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  खनन  कंपनियों  के  लिए
 उपकरणों  के  आयात  हेतु  कोई  अलग  से  नीति  निर्धारित  नहीं  की

 का  आयात  भारत  सरकार  की  सामान्य  आयात-निर्यात  नीति
 से  नियंत्रित  होता

 विवरणਂ

 वर्ष  1998-99  में  खानों  की  संख्या

 राज्य  सार्वजनिक  क्षेत्र*  निजी  क्षेत्र  कुल

 1  2

 ः

 3  4_

 आंध्र  प्रदेश  91  298  389

 असम  7  2  9

 बिहार  *  192  135  327

 गोवा  0  है  ।  7

 गुजरात  8  408  416

 हरियाणा  2  23  25

 हिमाचल  प्रदेश  ३  35  38

 जम्मू  और  कश्मीर  5  1  6

 कर्नाटक  ३6  154  190

 केरल  8  47  55

 मध्य  प्रदेश  159  325  484

 महाराष्ट्र  68  75  143

 मेघालय  ।  1  2
 __.._ ख्खऑ््र््र्_ै्ै््ंैंिॉपनन-न-+ा
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 ।  2  3  4

 उड़ीसा  60  2...  232

 राजस्थान  438  499

 सिक्किम  2  0  2

 तमिलनाडु  2  0  2

 उत्तर  प्रदेश  9  28  37

 पश्चिम  बंगाल  9  ॥त  37

 कुल  839...  2329  121

 केन्द्र  और  राज्य  के  सार्वजनिक  क्षौत्र  का

 आभूषण  का  निर्यात

 2554.  श्री  जगदम्बी  प्रसाद  यावद  :  क्या  वाणिण्य  और  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  देश  से  आभूषणों
 का  कुल  कितना  निर्यात  किया

 आभूृषणों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 इस  संबंध  में  निर्यात  संवर्धन  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 घाणिण्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  पिछले
 तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  देश  से  किया  गया  आभूषणों  का

 कुल  निर्यात  निम्तानुसार  है  :

 मिलियन  अमरीकी  डालर

 वर्ष  स्वर्ण  स्वर्ण  के  इतर

 1996-97  511.80  15.14

 1997-98  802.97  24.75

 1998-99  846.15  58.00

 स्रोत  :  वर्ष  1776-97  और  1997-98  के  लिए  वाणिज्यिक  आसूचना
 एवं  सांख्यिकी  कलकत्ता  तथा  1998-99  के  लिए  रत्न

 एवं  आभूषण  निर्यात  संवर्धन

 सरकार  मौजूदा  एक्जिम  नीति  में  संशोधन  करके  नई  नौतिगत
 उपायों  को  लागू  करने  के  रूप  में  सोने  एवं  चांदौ  क॑  आभूषणों  के
 निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिए  निरंतर  प्रयास  करती  आ  रही  है  ताकि  निर्यातक
 वैश्विक  जरूरतों  को  पूरा  कर  सोने  एवं  चांदी  के  आभूषणों  के
 निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिए  1999  से  किए  गए  कुछ  नीतिगत
 उपाय  ये  हैं  :  (i)  निर्यातोन््मुख  एककॉ/निर्यात  संसाधन  क्षेत्र  के  एककों
 को  न्यूनतम  7.5%  एक  एफ  ई  थी  के  अधीन  मरम्त  करने/पुनः  निर्माण
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 करने  और  निर्यात  करने  के  लिए  सामान्य  प्लेटनियम  और  रजत

 आभूषणों  का  आयात  और  बाद  में  उनका  निर्यात  करने  की  अनुमति
 (ii)  विदेशी  क्रेताओं  द्वारा  सभी  ई  ओ  थू  और  ई  पी  जेड  एककों

 तथा  कलकत्ता  और  चेन्नई  में  स्थित  घरेलू  टैरिफ  क्षेत्र
 के  एककों  से  रत्न  एवं  आभूषण  के  पार्सलों  को  व्यक्तिगत  रूप  से
 ले  जाने  की  अनुमति  (iii)  20  लाख  रु०  प्रति  खेप  के  मूल्य
 तक  चुनिंदा  पत्तनों  से  क्रियर  द्वारा  रन  एवं  आभूषण  मदों  के  निर्यात
 की  अनुमति  (iv)  आभूषण  एवं  होरा  प्रसंस्करण  उद्योगों  द्वारा  अपेक्षित
 खपत  योग्य  वस्तुओं  का  पूर्ववर्ता  वर्ष  में  रतन  एवं  आभूषण  के  निर्यातों
 के  एफ  ओ  बो  मृल्य  के  1%  तक  शुल्क  मुक्त  आयात  करने  की

 अनुमति  (५)  पूर्ण  रूप  से  यांत्रिकृत  प्रक्रिया  द्वारा  निर्मित
 और  जैसे  आभूषणों  के  लिए  मूल्यवर्धन  संबंधी  मापदंडों  को

 युक्तिसंगत  (५४)  मोम  के  माडल  चांदी  के  माडल  में  और

 रबड  के  खांचे  में  बनाए  नमूनों  का  विकास  आयुक्त  को  सूचित  करते

 हुए  निर्यात  करने  की  अनुमति  बशर्ते  कि  उनका  मूल्य  किसी  वर्ष
 में  1,00,000/-  रुपये  से  अधिक  नहीं  (७1)  ई  ओ  यू  और  ई
 पी  जैड  एककों  को  सोने  की  स्क्रैप/डस्ट/झाड़न  को  परिष्कृत  कर  उन्हें
 बाद  में  मानक  स्वर्ण  की  छडों  में  बदलने  के  लिए  सरकारी  टकसाल
 के  अलावा  निजी  टकसालों  को  भी  भेजने  की  अनुमति  इसके

 स्वर्ण  की  ऐसी  स्क्रैप/डस्ट/झाड़न  को  सीमाशुल्क  विभाग  द्वारा
 यथा  निर्दिष्ट  स्वर्ण  मात्रा  के  आधार  पर  लागू  सीमा  शुल्क
 भुगतान  करने  पर  डी  टी  ए  में  भी  बेचा  जा  सकता

 एक्जिम  नीति  (1997-2002)  के  अध्याय  8  के  अंतर्गत

 आभूषण  निर्यातकों  के  लिए  आभूषण  निर्यात  संषर्धन  योजनाओं  की  व्यवस्था
 की  गई  इन  योजनाओं  के  ब्यौरे  निम्नलिखित  शीर्षों  के  अंतर्गत  उपलब्ध

 (1)  विदेशी  क्रेता  द्वारा  आपूर्ति  पर  (॥)  भ्रदर्शनियों/निर्यात
 संवर्धन  दौरों/ब्रांड  युक्त  आभूषणों  के  माध्यम  से  (iii)  नामित

 एजेंजिसयों  द्वारा  आपूर्ति  पर  (iv)  अग्रिम  लाइसेंस  पर

 (४५)  निर्यातोन्मुखी  एककों/निर्यात  संसाधन  क्षेत्रों  से  (५४)  पुनः
 पूर्ति  (५॥)  रत्न  पुनः  पूर्ति  इन  योजनाओं  का  लाभ
 उठाने  के  लिए  अपनाई  जाने  वाली  विस्तृत  प्रक्रिया  एग्जिम  नीति  2002
 की  पुस्तिका  में  दी  गई

 ]

 उड़ीसा  में  चक्रवात  से  प्रभावित  कारीगरों  की  दशा

 2555.  श्री  भर्न्रहरि  महताब  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  उड़ीसा  में  आए  भीषण  समुद्री  चक्रवात  के

 बाद  वहां  के  प्रभावित  कारीगरों  की  दयनीय  दशा  से  अवगत

 यदि  तो  क्या  उनकी  दशा  सुधारने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  कोई  कार्य  योजना  तैयार  की  गई  है  अथवा  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  द्वारा  भीषण  चक्रवात  से  प्रभावित  राज्य  के
 उक्त  कारीगरों  के  लिए  कोई  विशेष  पैकेज  प्रदान  किया  गया  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 चस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनमी  एमन०  :

 से  सरकार  उड़ीसा  में  आए  भीषण  चक्रवात  के  पश्चात

 यहां  के  शिल्पकारों  की  कठिन  परिस्थितियों  से  अवगत  सरकार  द्वारा

 चालू  वित्त  वर्ष  अर्थात्  1999-2000  के  लिए  बनाई  गई  कार्य  योजना

 के  चक्रवात  से  प्रभावित  कारीगरों  के  लाभ  के  लिए  उड़ीसा
 राण्य  के  हस्तशिल्प  क्षेत्र  के  लिए  एक  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की

 योजना  में  चर्कशेडों  के  निर्माण  के  लिए  सामूहिक
 बीमा  और  हैल्य  शिल्प  बाजारों  का  प्रदर्शनी  और  प्रशिक्षण

 आदि  पर  विचार  किया  गया  इसके  विशेष  पैकेज

 ऐसे  कारीगरों  की  दिल्ली  सूरजकुंड  शिल्प  ताज

 ग्वालियर  मिनी  प्रदर्शी  और  शिल्प  बाजारों  के  आयोजनों

 में  बड़ी  संख्या  में  विभिन्न  कार्यक्रमों  में  भागीदारी  के  लिए
 यात्रा  भत्ते/मंहगाई  भत्ते  की  केन्द्रीय  कुटीर  उद्योग  निगम  लिमिटेड

 और  हस्तशिल्प  और  हथकरघा  निर्यात  निगम  लिमिटेड  द्वारा  कारीगरों
 से  अधिक  मात्रा  में  सामान  खरीदना  शामिल  इसके  उड़ीसा
 स्टेट  कोओपरेटिव  हैंडीक्राफ्ट  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  को  कारीगरों  को

 कच्चे  माल  और  औजारों  की  आपूर्ति  के  लिए  40  लाख  रुपये  शेयर

 पूंजी  सहायता  के  रूप  में  दिए  जा  रहे

 ]

 घरेलू  ऋण

 2556.  श्री  हरीभाऊ  शंकर  महाले  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  घरेलू  वित्तीय  संस्थाओं
 से  सरकार  ने  कितनी  राशि  प्राप्त

 उक्त  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  घरेलू  वित्तीय  संस्थाओं
 को  कुल  कितना  ब्याज  और  पूंजी  दी

 उक्त  अवधि  के  दौरान  घरेलू  वित्तीय  संस्थाओं  को  देय  कुल
 ऋण  और  ब्याज  की  राशि  कितनी  और

 घरेलू  ऋण  के  संबंध  में  अद्यतन  स्थिति  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  सरकार  द्वारा  बाजार  से

 ली  गई  घरेलू  उधारों  (364  दिवसीय  राजकोषीय  हुंडियों  को  छोड़कर
 सकल॑  बाजार  की  स्थिति  नीचे  दी  गई  है  ;

 1996-97  1997-98  1998-99

 27911  43390  83753

 बाजार  उधार  मुख्यतया  घरेलू  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  अभिदत्
 उधारों  के  सरकारी  लेखे  प्रतिभूति-वार  रखे  जाते  ऋण  दाता-वार
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 और  पिछले  तीन  वर्षों  में  बाजार  उधारों  पर  कुल
 ब्याज  की

 अदायगी
 और  मूलधन  की  वापसी-अदायगी  (३64  दिवसीय

 राजकोषीय  हुंडियां  निम्नानुसार  :

 4996-97  1997-98  1998-99

 ब्याज  मूलधन  ब्याज  मूलधन  ब्याज  मूलधन

 19125  7988  22170  10891...  28362.  14765

 वर्ष  1999-2000  के  दौरान  सकल  बाजार  उधारों  की  (364
 दिवसीय  राजकोषीय  हुंडियां  अद्यतन  स्थिति  86630  करोड़
 रुपये

 ।

 विदेशी  चैनल

 2557.  चरणदास  महंत  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशी  टी०वी०  चैनलों  को  प्रेस  परिषद्  की  जांच
 सीमा  क्षेत्र  के  अंतर्गत  लाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  घरेलू  और  विदेशी  चैनलों  के  लिए  भिन-भिल  उपबंध

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  विभाग

 के  राज्य  मंत्री  अरुण  ;:

 प्रश्न  नहीं

 और  विदेशी  उपग्रह  चैनलों  के  कार्यक्रमों  को  देश  के

 बाहर  से  अपलिंक  किया  जाता  है  और  इसलिए  ये  कार्यक्रम  मौजूदा
 भारतीय  कानूनों  की  परिधि  के  अंतर्गत  नहीं  आते  हैं  लेकिन  इन  चैनलों

 के  कार्यक्रमों/विज्ञापों  को  केबल  आपरेटर  के  माध्यम  से  प्रसारित  करने

 हेतु  डिकोडर्स  का  इस्तेमाल  किए  जाने  के  मामले  इन  चैनलों  द्वारा  केबल

 टेलीविजन  मेटवर्क  1995  के  तहत  निर्धारित

 विज्ञापन  संहिताओं  का  अनुपालन  किया  जाना  अपेक्षित  होता

 जहां  तक  देश  के  भीतर  से  अपलिंक  किए  जाने  वाले  भारतीय

 निजी  नैनलों  का  संबंध  उनके  कार्यक्रमों  को  दूरदर्शन  ट्वासा  अनुपालन

 की  जा  रही  कार्यक्रम  एवं  विज्ञापन  संहिताओं  का  अनुपालन  करना  अपेक्षित

 होता  इसके  अतिरिक्त  ये  कार्यक्रम  देश  के  अन्य  कानूनों  के
 अधीन

 ]

 आकाशवाणी  की  लंबित

 2558.  श्री  अकबर  अली  खांदोकर  :;

 श्री  दिनशा  चटेल  ;

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  आकाशवाणी  की  कुछ  ट्रांसमीटर  परियोजनाएं  देश  में
 विशेषकर  गुजरात  में  तकनीकी  रूप  से  तैयार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  परियोजनाओं
 के  स्थानवार  नाम  क्या

 ये  कब  तक  कार्य  करना  आरंभ  कर

 क्या  कुछ  परियोजनाएं  समय-सोमा  से  पिछड़  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इन  परियोजनाओं  को  पूरा  होने  में  विलंब  के  कारण  इनकी
 लागत  परियोजनाबार  किस  सीमा  तक  वृद्धि  हो  गयी  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  जिनिवेश  विभाग
 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :  से  तकनीकी  रूप
 से  तैयार  आकाशवाणी  ट्रांसमीटर  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  संलग्न
 में  दिया  गया  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  तदर्थ  स्टाफ  तैनाती  करने
 के  मानदंडों  के  अनुसार  अन्य  केन्द्रों  से  स्टाफ  की  पुनः  तैनाती  करके
 तकनीकी  रूप  से  तैयार  परियोजनाओं  को  यथाशीघ्र  चालू  करने  के  लिए
 प्रसार  भारती  से  अनुरोध  किया  गया

 और  समय  समी  से  पिछड़  रही  आकाशवाणी  परियोजनाओं
 का  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया

 इन  परियोजनाओं  को  पूरा  होने  में  विलम्ध  के  मुख्य  कारण
 नीचे  दिए  अनुसार  है  :

 (1)  राज्य  सरकारों  द्वारा  स्थल  सौंपने  में

 (2)  संविदात्मक  समस्याओं  के  कारण  सिधिल  निर्माण  कार्यों  के

 पूरा  होने  में

 (3)  उपस्कर  प्राप्ति  में

 (4)  स्थानीय  कानून  और  व्यवस्था

 (5)  पहुंच  विद्युत  आपूर्ति  आदि  उपलब्ध  न

 (3)  ये  परियोजनाएं  चूंकि  इस  समय  कार्या्वयनाधीन/संस्थापन  की

 विभिन  अवस्थाओं  में  है  इसलिए  इस  अवस्था  में  लागत  में  वृद्धि  के

 बारे  में  नहीं  बताया  जा  सकता  है  और  वास्तव  में  परियोजना  के  पूरा  होने

 के  पश्चात  ही  लागत  में  हुई  वृद्धि  का  पता  लगाया  जा  सकता

 3.3.2000  की  स्थिति  के  अनुसार  तकमीकी  रूप  से  तैयार

 आकाशवाणी  की  ट्रांसमीटर  परियोजनाएं

 स्कीम क्र०ण्सं०  स्थान  का  नाम

 ।  2  3

 1.  जम्मू  और  10  कि०बा०एफ०एमणट्रां
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 त  2  3

 2...  गुवाहाटी  10  कि०बा०एफ०एम०ट्रां०

 3.  धुबरी  6  कि०वा०एफ०एमण०ट्रां०

 4.  रांची  6  कि०ण्वा०एफ०एम०ट्रां०

 5.  जमशेदपुर  6  कि०्वा०एफ०एम०ट्रां०

 6.  सिलीगुडी  10  कि०्वा०एफ०एम०ट्रां०

 7

 10.

 12.

 13.

 15.

 16.

 17.

 मुम्बई  )

 बंगलौर

 कोडईईकनाल

 तेजपुर

 .  तबांग

 विलियम  नगर

 मोन

 टयूनसंग

 नौंगस्टोइन

 सैहा

 जीरो

 विवरण-ा

 5  कि०्वा०एफ०एमण०्ट्रां०

 6  कि०वा०एफ०एम०ट्रां०

 10  कि०वा०एफ०एमण०ट्रां

 20  कि०वा०मीण्वेब०्ट्रां०

 10  कि०वा०मी०वेब०ट्रां०

 ।  कि०वा०मी०बेब०ट्रां०

 रेडियो

 समय  सीमा  से  पिछड़  रही  आकाशवाणी
 परियोजनाओं  की  सूची

 क्र०  केद्ध  स्कीम  राज्य
 स०

 व  2  3  4  या

 हैदराबाद  20  कि०्वाग्मीग्वेण्ट्रां०  आंध्र  प्रदेश

 2...  चम्पाई  1  कि०वा०एफ०एम०ट्रां०  अरुणाचल  प्रदेश

 3.  चांगलंग  अरुणाचल  प्रदेश

 4...  सिलचर  20  फि०वा०मी०वेब  ट्रां०  असम
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 1.  2  3  od

 5.  खामपुर  3,250  कि०वा०्शा०्वे०्ट्रा०  दिल्ली

 6...  राजकोट  10  गुजरात

 7.  वडोडरा  10  गुजरात

 8...  रोहतक  20  कि०वा०मी०वे०ट्रां०  हरियाणा

 9.  श्रीनगर  10  कि०वा०एफ०ट्रां०  जम्मू  और  कश्मीर

 10.  भद्गवाह  6

 बंगलौर  10  कनटिक

 12.  जिवेन्द्रम  20  कि०वा०्मी“०्वेण्ट्रां०  केरल

 13.  सराइपल्ली  1  भध्य  प्रदेश

 14.  मंडला  ।  कि०वा०्मी०्वेण्ट्रा  मध्य  प्रदेश

 15.  अम्बिकापुर  20  कि०वा०्मी०वे०ट्रां०  मध्य  प्रदेश

 16.  राजगढ़  3  मध्य  प्रदेश

 17.  रलत्नागिरि  3  कि०्वाग्मीग्बेन्द्रां०  महाराष्ट्र

 18.  इम्फाल  10  मणिपुर

 19.  शिलांग  10  कि०वा०एफ०एम०ट्रां०  मेघालय

 20.  तुरा  20  कि०वबा०्मी०्वे०ट्रां०  मेघालय

 21.  खोंसा  1  मिजोरम

 22.  आइजोल  20  कि०्वा०्मी०बे०ट्रां०  मिजोरम

 23.  फेक  1  नागालैंड

 24.  सोरो  ।  कि०्वा०मी०वेण्ट्रों  ०  उड़ीसा

 25.  गंगटौक  20  कि०्वा०मी०वे०ट्रां०  सिक्किम

 26.  चेन्नई  20  कि०वा०्मी०्वे०्ट्रां०  तलिनाडु

 27.  तिरुनेलवेली  20  कि०वा०्मी“्बे०्ट्रां  तमिलनाडु

 28.  नूतन  बाजार  1  कि०वा०एफ०एम०ट्रां०  त्रिपुरा

 29.  अगरतला  10  कि०वा०एफ०एम०ट्रां०  त्रिपुरा

 30.  लखनऊ  10  कि०वा०एफ०एम०ट्रां०  उत्तर  प्रदेश
 ः

 रुतण  उद्योग

 2559.  श्री  मोहन  रावले  :
 श्री  अनन्त  नायक  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :
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 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  कई  उद्योग  रुण्ण  हो

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ज्यौरा  क्या

 इनकी  रुग्णता  के  क्या  कारण

 (a)  क्या  सरकार  द्वारा  इन  रुग्ण  इकाहयों  के  पुनरुद्धार  हेतु  कोई
 प्रयास  किए  गए  और

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 चाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 और  देश  में  बैंकों  द्वारा  सहायता  प्रदत्त  रुण  औद्योगिक

 इकाइयों  के  संबंध  में  आंकड़े  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  संकलित  किए
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 जाते  उपलब्ध  नवीनतम  सूचना  के  अनुसार  रुण्ण  औद्योगिक  इकाहयों
 का  राज्य-वार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  रिपोर्ट  के  आंतरिक  तथा
 बाह्य  दोनों  प्रकार  के  कई  कारण  संयुक्त  रूप  से  औद्योगिक  रुग्णता
 के  लिए  उत्तरदायी  मुख्य  कारणों  विपणन  आदि
 में  कमियां  शामिल

 और  सरकार  ने  रुणण  औद्योगिक  इकाइयों  के  पुनरुण्जीवन
 के  लिए  कई  उपाय  किए  जिनमें  अन्य  उपायों  के  साथ-साथ  बैंकों
 के  लिए  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  स्वस्थ  इकाइयों  के  साथ
 रुग्ण  इकाइयों  का  रुग्ण  औद्योगिक  कंपनी
 अधिनियम  के  तहत  औद्योगिक  तथा  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  की  स्थापना

 राष्ट्रीय  मवीकरण  राष्ट्रीय  इक्विटी  निधि  आदि  शामिल

 विवरण

 संख्या

 पु  1997  1998  1999

 राज्य/संघ  शासित  गैर  लघु  तथा  लघु  औद्योगोिगि  गैर  लघु  तथा  लघु  औद्योगिगि  गैर  लघु  लघु
 कषत्र  का  नाम  कमजोर  एकक  एकक  कमजोर  एकक  एकक  कमजोर  एकक  एकक

 दर  2  3...  4...  5S  &  7

 असम  41  10133  44  15774  47  10586

 मेघालय  1  5531  2  4076  |  447

 मिजोरम  0  हैं  1199  0  615  4  40

 बिहार  64  22702  63  24935  74  26293

 अरुणाचल  प्रदेश  2  26  2  456  2  116

 पश्चिम  बंगाल  243  53451  240.  53617  238  146182

 नागालैंड  2  2738  2  1386  5  166

 मणिपुर
 2707  2  1919  2  $237

 उड़ीसा  62  3408  57  1889  68  10134

 सिक्किम  1  30  1  33  त  28

 6  3171  6  2011  4  694

 अंडमान  और  निकीबार  दीव  0  13  0  45  ०  25

 उत्तर  प्रदेश  202  23286  208  14294  218  17320

 दिल्ली  35  3943  34  3580  60  3789

 पंजाब  62  2466  69  2376  80  3551

 हरियाणा  78  2574  86  2149  103  3180

 चंडीगढ़  10  170  3  163  $  187
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 ह

 ३.4६...  ३.  4६...  5७/$  ७  6  फघ॒घ््[ऑ
 2  3  4  5  6  7

 जम्मू  और  कश्मीर  9  2206  7  735  7  630

 हिमाचल  प्रदेश  84  2206  32  735  32  12835

 राजस्थान  84  6510  87  6808  74  4170

 गुजरात  399  19360  410  6808  223  13373

 महाराष्ट्र  399  4  5  5  495  13

 दमन  एवं  दीव  3  4  5  5  5  216

 गोवा  4  604  8  670  9  24

 दादर  व  नगर  हवेली  4  12070  8  2  9  24

 मध्य  प्रदेश  264  15460  295  8348  369  6808

 आंध्र  प्रदेश  264  6937  295.  6680  369  6260

 कनटिक  175  6937  198  6680  248  4342

 तमिलनाडु  81  9809  85  8969  248  10074

 केरल  13  8908  85  8969  80  770

 पांडिचेरी  2368...  293  2476...  221536 .  ऋण  770

 योग  :  बिहार में  2368...  235032  2476...  ऋण  हुई

 बिहार  में  जल  आपूर्ति  योजनाओं  के

 लिए  विदेशी  सहायता

 2560.  श्री  राजो  सिंह  :  क्या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 बिहार  राज्य  सरकार  द्वारा  विभिन्न  शहरों  की  जल  आपूर्ति
 योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  लिए  विदेशों  से  ऋण  सहायता  का

 अनुरोध  किया  गया

 इन  प्रस्तावों  की  योजनावार  वर्तमान  स्थिति  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इन  प्रस्तावों  के लिए  आवश्यक  विदेशी  सहायता
 शीघ्र  मुहैया  करने  के  लिए  की  जा  रही  कार्रवाई  का  ब्यौरा  क्या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :
 से  बिहार  राज्य  सरकार  से  जलापूर्ति  क्षेत्र  में  विदेशी  सहायता

 के  लिए  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 (

 इलायची  का  उत्पादन

 श्री  सुल्तान  सल्लाउद्दीन  ओवेसी  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इलायची  के  उत्पादन  में  महत्वपूर्ण  वृद्धि  हुई  है

 यदि  तो  गत  तीन  बर्षों  में  प्रत्येक  के  दौरान  तत्संयर्ध
 ब्यौरा  क्या  और

 सरकार/मसाला  बोर्ड  द्वारा  इलायची  के  उत्पादन/उत्पादकता
 में  वृद्धि  करने  के  लिए  शुरू  किए  जा  रहे  विकास  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा
 क्या

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुगसोली  :  और
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इलायची  के  उत्पादन  में  मिला-जुला

 रुझान  प्रदर्शित  हुआ  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इलायची
 तथा  के  उत्पादन  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 मी०  टर्नो

 वर्ष  छोटी  इलायची  बड़ी  इलायची

 1996-97  6625

 का

 7900 5265 9290 2353 *मध्यावधि अनुमान
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 सरकार/मसाला  बोर्ड  द्वारा  इलायची  और  के
 उत्पादन/उत्पादकता  को  बढ़ाने  के  लिए  चलाए  गए  विकास  कार्यक्रमों
 में  शामिल  हैं-गुणवत्ता  युक्त  रोपण  सामग्री  का  उत्पादन  एवं  आपूर्ति
 पुराने  तथा  अलाभकारी  एबं  रोगग्रस्त  बागानों  का  सिंचाई  एवं
 भूमि  विकास  कार्यक्रम  तथा  विस्तार  संबंधी  सलाहकारी  सेवाएं  प्रदान

 मसाला  बोर्ड  द्वारा  बड़ी  इलायची  का  वैज्ञानिक  तरीके  से  प्रसंस्करण
 करने  के  लिए  सामुदायिक  क्यूरिंग  गृहों  के  बिनिर्माण/जीर्णोद्वार  हेतु  सहायता
 भी  प्रदान  की  जाती  मसाला  बोर्ड  की  अनुसंधान  शाखाएं  अर्थात्
 भारतीय  इलायची  अनुसंधान  संस्थान

 सकलेशपुर
 थाड़िअनकुडिसई  गंगटोक  स्थित

 भी  छोटी  एवं  बड़ी  इलायची  के  उत्पादन  तथा  उत्पादकता
 को  बढ़ाने  हेतु  कई  अनुसंधान  क्रियाकलाप  किए

 बंद  जूट  मिलों  के  श्रमिकों  का  पुनर्वास

 .  2562.  श्री  अनंत  नायक  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  -:

 क्या  उड़ीसा  में  कुछ  जूट  मिलों  को  बंद  कर  दिया  गया

 यदि  तो  स्थानवार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इन  जूट  मिलों  के  बंद  होने  के  क्या  कारण

 इन  जूट  भिलों  के  बंद  होने  से  कितने  श्रमिक  प्रभावित  हुए
 और

 इन  मिलों  के  श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०  :

 उड़ीसा  में  स्थित  केवल  एकमात्र  पटसन  मिल  है  जो  राज्य  क्षेत्र

 पटसन  मिल  मिल  बंद  नहीं  की  गई

 से  प्रश्न  नहीं

 स्विट्जरलैंड  के  साथ  व्यापारिक  संबंध

 2563.  श्री  एस०डी०एन०आर०  वाडियार  :  क्या  वाणिज्य  और

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  स्विट्जरलैंड  के  साथ  व्यापारिक

 संबंध  बढ़ाने  का

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए

 क्या  दोनों  देशों  के  बीच  प्रौद्योगिकी  और  अन्य  व्यापार

 के  संवर्धन  हेतु  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 वाणिज्य  और  उदच्चोग  मंत्री  मुरासोली  :
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 से  भारत  और  स्विटजरलैंड  के  बीच  प्रौद्योगिकी
 और  व्यापार  के  प्रवाह  को  बढ़ाने  के  लिए  निवेशों  का  संवर्धन/संरक्षण
 करने  और  दोहरे  कराधान  से  बचने  के  लिए  दोनों  देशों  के  बीच  द्विपक्षीय
 ढांचागत  करार  हुए  स्विटजरलैंड  के  आर्थिक  मामलों  के  मंत्री
 पास्कल  की  हाल  ही  की  भारत  यात्रा  के  दौरान  दोनों  पक्षों
 ने  द्विपक्षीय  व्यापार  और  आर्थिक  सहयोग  का  आगे  और  विस्तार  करने
 और  उसका  विविधीकरण  करने  के  लिए  विचार-विमर्श  किया

 करों  में  राज्यों  की  हिस्सेदारी

 2564.  श्री  ए०  ब्रह्ममैया  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  असम  और  पूर्वोत्तर  राज्यों  को  दी  गई

 उत्पाद  शुल्क  में  छूट  के  कारण  केंद्रीय  उत्पाद  शुल्क  में  राज्यों  की

 हिस्सेदारी  कम  हो

 कुछ  राज्यों  को  दी  गई  उत्पाद  शुल्क  में  छूट  के  कारण
 राज्यों  की  हिस्सेदारी  में  उनकी  संभाष्य  कसी  के  संबंध  में  क्या  सरकार
 ने  राज्य  सरकारों  को  सूचित  किया  और

 राज्य  इस  प्रकार  के  प्रोत्साहनों  के  कारण  घाटे  में  न

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और  कराधान  पर  कुछ  सरकारी  निर्णयों  से  जनहित
 में  राजस्थ  में  कमी  भी  ही  सकती  जबकि  अन्य  निर्णयों  के  फलस्वरूप

 राजस्व  में  बढ़ोतरी  होती  जिस  प्रकार  निरपेक्ष  रूप  से  राजस्व  वृद्धि
 की  कोई  उच्चतम  सीमा  नहीं  इसी  प्रकार  कमी  के  एवज  में  क्षतिपूर्ति
 सुनिश्चित  करने  की  भी  कोई  प्रणाली  नहीं

 पिछड़े  जिलों  को  उत्पाद  शुल्क  से  छूट

 2565.  प्रो०  उम्मारेडडी  बेंकटेस्वरलु  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जिस  प्रकार  असम  को  छूट  दी  गई  थी  जैसे  हो  सभी

 पिछड़े  जिलों  को  भी  पूर्ण  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  मुक्षति  देने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  जिले  के  पिछड़ेपन  के  निर्धारण  हेतु  क्या  मानदंड

 क्या  ऐसे  जिलों  की  पहचान  करने  हेतु  कोई  विस्तृत  कार्यक्रम
 तैयार  किया  गया

 यदि  तो  क्या  आंध्र  प्रदेश  में  किन््हीं  जिलों  की  पहचाम

 की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  शब्द  मंत्री  वी०  धनन्जय  :
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 से  ये  प्रश्न  नहीं

 मुक्त  बंदरगाह

 2566.  श्री  विजय  गोयल  :  क्या  थाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  ब्लेयरਂ  को  बंदरगाहਂ
 बनाने  का  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कब  तक  अंतिम

 लिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 वाणिण्य  और  उच्चोग  मंत्री  मुरासोली  :

 प्रश्न  नहीं

 राष्ट्रीय  इस्पात  निगम  लिमिटेड

 2567.  श्री  विलास  मुत्तेमवार  :
 श्रीमती  रानी  नरह  :;

 क्या  विनिवेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  के  स्वामित्व  वाले  राष्ट्रीय  इस्पात  निगम  लिमिटेड
 ने  केंद्र  सरकार  से  तीसरी  बार  पुनरुद्दार  पैकेज  मांगा

 यदि  तो  क्या  विनिवेश  आयोग  ने  भी  उक्त  कंपनी

 बी०आई०एफ ०  आर०  को  भेजने  से  रोकने  क ेलिए  आर०आई०एन०एल
 को  संपूर्ण  संचित  घाटे  को  बटूटे  खाते  में  डालने  के  लिए  सरकार  से
 सिफारिश  की

 यदि  तो  क्या  विनिवेश  आयोग  ने  केद्ध  सरकार  को
 अपनी  बारहबों  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  रिपोर्ट  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या  हैं  ?

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  3,597  करोड़  रुपये  को  माफ
 करने  का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनियेश  विभाग
 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :

 विनिवेश  आयोग  ने  सिफारिश  की  है  कि  सरकार  को  कंपनी
 को  बी०आई०एफ०आर०  को  संदर्भित  करने  से  बचाने  तथा  अपने

 तुलनपत्र  को  दुरुस्त  करने  के  लिए  आर०आई०एन०एल०  की  संपूर्ण
 संचयित  हानियों  को  अपने  संपूर्ण  मनी  पेंडिग  अलॉटमेंटਂ  तथा

 शेयर  केपिटलਂ  तथा  इक्विटी  पूंजी  के  भाग  के  प्रति  बट्टे  खाते
 डाल  देना

 और  विनिवेश  आयोग  ने  अपनी  ॥2वीं  रिपोर्ट
 में

 आर०सी ०एफ  ०एल०  तथा  आर०आई०एन०एल०  के  संबंध  में  अपनी
 सिफारिशें  दे  दी
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 और  मामला  विचाराधीन  है  तथा  इस  संबंध  में  कोई
 अंतिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 माफ  किए  गए  बैंक  ऋण

 2568.  श्री  माधवराव  सिंधिया  :

 श्री  सुशील  कुमार  शिंदे  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कंपनियों  पर  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की

 कुल  कितनी  बकाया  राशि  माफ  की  गई  और  कितनी  कंपनियों  को
 रुए्ण  घोषित  किया

 क्षेत्र-वार  कितनी  बकाया  राशि  माफ  की  गई  और  समझौते
 के  माध्यम  से  कितनी  ऋण  राशि  बदटे  खाते  डाल  दी

 क्या  बैंक  ऋण  नहीं  लौटा  पाने  के  कारण  कई  किसानों
 ने  आत्महत्या  कर  ली  है  और  अपने  परिवार  के  सदस्यों  की  हत्या  कर

 दी  और

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  प्रकार  के
 कितने  मामले  प्रकाश  में  आए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहेब  विखे  :
 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उनकी

 आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  प्रश्न  में  पूछे  गए  तरीके  के  अनुसार  सूचना
 प्राप्त  नहीं  होती  1997,  1998  और  1999
 के  अंत  की  स्थिति  के  गैर  लघु  उद्योग  (रुए्ण/कमजर)  और
 रुग्ण  लघु  औद्योगिक  इकाइयों  की  संख्या  और  अनुसूचित  वाणिज्यिक
 बैंकों  के  नाम  उनकी  बकाया  कऋ्रणों  से  संबंधित  ब्यौरा  निम्मानुसार

 मार्च  के  गैर-लघु  रुग्ण  लघु  उद्योग  जोड़
 अंत  में  उद्योग

 (रुग्ण/कमजोर  )

 इकाई  राशि  इकाई  राशि  इकाई  राशि  है

 4997  2368  10177.81  235032  3609.20  ::237400  13787.01

 1998  2476  11825.25  221536  3856.64  224012  15681.89

 1999  2792  15150.41  306221  4313.48  309013  19463.89

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथासंभव

 सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी

 हथकरधा  बुनकरों  को  ऋण

 2569.  श्री  चिन्मयानन्द  स्वामी  :
 श्री  बृुजलाल  खाबरी  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 हथकरषा  बुमकरों  को ऋण  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार
 ने  क्या  उपाय  किए

 को  कितना  ऋण  दिया  गया

 क्या  बैंकों
 से  ऋण  प्राप्त  करने  में  बुनकरों  को  अत्यधिक

 समस्याओं  का  सामना  करना  पड़ता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०  :
 भारत  सरकार  ने  बुनकर  सहकारी  समितियों  तथा  राज्य  की  राज्य

 हथकरघा  विकास  निगमों  को  वसूली  तथा  विपणन  क्रिया-क्रलापों
 की  कार्यशील  पूंजी  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  राज्य
 सहकारी  बैंकों  तथा  जिला  केन्द्रीय  सहकारी  बैंकों

 को  रियायती  दरों  पर  पुनर्वित  सुविधा  प्रदान  करने

 हेतु  राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बैंक  स्थापित  किया
 गया  इसके  प्रोजेक्ट  पैकेज  स्कीम  के  अंतर्गत  आधारभूत  संरचना
 सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  जैसे  करधों  की  गोदामों  आदि
 की  स्थापना  हेतु  ऋण  भी  जारी  किया  जा  रहा

 पिछले  3  वर्षों  में  प्रोजेक्ट  पैकेज  स्कीम  के  अंतर्गत  प्रदान
 किया  ऋण  तथा  नाबार्ड  द्वारा  प्रदान  की  गई  पुनर्वित  सुविधा  क्रमशः
 संलग्न  तथा  ]]  के  रूप  में  संलग्न

 बैंकों  से  ऋण  प्राप्त  करने  में  असुविधा  से  संबंधित  कोई
 रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई

 और  प्रश्न  नहीं

 बुनकर  सहकारी  समितियों  को  वसूली  तथा  विपणन

 क्रिया-कलापों  को  नाघार्ड  द्वारा  राज्यवार  प्रदान
 की  गईं  पुनर्वित  सुविधा

 रुपये

 राज्य
 |...

 की गईं पुनर्वित  सुविधा

 सीमा  दिया  ऋण  सीमा  दिया  ऋण  सीमा  दिया  ऋण

 2  3  4  5  6  7

 आंध्र  प्रदेश  93.25  77.69...  98.37.  63.39  76.40.  53.56

 बिहार  2  0.7  4  0.6  0.00  0.00

 गुजरात  0.00  0.00  0.50  0.60  76.40  53.56

 हिमाचल  प्रदेश  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 कर्नाटक  3.45...  2.86.  5.80.  3.69  3.89  1.00

 केरल  58.66.  0.00  0.00  58.08  57.8  000
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 1  2  3  4  5  6  7

 मध्य  14.13.
 .

 12.73  17.03  10.81  9.03.  4.75

 महाराष्ट्र  657  6.32  0.90  0.28  0.00  0.00

 उड़ीसा  68.79.  89.83  74.60.  64.18  78.83.  68.41

 पांडिचेरी  6.00  0.00  0.0  0.0  0.0.  0.00

 तमिलनाडु  427.01  289.60  416.90  577.00  455.53  731.00

 उत्तर  प्रदेश  16.00  16.00  8.40  8.40  0.00  0.00

 पश्चिम  बंगाल  65.08  59.76  69.54  62.34  69.22.  64.43

 कुल  ;  759.11  605.51  743.59  849.23  752.84  924.46

 विवरण-गा

 या

 प्रोजेक्ट  पैकेज  स्कीम  के  अंतर्गत  जारी  किया  गया  ऋण

 रुपये

 राज्य  1996-97  1997-98  1998-99...

 आंध्र  प्रदेश  79.06  10.80...  93.98

 असम  36.00  93.55  0.00

 बिहार  6-25  36-75  0.00

 गुजरात  0.85  1.59  0.19

 हरियाणा  8.72  0.79  1.08

 हिमाचल  प्रदेश  4.76  4.25  11.83

 जम्मू  व  कश्मीर  0.00  43.32  30.93

 कनटिक  8.16  6.49  1.25

 केरल  44.51  93.10  163.33

 मध्य  प्रदेश  12.95  19.96  8.71

 महाराष्ट्र  0.93  54.35  0.00

 मिजोरम  0.00  10.00  0.00

 नागालैंड  32.12  19.80  143.93

 उड़ीसा  16-30  24.03  4.75

 राजस्थान  0.00  20.50  0.00

 तमिलनाडु  27.12  29.86  51.08

 त्रिपुरा  9.00  3.10  1.85

 उत्तर  प्रदेश  6-25  29.99  74.91

 पश्चिम  बंगाल  16.02  24.77  11.31

 कुल  :  300.00  600.00  599.13
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 |  ]

 घरेलू  बाजार  में  भारतीय  भड़ियां

 2570.  श्री  सुनील  खां  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  घरेलू  बाजार  में  भारतीय  घड़ियों  का  हिस्सा  फेवल
 20%

 |

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  घरेलू  उद्योग  को  एक  समान  अवसर  देने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिण्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 योजना  आयोग  के  अनुमान  के  अनुसार  भारत  में  40  मिलियन

 शडियों  की  अनुमानित  मांग  के  प्रति  भारतीय  घड़ियों  का  घरेलू  बाजार
 में  हिस्सा  लगभग  25%  है  (10  मिलियन

 भारतीय  केस  व  डायलों  के  साथ  वाच  मूवमेंट  शेष
 75%  को  भी  भारत  में  ही  संयोजित  किया  जाता  है  तथा  बेचा  जाता

 ये  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  तहत  आते  हैं  कुल  37%  शुल्क
 के  साथ  इनके  खुले  निर्यात  की  अनुमति

 वाच  संयोजित  अथवा  आंशिक  रूप  से  संयोजित

 घड़ियों  के  केशों  और  उनके  पुर्जों  के  खुले  निर्यात  की  अनुमति
 करमुक्त  लाइसेंसधारक  को  सामान  की  आपूर्ति  करने  वाले  घरेलू

 घड़ी  निर्माता  निर्यात-आयात  नीति  के  पैराग्राफ  10.3  के  मानद
 निर्यात  लाभों  के  पात्र  वर्ष  2000-200  के  बजट  प्रस्तावों

 में  अधिकतम  500  रुपये  के  खुदरा  मूल्य  तक  की  घड़ियों  और  दीवार

 घड़ियों  को  उत्पाद  शुल्क  से  मुक्त  कर  दिया  गया

 सेवी  द्वारा  बैकों  को  जारी  दिशा-निर्देश

 2571.  श्री  शिवाजी  माने  :
 श्री  एम०वी०वी०एस०  मूर्ति  :

 श्री  राम  मोहन  गाड्डे  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नेशनल  स्टॉक  एक्सचेंज  ने  कुछ  ऐसे  समाशोधन  बैंकों
 को  जो  कि  ब्रोकरों  को  ऋण  देने  में  आगे  रहते  हैं  कि  वे  ब्रोकरों
 को  ऋण  देने  की  सीमा  तथा  उनका  उस  संपत्ति  की  गुणवत्ता  जिसके

 विरुद्ध  ऋण  उपलब्ध  करवाया  जाता  है  पर  पुनर्विचार  करने  की  सलाह
 दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सेबी  ने  बैंकिंग  प्रणाली  का  ब्रोकरों  द्वारा  बैंक  गारंटी
 के  नाम  पर  संभावित  शोषण  पर  चिंता  व्यक्त  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  आगे  क्या  उपाय  किए  जाने
 का  प्रस्ताव  है  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालसाहिब  विखे  :

 और  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  प्रतिभूति
 संविदाओं  का  व्यवस्थित  एवं  पारदर्शी  रूप  में  और  नियमों  तथा  विनियमों
 का  पूर्ण  अनुपालन  करते  हुए  निष्यादन  किया  जाए  और  बाजार  की

 ईमानदारी  तथा  निवेशकों  के  हित  की  सुरक्षा  के  लिए  उचित  उपाय  किये

 नेशनल  स्टाक  एक्सचेंज  ऑफ  इंडिया  लिमिटेड  बाज़ार  की  निरंतर

 मानिटरिंग  करता  एक्सचेंज  द्वारा  ऐसी  कोई  विशिष्ट  सलाह
 नहीं  दी  गई  परंतु  पूंजी  बाजार  में  कार्य  संचालन  एवं  जोखिम  प्रबंध

 चद्धतियों  को  सरल  एवं  कारगर  बनाने  की  दृष्टि  से  समाशोधन  बैंकों

 सहित  अन्य  पूंजी  बाजार  मध्यस्थों  एवं  एक्सचेंज  के  बीच  अनौपचारिक

 परामर्श  समय-समय  पर  होता  रहता

 से  सेबी  ने  सूचित  किया  है  कि  श्रोकर्स  की  देनदारियां
 उनके  द्वारा  एक्सचेंज  में  जमा  की  गई  पूंजी  से  संबद्ध

 सेवी  ने  निर्धारित  किया  था  कि  ब्रोकर  द्वारा  जमा  न्यूनतम  आधार

 पूंजी  का  75  प्रतिशत  नकद/निर्धारित  जमा/बैंक  गारंटी/प्रतिभूति  के  रूप
 में  हो  सकता  अतिरिक्त  पूंजी  एवं  मार्जिनों  को  भी  मकद/बैंक
 गारंटी/निर्धारित  जमा/प्रतिभूतियों  के  रूप  में  जाम  किया  जा  सकता

 हाल  ही  में  सेबी  ने  यह  निर्धारित  किया  है  कि  अतिरिक्त  पूंजी  एवं
 मार्जिन  की  नकद  राशि  2000  के  अंत  तक  50  प्रतिशत  के  स्तर
 तक  पहुंच  जानी  चाहिए  और  इसके  कार्यान्वयन  के  लिए  सस््टाक  एक्सचेंजों
 को  एक  चरण-बद्ध  कार्यक्रम  करने  की  सलाह  दी  गई
 ऐसे  आवश्यक  उपायों  की  सेवी  के  साथ  निरंतर  पुनरीक्षा  करती  है  ताकि

 यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  पूंजी  बाजार  व्यवस्थित  एवं  पारदर्शी
 रूप॑  में  कार्य

 नागपुर  दूरदर्शन  केद्ध  की  मशीनरी  का  ठप्थोग

 2572.  श्री  नामदेव  हरबाजी  दिवाथे  :  क्या  सूचेना  और  प्रसारण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दूरदर्शन  केन्द्र  खासतौर  पर  नागपुर  पर  प्रदान  की  गई
 मशीनरों  का  अपर्याप्त  या  अनियोजित  उपयोग  हो  रहा  और

 यदि  तो  अपलिंकिंग  सुविधाओं  का  इष्टत्तम  उपयोग  करने
 और  उपलब्ध  सुविधाओं  का  पूरी  तौर  पर  उपयोग  करके  कार्यक्रमों  के
 निर्माण  में  उन्यन  के  लिए  की  गई  प्रस्तावित  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  विभाग
 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :  दूरदर्शन  केन्द्र  नागपुर
 ने  कार्यक्रम  निर्माण  सुविधा  प्राप्त  कर  ली  है  जो  सोमवार  से  शुक्रवार
 तक  के  एक  घंटे  के  स्थानीय  प्रसारण  के  निर्माण  की  आवश्यकता  की

 पूर्ति  करता  है  साथ  ही  उपग्रह  क्षेत्रीय  भाषा  सेवा  के  लिए

 दूरदर्शन  केद्ध  मुम्बई  को  सप्ताह  में  पांच  दिन  के  एक  घंटे  की  कार्यक्रम
 में  सहयोग  करता  इन  कार्यक्रमों  को  योजनाबद्ध  तिमाही  अनुसूची
 के  अनुसार  तैयार  किया  जाता

 दूरदर्शन  नागपुर  को  दिनांक  15.8.1999  से  अपलिंकिंग

 सुविधा  उपलब्ध  करा  दी  गई  दूरदर्शन  केन्द्र  मुम्बई  को  भूभागीय
 बैन  के  जरिए  नागपुर  और  विदर्भ  क्षेत्र  क॑  समाचार  मदों  की  फीडिंग
 के  लिए  दूरदर्शन  केन्द्र  नागपुर  को  आधे  घंटे  का  समय  स्लॉट
 आबंटित  किया  जाता  महाराष्ट्र  राज्य  विधान  सभा  के  शीतकालीन
 सत्र  के  दौरान  दूरदर्शन  केन्द्र  मुम्बई  को  विधान  सभा  की  कार्यवाही
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 उपलब्ध  करते  समय  इस  सुविधा  का  काफी  अधिक  उप  रोग  किया
 गया  इसका  चुनाव  की  अबधि  के  दौरान  की  व्यापक  रूप  से
 उपयोग  किया  गया  नागपुर  और  इसके  आसपास  के  महत्वपूर्ण  घटनाक्रम
 को  भी  समाचार-बृतांत  के  साथ  दूरदर्शन  केन्द्र  मुम्बई  को  फीड  किया
 जा  रहा

 ऊन  पर  व्यापार  प्रतिबंध

 2573.  श्रीमती  रानी  नरह  ;
 श्री  विलास  मुत्तेमवार  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आस्ट्रेलिया  ने  ऊन  और  ऊन  उत्पाद  व्यापार  में  प्रतिबंधों
 के  दायरे  को  कम  करने  या  हटाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इससे  भारत  के  ऊन  व्यापार  में  क्या  सहायता
 मिलेगी  2

 वाणिण्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :
 भारत  सरकार  ऊन  तथा  ऊन  के  उत्पादों  के  व्यापार  के  संबंध

 में  व्यापार  अवरोधों  के  दायरे  को  कम  करने  या  हटाने  के  लिए  आस्ट्रेलिया
 से  कोई  निश्चित  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 प्रश्न  नहीं

 जूट  उत्पादों  का  बिविधीकरण

 2574.  श्री  अन्नासहेब  एम०के०  पाटिल  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विविधीकृत  जूट  उत्पादों  के  निर्यात  के

 लिए  बाहरी  बाजार  सहायता  योजना  को  पुनर्गठित  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  विश्व  व्यापार  संगठन  के  नियम  इस  प्रकार  की  योजनाओं

 को  जारी  रखने  की  अनुर्मात  देते  और

 यदि  तो  सरकार  का  जूट  उत्पादकों  को  सहयाता  देने

 के  लिए  कौन-कौन  से  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिगनगी  एन०  :

 और  बाह्य  बाजार  सहायता  एम  योजना

 के  विविधीकृत  पटसन  उत्पादों  के  निर्यात  के  लिए  पुननिर्माण
 करने  का

 एक  प्रस्ताव  इस  उद्देश्य  ई  एम  ए  योजना  के  संचालन  पर

 एक  अध्ययन  किया  गया  है  जिसके  आधार  पर  एक  नयी  नीति

 01.4.2000  से  बनाई

 विश्व  व्यापार  संगठन  विनियमनों  के  अंतर्गत  ई  एम  ए  पर

 कोई  प्रतिबंध  अब  तक  प्राप्त  नहीं  हुआ

 सरकार  ने  किसानों  को  उत्पादन  एवं  पटसन  की  उपज  में

 वृद्धि  लाने  में  सहायता  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उछए

 (1)  सी  आर  आई  जे  ए  एन  आई  आर  जेए  एफ  टी

 जैसे  विभिन्न  अनुसंधान  संस्थानों  ने  फाइबर  की  उपज  में  सुधार  लाने
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 अल के  लिए  बीजों  के  गुणन  तथा  उच्च  उपज  वाली  किस्मों  पर  बल  दिया

 (2)  कच्चे  पटसन  की  गुणवत्ता  में  सुधार  लाने  के  बेहतर
 रेटिंग  टैंक  सुधिधाएं  विभिन्न  पटसन  उतपादक  राज्यों  से  किसानों  को
 प्रदान  को  जा  रही

 कोकिंग  कोयला  खानों  का  गैर-कोकिंग
 कोयला  खानों  में  परिवर्तन

 2575.  श्री  रवीन्द्र  कुमार  पाण्डेय  :  क्या  खान  और  खनिज  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विगत  दो  वर्षों  के  दौरान  फरवरी  2000  तक  क्षेत्रवार  सेंट्रल
 कोलफील्ड्स  लिमिटेड  में  कितनी  कोकिंग  कोयला  खानों  को  गैर-कोकिंग
 कोयला  खानों  में  परिवर्तित  किया

 तत्संबंधी  कारण  क्या  और

 इस  परिवर्तन  के  पश्चात्  सरकार/कंपनी  द्वारा  अर्जित  राजस्व
 का  विवरण  क्या  है  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राण्य  मंत्री  रीता
 से  इस  संबंध  में  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और

 सभा  पटल  पर  रख  दी

 गैर-बैंकिंग  वित्तीय  कंपिनयों  फे

 लिए  नया  अधिनियम

 2576.  श्री  किरौट  सौमैया  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  गैर-बैंकिंग  वित्तीय  कंपनियों  के  लिए  नया
 अधिनियम  बनाने  पर  विचार  कर  रही  है  जिसके  द्वारा  दंड  प्रक्रिया

 1993  के  अंतर्गत  कतिपथ  अपराधों  को  संज्ञेय  बानाया  जा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
 ।

 नया  अधिनियम  कब  तक  बनाए  जाने  और  पुरःस्थापित  किए

 जाने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  तिखे  :

 जी

 विधेयक  की  विषय  वस्तु  को  अंतिम  रूप  दिया  जा  रहा

 नए  विधेयक  को  वर्तमान  बजट  सत्र  के  अंत  तक  पेश  किए
 जाने  की  संभावना

 मुद्रा  एवं  वित्त  संबंधी  प्रतिवेदन

 2577.  श्री  शिवाजी  विटद्लराव  काम्बले  :

 श्री  राम  मोहन  गाइढे  :
 श्री  शिवाजी  माने  :
 श्री  एम०वी०बी०एस०  मूर्ति  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  भारतोय  रिजर्व  बैंक  ने  मुद्रा  एवं  वित्त  संबंधी  अपने

 हाल  के  प्रतिवेदन  में  गैर-योजना  खर्च  जिसमें  ब्याज  का
 राज-सहायता  और  राज्यों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्रों  का  गैर-योजना  अनुदान
 शामिल  के  बढ़ते  भाग  के  कारण  अर्थव्यवस्था  में  गंभीर  वित्तीय

 असंतुलन  के  बारे  में  महत्वपूर्ण  टिप्पणियां  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 वर्ष  1999-2000  और  2000-2001  के  लिए  कार्य  योजना
 के  साथ-साथ  तत्संबंधी  की  गई  कार्यवाही/प्रस्तावित  कार्यवाही  का  ब्यौरा
 क्या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  मुद्रा  एवं  वित्त  संबंधी
 अपनी  एिपोर्ट  में  केनद्र  सरकार  के  व्यय  विशेषकर
 आयेजना-भिन्न  व्यय  के  संदर्भ  उसकी  वित्त  व्यवस्था  में  प्रमुख
 सरचनात्मक  कमजोरियों  को  चिम्हित  किया  रिपोर्ट  में  आगे  इस  बात
 पर  बल  दिया  गया  है  कि  केन्द्र  सरकार  का  आयोजना-भिल  व्यय

 कुल  व्यय  क्रा  लगभग  तीन-चौथाई  है  जिसमें  राजस्व  भाग  एक  बड़े
 अनुपात  में  आंतरिक  व्यय  में  वृद्धि  को  नियंत्रित  करने  और  व्यय
 ढांचे  में  संरचनात्मक  परिवर्तन  लाने  के  लिए  वर्ष  2000-2001  के  केन्द्रीय
 बजट  में  कई  पहलों  की  घोषणा  की  गई  इनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 कड़ाई  से  शृत्य  आधार  मानकर  बजटीय  व्यवस्था  सभी  चालू
 योजनाओं  की  जांच-पडताल  जनशक्ति  की  आवश्यकताओं  का

 पुनर्मूल्यांकन  करना  और  सरकारी  विभागों  में  नई  भर्ती  को  कम  से  कम
 सभी  तरह  की  आर्थिक  सहायता  की  पुनरीक्षा  विनिवेश

 प्राप्तियों  का  भाग  सरकारी  ऋण  की  वापसी  हेतु  निर्धारित  करना  आदि
 शामिल  इसके  राजकोषीय  घाटे  की  मध्यावधि  व्यवस्था
 के  लिए  एक  समिति  गठित  की  गई  है  जो  राजकोषीय  उत्तरदायित्व
 अधिनियम  में  निहित  एक  सुदृढ़  संस्थागत  प्रणाली  की  जांच  करेगी  और

 इसके  लिए  उपयुक्त  सिफारिशें  व्यय  व्यवस्था  और  पुनर्गठन  के

 लिए  एक  व्यय  आयोग  की  स्थापना  भी  की  गई

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  को
 *  किया  जाने  वाला  भुगतान

 2578.  श्री  नरेश  पुगलिया  :  क्या  खान  और  खनिज  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  कोकिंग  कोल  ईस्टर्न  कोलफील्ड

 लिमिटेड  ओर  माइन्स  एंड  एलायड  मशीनरी  कारपोरेशन  द्वारा  अपने  परिसर
 में  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  को  बडी
 धनराशि  का  भुगतान  करना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कंन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  की  बकाया  राशि  का  अब
 तक  भुगतान

 न  किए  जाने  के  क्या  कारण

 बकाया  राशि  का  कब  तक  भुगतान  कर  दिए  जाने  की
 संभावना  है  ?
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 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता

 और  कोयला  विभाग  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  के  अंतर्गत

 कोल  इंडिया  लि०  की  दो  अनुषंगी  भा०को०कौ०लि०

 तथा  ई०को०लि०  और  भारी  उद्योग  विभाग  के  प्रशासनिक  नियंत्रण

 के  अंतर्गत  खान  तथा  एलाइड  मशीनरी  निगम

 द्वारा  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  ०एफ०  )  को  भुगतान
 की  जाने  वाली  देय  बकाया  राशि  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 कंपनी  राशि
 रु०

 ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  11.99

 भारत  कोकिंग  कोल  लि०  158.68

 खान  एवं  एलाइड  मशीनरी  निगम  9.00

 और  निधियों  की  कमी  के  कारण  भारत  कोकिंग  कोल

 लि०  तथा  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  सी०आई०एस०एफ०  को  दी
 जाने  वाली  देय  राशि  का  भुगतान  नहीं  कर  कोयला  कंपनियां

 सी०आई०एस०एफ०  की  देय  राशि  का  भुगतान  करने  के  लिए  पूरे
 प्रयास  कर  रही  जहां  तक  एम०ए०एस०सी०  का  संबंध  भारी
 उद्योग  विभाग  से  प्राप्त  सूचना  के  कंपनी  एक  कठिन  वित्तीय

 स्थिति  से  गुजर  रही  है  और  उसे  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुनर्गठन  बोर्ड
 को  संदर्भतत  कर  दिया  गया  एम०ए०एम०सी०  द्वारा  देय  राशि
 का  अंतिम  रूप  से  निपटारा  बी०आई०एफ०आर०  के  निर्णय  पर  निर्भर
 करता

 कार्रों  का  निर्यात

 2579.  श्री  नवल  किशोर  राय  :
 डा०  सुशील  कऋ ुमार  इन्दौरा  :

 क्या  वाणिण्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  विनिर्मित  कारों  का  निर्यात  घट  रहा

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  कितनी
 कारें  निर्यात  की

 उक्त  अवधि  के  दौरान  कारों  के  निर्यात  से  कितनी  विदेशी

 मुद्रा  अर्जित  की

 क्या  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  प्रथम  नौ  माह  के  दौरान  कारों
 के  निर्यात  में  पिछले  वर्ष  की  समान  अवधि  की  तुलना  में  गिरावट  आई

 और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  कारों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  क्या
 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :
 हां
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 वर्ष  1996-97,  1997-98  और  1998-99  के  दौरान  सवारी
 कारों  का  निर्यात  क्रमशः  37,232  29,705  और
 25,464  रहा  आई  ए

 वर्ष  1996-97,  1997-98  और  1998-99  के  दौरान  कारों
 का  मूल्य  के  रूप  में  निर्यात  673.21  करोड़  532.20
 करोड़  रु०  और  454.02  करोड़  रु०  का  रहा  जी
 सी  आई  एंड

 (S)  कारों  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  कोई  अनन्य  योजना
 नहीं  इंजीनियरिंग  क्षेत्र  में  अन्य  मदों  की  तरह  ही  कारों
 के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  का  सतत  प्रयास  रहा
 आयात-निर्यात  नीति  के  तहत  विभिन्न  प्रावधानों  को  शामिल  करते  हुए
 निर्यातों  को  बढ़ाने  जिनमें  कारें  भी  शामिल  उपाय  किए  गए
 हैं  जिनमें  शुल्क  छूट  निर्यात  संवर्धन  पूंजीगत  सामान
 विशेष  आयात  शुल्क  वापसी  योजना  आयकर  अधिनियम  की
 धारा  80  एच  एच  सी  के  तहत  बाजार  विकास  निधि  से  सहायता
 इत्यादि  शामिल

 ]

 एन०आई०ई०  प्रणाली

 2580.  श्री  जी०एस०  बसवराज  :
 क्या  घस्त्र  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निर्यात  संवर्द्धਂ  ने  सरकार  से  अनुरोध  किया

 है  कि  कोटा  निर्धारण  के  लिए  केवल  दो  प्रणाली  अर्थात्  पी०पी०ई०
 के  अंतर्गत  85  प्रतिशत  और  एफसीएफएस  के  अंतर्गत  15  प्रतिशत  अपनाई

 जाए  और  वर्ष  2000  में  एन०आई०ई०  प्रणाली  को  समाप्त  कर  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०  ८

 से  सरकार  ने  दिनांक  1.1.2000  से  31.12.2004  से  पांच

 वर्षों  की  अवधि  के  लिए  दीर्घकालीन  कोटा  वितरण

 नीतियों  पर  सिफारिशें  देने  के  लिए  एक  कार्यबल  गठित  किया

 कार्यबल  ने  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  अग्रणी  व्यापार  संघों

 तथा  परिसंघों  से  कोटा  नीतियों  के  विभिन्न  पहलुओं  पर  प्रतिक्रिया  आमंत्रित

 की  उसी  अनुसरण  में  अपैरल  निर्यात  संवर्धन  परिषद

 ने  भी  अपमा  परामर्श  दिया  है  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह

 कहा  गया  है  कि  कोटा  निर्धारण  की  केवल  दो  प्रणालियां  नामतः  पी०ई०ई०

 के  अंतर्गत  85  प्रतिशत  तथा  एफ०सी०एफ  ०एस०  के  अंतर्गत  15  प्रतिशत

 बनाए  रखा  जाए  तथा  वर्ष  2000  में  एन०आई०ई०  प्रणाली  को  समाप्त

 कर  दिया  कार्य  बल  ने  नई  दिल्ली  तथा  मुम्बई  में  विभिन्न  निर्यातकों

 तथा  संबंधित  संघों  से  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  दो  खुले  मंचों  का

 आयोजन  किया  कार्य  बल  ने  रिपोर्ट  देने  से  पूर्व  स्रोतों  की  एक

 व्यापक  श्रेणी  से  प्राप्त  इनपुट्स  पर  विचार  किया  नई  कोटा  नीति

 बनाते  समय  सरकार  द्वारा  इस  रिपोर्ट  पर  विचार  किया  गया
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 बी०एच०ई०एल०  का  विद्युत  संयंत्र

 2581.  श्री  सुरेश  रामराण  जाथथ  :  क्या  भारी  उद्योग  और  लोक
 उद्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  ने  भारतीय  दशाओं
 के  तहत  मूल्यांकन  हेतु  फास्फोरिक  एसिड  फ्यूल  सैल्स  के  आधार  पर
 हैदराबाद  में  200  किलो  वाट  का  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  किया

 यदि  तो  1998-99,  1999-2000  के  दौरान  और  आज
 की  तिथि  तक  विद्युत  संयंत्र  का  कार्य  निष्पादन  कैसा  रहा  और  इसकी
 आर्थिक  व्यवहार्यता  का  ब्यौरा  क्या  और

 देश  में  और  अधिक  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  हेतु  फास्फोरिक

 एसिड  फ्यूल  सैल्स  का  उपयोग  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए
 हैं  ?

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्मम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 वल्लभभाई  :  जैसाकि  गैर-परंपरागत  ऊर्जा
 स्रोत  मंत्रालय  ने  एक  परियोजना  प्रायोजित  की  भेल
 ने  मैसर्स  ओएनएसआई/टोसीबा  यू  एस  ए  से  प्राप्त  एक
 200  किलोबाट  की  डेमोन्सट्रेल  फॉसफोरिक  एसिड  फ्यूल  सेल  पावर
 प्लांट  को  हैदराबाद  स्थित  अपने  अनुसंधान  एवं  विकास  केन्द्र  में  स्थापित
 किया

 इस  परियोजना  की  स्थापना  23.06.1998  तक  पूरी  हो  गई
 प्लांट  को  1.10.98  से  15.04.99  तक  ग्रिड  कनेक्टेड

 मोड  और  साथ  ही  साथ  ग्रिड  इन्डीपेम्डेंट  मोड  में  प्रचालन
 में  लाया  गया  जीसी  मोड  में  इस  प्लांट  को  इसकी  200  किलोवाट
 की  क्षमता  दर  पर  सुबह  8.00  बजे  से  सायं  4.00  बजे  तक  प्रचालन
 में  रखा  जीआई  मोड  प्लांट  को  सायं  4.00  बजे  से
 8.00  बजे  तक  प्रचालन  में  रखा

 विद्युत  संयंत्र  के  हीटरों  से  संबंधित  समस्याओं  का  सामना  करने
 के  भेल  ने  देश  में  विकसित  कारतूसी  हीटरों  की  सहायता  से
 ही  संयंत्र  को  गर्म  करके  प्रचालन  में  रखा

 भी  निष्कर्ष  पर  पहुंचने  के  लिए  यह  आवश्यक  हो  जाता
 है  कि  फ्यूल  सेल  पावर  की  तकनीकी  संभाव्यता  और  आर्थिक  जैव्यता
 का  और  विस्तृत  रूप  में  मूल्यांकन  किया

 गैर  परंपरागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  ने  फ्यूल  सैल  के  विभिन्न

 पहलुओं  पर  अनुंसधान  एवं  विकास  करने  के  लिए  परियोजनाएं  शुरू
 की  गई  स्माल  फ्यूल  सैल  स्टिम  का  विकास  किया  गया  है  तथा
 प्रयोगात्मक  रूप  से  विद्युत  उत्पादन  तथा  वाहन  उपयोगों  के  लिए  इसका
 प्रयोग  किया  गया

 नवरत्नों  को  और  अधिक  प्रथालन  स्वतंत्रता  देना

 2582.  श्री  अशोक  ना०  मौोहोल  :
 श्री  सुबोध  मोहिते  :
 श्री  अकबर  अली  खांदोकर  :

 क्या  भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  निवेश  के  बारे  में  विशेष  अनुमोदन  प्राप्त  किए
 बिना  संयुक्त  उद्यमों  में  निवेश  करने  के  लिए  11  नवरत्नों  की  शक्तियों
 को  बढ़ाने  के  बारे  में  विचार  कर  रही

 यदि  तो  क्या  इन  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  वर्तमान
 निवेश  सीमा  के  मुकाबले  उनकी  नकदी  जमाराशि  का  30  से  35  प्रतिशत
 से  भी  अधिक  भाग  संयुक्त  उद्यमों  में  निधेश  करने  की  अनुमति  देने
 वाला  अनुमति  देने  संबंधी  प्रस्ताव  विचाराधीन  पड़ा

 इन  प्रयासों  को  करने  से  इन  कंपनियों  की  विकास  दर  में
 कितनी  वृद्धि  और
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 किन  कंपनियों  को  मवरत्न  की  श्रेणी  में  लाया  गया  है  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उनका  कार्य-निष्यादण  कैसा  रहा  ?

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 वल्लभभाई  :  पैकेज  में  पहले  से  दी  गई
 शक्तियों  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रावधान  नहीं

 से  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 विगत  3  वर्षों  के  दौरान  केन्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  नवरत्म

 उपक्रमों  के  नाम  तथा  उनका  कार्य-निष्पादन  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण
 में  दिया  गया

 विवरण

 क्र०  सरकारी  क्षेत्र  के  oa  वर्ष  चुकता  ..  कुल
 सं०  उपक्रम  का  नाम  पूंजी  पूंजी  कारोबार  लाभ  सीई  (%)

 त  2  ३  5  6  7  8

 1.  भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्स  लि०

 1997-98  245  2895  6471  720  24.86

 1996-97  245  2585  5755  463  17.92

 1995-96  245  2107  4833  350  16.62

 2.  भारत  पेट्रोलियम  कारपो०  लि०*

 1997-98  150  2554  20697  521  20.41

 1996-97  150  2718  10554  408  15.00

 1995-96  150  1815  9254  386  21-26

 3.  गैस  अथॉरिटी  ऑफ  इंडिया  लि०
 ह

 1997-98  846  2612  5731  1020  39.07

 1996-97  846  838  4541  620  73.95

 1995-96  845  800  4408  516  64.47

 4.  हिन्दुस्तान  पेट्रोटियम  कारपो०  लि०

 1997-98  221  3032  14400  701  23.13

 1996-97  209  3966  13951  612  15.44

 1995-96  207  2505  11870  514  20.53

 5.  इंडियन  ऑयल  कारपोरेशन  लि०

 1997-98  389  11534  59219  1707  14.79

 1996-97  389  15087  55422  1408  9.33

 1995-96  389  8967  43874  1249  13.93
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 त  2  3  4

 6.  इंडियन  पेट्रौ-कैमिकल्स  कारपो०  लि०  '

 1997-98  249

 1996-97  249

 1995-96  249

 7.  महानगर  टेलीफोन  निगम  लि०

 1997-98  630

 1996-97  600

 1995-96  600

 8.  नेशनल  थर्मल  पावर  कारपो०  लि०

 1997-98  7546

 1996-97  7404

 1995-96  7335

 9.  तेल एवं  प्राकृतिक  गैस  निगम  लि०

 1997-98  1426

 1996-97  1426

 1995-96  1426

 10.  स्टील  अथॉरिटी  ऑफ  इंडिया  लि०

 1997-98  4130

 1996-97  4130

 1995-96  4130

 11.  विदेश  संचार  निगम  लि०

 1997-98  95

 1996-97  92

 1995-96  80

 हस्तशिल्प  के  निर्यात  में  क्षेत्रीय  असंतुलन

 2583.  श्री  रामशेठ  तकुर  :  क्या  थस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 हस्तशिल्प  के  निर्यात  में  मुख्य  रूप  से  योगदान  करने  बाले

 राज्य  कौन-कौन  से

 क्या  हस्तशिल्प  के  में  क्षेत्रीय  असंतुलन  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है तथा  इसके  क्या  कारण

 5801  37585  244  4.00

 5543  3430  510  9.20

 2959  3804  604  20.40

 11125  4655  1130  10.16

 10547  :
 4031  933  8.84

 8896  3448  730  8.20

 24079  12429  2154  8.94-

 23280  9857  1679  7.21

 20642  8387  1353  6.55

 11489  15224  2678  23.31

 13710  13235  2034  14.83

 14295  13098  1945  13.61

 20808  14840  133  0.64

 18826  14325  $15  2-74

 13738  14954  1319  9.60

 3574  6125  968  27.09

 2622  1591  505  19.25

 ———-—  ——  34.94

 क्या  सरकार  का  विचार  इशा  असंतुलन  को  दूर  करने  का

 और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  प्रस्तावित  उपायों  का  ब्यौरा  क्या

 वस्ञ  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एमन०  :

 हस्तशिश्य  क॑  निर्यात  में  उत्तर  प्रदेश  और  राजस्थान  राज्यों  का

 महत्वपूर्ण  योगदान
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 और  यद्यपि  देश  के  पूर्वी  और  उत्तर  पूर्वी
 राज्यों  में  निर्यात  बाजार  में  प्रवेश  करने  का  कौशल  और  क्षमता  है
 तथापि  हस्तशिल्प  के  कुल  निर्यात  में  इनका  कोई  महत्वपूर्ण  योगदान
 नहीं  इसका  प्रमुख  कारण  यह  तथ्य  है  कि  इन  क्षेत्रों  के  शिल्पों
 के  डिजाइन  अंतरराष्ट्रीय  क्रेताओं  की  सामयिक  रुचि  के  अनुरूप  नहीं
 हैं  ओर  निर्यातकों  ने  अंतरराष्ट्रीय  बाजार  की  बदलती  हुई  मांगों  को  अपनाने
 में  कोई  संयुक्त  प्रयास  नहीं  किए

 और  इस  असंतुलन  को  दूर  करने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  किए  गए  प्रयत्नों  में  चेन्नई  बंगलौर  और  कलकत्ता  में
 हस्तशिल्प  निर्यात  संवर्धन  परिषद्  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  निर्यात
 संवर्धन  कार्यक्रमों  पर  विशेष  बल  डिजाइन  संयुक्त  राष्ट्र
 विकास  कार्यक्रम  की  सहायता  से  पूर्वोत्तर  राज्यों  और  केरल  में  बेंत

 एवं  बांस  विकास  और  काष्ट  आधारित  शिल्प  परियोजनाएं  कार्यान्वित
 केरल  में  काष्ठ  आधारित  शिल्पों  का  और  भारत  अंतरराष्ट्रीय

 हस्तशिल्प  और  उपहार  मेले  में  इन  क्षेत्रों  के  निर्यातकों  की  बड़ी  संख्या
 में  भागेदारी  शामिल

 अखबारी  कागज  का  आयात

 2584.  श्री  टी०टी०वी०  दिनाकरन  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  कितनी  मात्रा  में  अखबारी
 कागज  का  आयात  किया

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  प्रिंट  मीडिया  में  कितनी
 मात्रा  में  अखबारों  कागज  की  खपत  और

 देश  में  अखबारी  कागज  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के
 सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  वर्ष

 1996-97,  1997  98,  1998-99  और  1999-2000

 1999)  के  दौरान  आयातित  अखबारी  कागज  की  मात्रा  निम्नानुसार

 टर्नों

 1996-97...  1997  -98  1998-99  1999-2000
 ह

 99)

 494038  539655  426641  294072

 :  डी  जी  सी  आई  एंड

 वर्ष  1995  से  वास्तविक  उपयोक्ताओं  द्वारा  अखबारी  कागज
 का  आयात  मुक्त  रूप  से  किए  जाने  के  कारण  खपत  संबंधी  अद्यतन

 आंकडे  उपलब्ध  नहाँ

 अखबारी  कागज  के  स्वदेशी  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  ;

 (1)  अखबारी  कागज  उद्योग  को  स्थानिक  नीति  के  अधीन  लाइसेंस

 मुक्त  कर  दिया  गया
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 (1)  अखबारी  कागज  को  उत्पाद  शुल्क  से  छूट  दी  गई

 (iii)  अखबारी  कागज  के  विनिर्माण  के  लिए  लुगदी  पर

 कोई  सीमा  शुल्क  नहीं  लगाया  जाता

 (iv)  अखबारी  कागज  की  स्वदेशी  उपलब्धता  को  प्रोत्साहित  करने

 के  उद्देश्य  से  ऐसी  पेपर  मिलों  जो  बी  आई  एस  मानकों
 के  अनुरूप  अखबारी  कागज  का  उत्पादन  कर  रही  हैं  उन्हें
 अखबारी  कागज  का  विनिर्माण  करने  वाली  मिलों  के  रूप

 में  घोषित  करते  हुए  अखबारी  कागज  नियंत्रण  1962
 की  में  रखा  गया

 कोयला  खानों  का  बंद  होना

 2585.  श्री  कृष्णमराजू  :  क्या  खान  और  खनिज  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  तथा  चालू  व
 मैं  कुछ  कोयला  खानों  को  रुणण  घोषित  उन्हें  बंद  कर  दिया  है
 तथा  नौवी  योजना  को  बची  हुई  अवधि  में  कुछ  और  खानों  को  रुग्ण
 घोषित  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  राज्य-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इसका  क्या  ओऔचित्य

 क्या  सरकार  ने  उन  पर  फिर  से  काम  हेतु  कोई  कदम

 उठाए  और

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  यदि  तो  इसके
 क्या  कारण  हैं  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता

 ऐसा  कोई  विधायी  प्रावधान  नहीं  है  जिसके  अंतर्गत  केद्रीय  सरकार

 कुछ  विशेष  कोयला  खानों  को  रुग्ण  घोषित  कर  रुग्ण  औद्योगिक
 कंपनी  1985  के  संगत  प्रावधानों  के
 किसी  कोयला  खनन  कंपनी  को  केवल  औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुनर्गठन
 बोर्ड  द्वारा  ही  रुण्ण  घोषित  किया  जा  सकता  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  किसी  कोयला  खान  को  एक  रुग्न  इकाई  के  रूप  में  बंद  किए
 जाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  विभिन्न  कोयला  कंपनियों  को
 अपने  संगत  ज्ञापन  और  संगम  अनुच्छेदों  के  अंतर्गत  तकनीकी-आर्थिक
 आधार  पर  अपनी  कोयला  खानों  को  बंद  किए  जाने  का  अधिकार

 से  इस  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  को  दृष्टिगत
 करते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठते

 दांचागत  क्षेत्र  में  सुधार  हेतु
 विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश

 2586.  श्री  बौर  सिंह  महतो  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बुनियादी  ढांचे  में  तीस  प्रतिशत  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश
 की  स्थीकृतियां  प्रदान  की  और
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 यदि  तो  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  से  देश  में  बुनियादी  ढांचे

 रे

 विशेषकर  विद्युत  क्षेत्र  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  लाभ  मिले
 2

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 सरकार  जनवरी  1991  से  1999  की  अवधि  में  विदेशी

 प्रत्यक्ष  निविश  डी  के  209758.10  करोड़  रुपये  की  राशि
 के  10,324  प्रस्ताव  अनुमोदित  किए  इनमें  से  101600.18  करोड़
 रुपये  की  जो  कि  कुल  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  के  प्रस्तावों  का
 48.44%  अंबसंरचनात्मक  क्षेत्र  के  लिए  प्राप्त  हुई

 विद्युत  क्षेत्र  में  36709.15  करोड़  रुपये  की  राशि  के  विदेशी
 प्रत्यक्ष  निवेश  के  225  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  जो  कि  कुल  अनुमोदित
 विदेशी  प्रत्यक्ष  भिवेश  के  77.51%  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  द्वारा  विशेषकर
 विद्युत  क्षेत्र  के  संबंध  में  प्राप्त  हुए  लाभों  के  बारे  में  कोई  आंकड़े

 रखे  जाते
 ह

 कॉफी  का  उत्पादन

 2587.  श्री  पी०सी०  थामस  :  क्या  वाणिज्य  और  दद्योग  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  के  दौरान  कॉफी  का  राज्यवार
 उत्पादन  क्या

 क्या  सरकार  को  कॉफी  उत्पादकों  की  खराब  होती  हुई  वित्तीय
 दशा  की  जानकारी

 यदि  ते  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 कॉफी  उत्पादकों  द्वारा  कॉफी  बोर्ड  से  लिए  गए  ऋण  पर
 लगे  अत्यधिक  ब्याज  को  माफ  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  गत

 तीन  वर्षों  के  दौरान  कॉफी  के  उत्पादन  के  राज्यवार  ब्यौरे  निम्नानुसार
 हैं  :

 टनों

 राज्य  1996-97  1997-98  1998-99

 क़र्नाकक  1,41,000  ,000  1,58,650  1,82,900

 केरल  47,300  50,850  61,150

 15,700  16,500  18,300

 अन्य*  1,000  2,000  2,650

 योग  2,05  ,000  2,28,000  2,65/000
 ea  ७क््इ्इ्क््ञ्र्_॒_रऔरर््नन मा
 *(  अन्य  राज्य  :  आंध्र  अरुणाचल

 त्रिपुरा

 और  भारतीय  कॉफी  उत्पादक  अपने  उत्पाद  के  लिए

 अंतर्राष्ट्रीय  कीमतों  की  तुलना  में  ऊंची  घरेलू  कीमतें  प्राप्त
 कर

 रहे
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 कॉफी  उपजकर्ताओं  द्वारा  विकासात्मक  ऋणों  का  भुगतान
 न  करने  और  उस  पर  व्याज/दंडात्मक  ब्याज  की  मात्रा  को  ध्यान  में
 रखते  भारत  सरकार  ने  1997  में  कॉफौ  बोर्ड  को  अनुमति  दी
 थी  कि  वह  उन  उपजकर्ताओं  से  कॉफी  बोर्ड  को  देय  दंडाल्मक  ब्याज
 को  छोड़  जो  सामान्य  ब्याज  के  साथ  मूल  राशि  का  पुनर्भुगतान
 कर  देते

 विमिवेश  पर  श्वेत  पत्र

 2588.  डा०  जबी०  सरोजा  :  क्या  विनिवेश  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  विनिवेश
 किए  जाने  संबंधी  कोई  श्वेत  पत्र  जारी  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिषेश  विभाग
 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :

 प्रश्न  नहीं

 बैंकिंग  विनियमन
 1934  में  संशोधन

 2589.  श्री  वाई०एस०  विवेकानन्द  रेड्डी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  बैंक  परिसंघ  ने  बैंकिंग  विनियमन
 1934  का  शीघ्र  संशोधन  करने  के  मामले  में  भारतीय  रिजर्व  बैंक  से
 बातचीत  की

 यदि  तो  क्या  किए  गए  समझौते  के  अनुसार  चूककर्ताओं
 की  सूची  को  आई०बी०ए०  द्वारा  सार्वजनिक  किया  और

 इस  संबंध  में  नया  विधान  कब  तक  लाए  जाने  की  संभावना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  ;
 भारतीय  बैंक  संघ  ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  बैंककारी  विनियमन

 1949  में  संशौधन  से  संबंधित  मामले  में  तेजी  लाने  के  लिए
 भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  साथ  इस  मामले  को  नहीं  उठाया

 और  प्रश्न  ही  नहीं

 प्रसारण  प्रौद्योगिकी

 2590.  श्री  पी०डी०  एलानगोवन  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण
 मंत्री  यह  खताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वाग  देश  के  दूर-दराज  के  भागों  में  रह  रहे  समाज
 के  निम्न  स्तर  तक  प्रसारण  प्रौद्योगिकी  का  लाभ  पहुंचाने  के  लिए  क्या
 उपाय  गए

 बी०ई०एस०  द्वारा  आयोजित  बी०ई०एस०
 एक्सपो  2000  तथा  जमीनी  तथा  उपग्रह  प्रसारण  संबंधी  अंतर्राष्ट्रीय  सम्मेलन
 और  प्रदर्शनी  का  प्रमुख  महत्व  क्या
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 क्या  इस  वर्ष  से  मुम्बई  और  कलकत्ता  जैसे

 महानगरों  में  डिजीटल  प्रसारण  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  विभाग
 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  कई  कदम  उठाए  हैं  कि  स्थानीय  रेडियो  केद्ध  स्थापित
 करके  देश  के  दूरवर्ती  स्थानों  में  विशेषरूप  से  समाज  के  सामान्य  एवं
 निचले  स्तर  के  लोगों  तक  प्रसारण  प्रौद्योगिकी  का  लाभ  पहुंचता

 नए  प्रौद्योगिकी  विकासों  एवं  प्रसारण  के  क्षेत्र  में  उभरने
 वाली  प्रवृत्तियों  की  नुमाश  करने  के  लिए  भारतीय  प्रसारण  इंजीनियरी
 सोसाइटी  जो  एक  गैर-सरकारी  संगठन  द्वारा
 बी०ई०एस ०  -  आयोजित  किया  गया

 (a)  और  कलकत्ता  और  चेन्नई  में  डिजोटल
 टी०बी०  स्थलीय  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  की  योजना  को  मंजूरी  दे
 दी  गई  है  और  इनके  नौंवी  योजना  अवधि  की  समाप्ति  से  पहले  स्थापित

 किए  जाने  की  आशा

 ]

 विदेशी  बैंकों  में  जमा  धनराशि

 2591.  श्री  चन्द्रेश  पटेल  :
 श्री  मोहन  रावले  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  लोगों  के  लगभग  300  बिलियन  डॉलर  स्विस
 बैंक  जैसे  विदेशी  बैंकों  में  जमा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कितने  भारतीयों  के  इन  बैंकों  में  खाते  हैं  और  इन  खातों
 में  कितनी  धनराशि  जमा  है  और  इन  बैंकों  के  नाम  क्या

 क्या  बचाओ  स्वदेशी
 आंदोलन  और  ऐसे  ही  कुछ  अन्य  संगठनों  ने  मांग  की  है  कि  इन  विदेशी
 बैंकों  में  जमा  धनराशि  को  राष्ट्रीय  संपत्ति  घोषित  किया  जाए  जिससे
 कि  ये  कई  बिलियन  डॉलर  कई  राष्ट्रीय  और  गरीबी  हटाने  के  कार्यों
 में  इस्तेमाल  किए  जा  सकें  जिससे  राष्ट्र  सच्चे  अर्थों  में  प्रगति  कर
 और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए
 जा  रहे  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  धनन्जय  :
 से  प्रवर्तन  निदेशालय  के  विदेशी  बैंकों  नामतः  क्रेडिट  स्वृइस
 मिडलैंड  बार्कलेस  यू०के  एमिरेटस  बैंक

 दुबई-एल०जी  ०टी०  बैंक  वादुज  बैंक्बे  बैंक  डूयू  बेनेलेक्स

 क्रेडिट  स्वीस  बैंक
 बैंक  कान्ट्रेड  ए  जी  सिटी

 बैंक  ज्यरिच  में  जमा  रखने  वाले  भारतीय  राष्ट्कों  द्वारा  विदेशी  मुद्रा
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 विनियमन  अधिनियम  के  प्रावधानों  के  उल्लंघन  के  संदेह  के  सात  मामले

 उपलब्ध  सूचना  के  इन  बैंकों  में  कुल  13,62,220/-  अमेरिकी

 13,595/-  ब्रिटिश  19,79,403  बेल्जियन  फ्रैंक  की  जमा

 इसके  अतिरिक्त  प्रवर्तन  निदेशालय  के  पास  तीन  भारतीय  राष्ट्रीकों
 के  मामले  हैं  जिनके  संबंध  में  विदेशी  बैंकों  यथा  बार्कलेस  सदृन

 वेल्स्  फारगो  यू०एस०ए०  एंड  डी०आई०एम०ई०

 सेबिंग्स  बैंक  यू०एस०ए०  में  1,43,34,613  अमेरिकी  डालर  की  रकम

 पाई  गई

 मानवीय  संसद  सदस्य  से  हाल  ही  में  एक  सुझाव  प्राप्त

 हुआ  है  कि  भारतीयों  द्वारा  संदिग्ध  माध्यमों  से  अर्जित  किए  गए  तथा

 स्वीस  बैंकों  में  जमा  किए  धन  को  राष्ट्रीय  संपत्ति  घोधित  करने

 हेतु  कानून  बनाया  जिसे  कल्याण  के  क्रियाकलापों  में  लगाया  जा

 धन  शोधन  निवारण  1999  जो  वर्तमान  में

 राज्य  सभा  में  लंबित  विदेशों  में  रखी  गई  अपराध  की  आय  से

 ली  गई  संपत्ति  की  कुर्की  एवं  अधिहरण  के  प्रावधान  शामिल

 1

 हिन्दुस्तान  लेटेब्स  लिमिटेड  का  चिनिवेश

 2592.  श्री  कोडीकुनील  सुरेश  :  कया  विनिधेश  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लिमिटेड  का
 विनिवेश  करने  का

 यदि  तो  विनिवेश  की  प्रतिशतता  क्या  और

 देश  के  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  पर  इसका  क्या  प्रभाव

 पड़ेगा  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  विभाग
 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :  से  सरकार  ने

 हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लिमिटेड  की  इक्विटी  के  49  प्रतिशत  हिस्से  का  विनिवेश
 करने  का  निर्णय  लिया  इस  विनिवेश  का  देश  के  परिवार  नियोजन
 कार्यक्रम  पर  कोई  प्रभाव  नहीं

 नई  दिल्ली  टेलीविजन  नेटवर्क

 2593.  श्री  हरिभाई  चौधरी  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  दूरदर्शन  द्वारा  नई  दिल्ली  टेलीविजन  नेटवर्क
 को  विशेष  महत्व  दिए  जाने  के  संबंध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  मामले  पर  दोषी  अधिकारियों  के खिलाफ  क्या  कार्यवाही
 की  गई  है  अथवा  किए  जाने  का  विचार
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 -«  गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  केंद्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  दूरदर्शन
 के  अधिक्कारियों  क॑  विरुद्ध  वर्षवार  कुल  कितने  मामलों  की  जांच  की
 गई  है  तथा  इसके  क्या  परिणाम  और

 इन  जांचों  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  तथा  उक्त  अवधि
 के  दौरान  कुल  कितने  मामलों  का  निपटान  किया  गया  है  ?

 .  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  विभाग
 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :  से  लोक  लेखा
 समिति  ने  दिनांक  22.4.1997  को  लोक  सभा  में  प्रस्तुत  अपनी  रिपोर्ट
 में  अन्य  बातों  क॑  साथ-साथ  यह  कहा  था  कि  दूरदर्शन  द्वारा  मैसर्स
 न्यू  दिल्ली  टेलीविजन  द्वारा  दूरदर्शन  के  लिए  तैयार
 किए  गए  कार्यक्रमों  के  मामले  में  व्यापक  पैमाने  पर  अनियमिताएं  बरती
 गई  थीं  और  एन०डी०टी०बी०  को  अनुचित  स्वीकृति  दी  गई
 समिति  ने  निदेश  दिया  था  कि  इस  मामले  की  उचित  जांच  एजेंसी  द्वारा
 जांच  करवाई  जाए  इस  मामले  को  जांच  के  लिए  केन्द्रीय
 जांच  ब्यूरो  को  सौंप  दिया  गया  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  दिनांक
 9.1.1998  को  अभियुक्तों  के  विरुद्ध  एक  नियमित  आपराधिक  मामला
 दर्ज  कर  दिया  गया  यह  मामला  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  जांचाधीन
 है  और  उनकी  रिपोर्ट  प्रतीक्षित  केन्द्रीम  जांच  ब्यूरो  की  रिपोर्ट  प्राप्त
 होने  पर  इस  मामले  में  आगे  कार्रवाई  की

 और  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल
 पर  रख  दी

 (

 आई०पी०सी०एल०  का  विनिवेश

 2594.  श्री  लक्ष्मण  सेठ  ;  क्या  विनिवेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  आईपीसीएल  के  शेयरों  का  विनिवेश  करने

 का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  बिनिषेश  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिषेश  विभाग

 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :

 आई०पी०सी०एल०  में  प्रस्तावित  विनिवेश  सामरिक-भिन्न

 श्रेणी  में  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  सामान्यतः  अपनी  धारिता  को

 कम  करने  तथा  सामरिक  विचारणाओं  को  समाहित  करने  वाले  सार्वजनिक

 क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  मामले  में  अधिकांश  धारिता  बनाए  रखने  संबंधी

 सरकार  की  घोषित  नीति  के  अनुसार

 कपास  का  मूल्य

 2595.  श्री  आनंदराव  विठोबा  अडसुल  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  इस  बात  से  अवगत  है  कि  हाल  ही  में  बहुत

 बड़े  पैमाने  पर  कपास  का  आयात  घरेलू  बाजार  कौमत  से  20  प्रतिशत

 से  कम  मूल्य  पर  किया  गया
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 ग्रदि  तो  क्या  आयातित  कपास  के  आगमन  से  घरेलू
 बाजार  और  कपास  उत्पादक  भी  प्रभावित  हुए  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  घरेलू  बाजार  कपास  उत्पादकों
 के  हितों  की  रक्षा  हेतु  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०  :
 सरकार  के  पास  उपलब्ध  आंकड़ों  के

 1999  के  दौरान  कपास  का  आयात  अपशिष्ट
 1998  के  दौरान  44,000  टन  की  तुलना  में  1,46,000

 टन  इससे  संकेत  मिलता  है  कि  आयात  में  वृद्धि  हुई  अंतर्राष्ट्रीय
 कीमतों  की  तुलना  में  कपास  की  घरेलू  कीमतें  कपास  के  आयात  के

 लिए  महत्वपूर्ण  प्राचलों  में  एक

 और  घरेलू  बाजार  में  कपास  की  उपलब्धता
 अपर्याप्त  कतिपय  गुणवत्ता  विशिष्टीकरण  के  साथ  कपास  का  आयात
 आवश्यकता  के  आधार  पर  होता  है  जो  देश  में  एक  वर्ष  में  कपास
 खपत  का  अनुमानित  4%  कपास  उपजकर्ताओं  के  हित  की
 अभी  भी  रक्षा  करने  के  सरकार  ने  मूल्य  स्थिरीकरणः  कारक
 के  रूप  में  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  चालू  रखा
 जिससे  कपास  उपजकर्ताओं  को  लाभप्रद  आय  सुनिश्चित  हो

 हिन्दुस्तान  इन्सेक्टिसाइड  लिमिटेड  का  घिनिवेश

 2596.  श्री  बरकला  राधाकृष्णन्  :
 श्री  कोडीकुनील  सुरेश  :

 क्या  विनिवेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्य  सरकारी  क्षेत्र  क॑  उपक्रमों  के  साथ  हिन्दुस्तान
 इन्सेक्टिसाइड  लिमिटेड  का  अंतर्राष्ट्रीय  नीलामी  के  जरिए  निजीकरण  करने
 की  सरकार  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इसका  देश  की  स्थिति  और  कृषि  क्षेत्र  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  घिनिवेश  विभाग

 के  राज्य  मंत्री  अढहुण  :  विनिवेश  आयोग  ने  सिफारिश
 की  है  कि  सरकार  हिन्दुस्तान  इन्सेक्टिसाइड  लिमिटेड  को  नई  प्रौद्योगिकी
 तथा  अतिरिक्त  निवेश  के  साथ  अपनी  उत्पाद  सीमा  में  विविधता  लाने
 के  लिए  सक्षम  बनाने  हेतु  किसी  अनुकूल  खरीददार  को  प्रबंध  नियंत्रण

 सहित  इक्यविटी  के  कम  से  कम  5  प्रतिशत  हिस्से  की  पेशकश

 सरकार  द्वारा  हिन्दुस्तान  इन्सेक्टिसाइड  लिमिटेड  में  विनिवेश  करने  संबंधी

 कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 और  प्रश्न  नहीं

 जुने-बुगाए  कपड़ों  का  निर्यात

 2597.  श्री  पी०  कुमारासामी  :  कया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :;

 क्या  सरकार  को  यह  ज्ञात  है  कि  बुनै-बुनाए  कपड़ों  के

 निर्यातर्कों  को  प्रक्रियागत  उलझनों  और  ढेर  सारे  नियमों  के  कारण  परेशानी

 उठानी  पड़ती  है  जिससे  माल  की  सुपुर्दगी  में  विलंब  होता  है  तथा  फलस्वरूप

 मूल्य  वृद्धि  भी  होती
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 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  भी  जानकारी  है  कि  यद्यपि
 निर्यातकक  कड़ी  अंतर्राष्ट्रीय  स्पर्धा  का  मुकाबला  करने  के  लिए  स्वयं
 को  पूर्णतया  तेयार  कर  रहे  तथापि  इन  कारकों  से  उक्त  कारोबार
 में  कठिनाई  आती  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  उपचारात्मक
 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०  :
 से  सरकार  ने  निर्यातों  के  संपादन  में  और  समय

 को  कम  करने  तथा  निट  वियर  सहित  वस्त्र  उत्पादों  की  प्रतिस्पर्द्धा  को

 बढ़ाने  के  लिए  समय-समय  पर  पहले  ही  विभिन्न  उपाय  कर  रही
 वस्त्र  श्षेत्र  के  लिए  शून्य  शुल्क  ई०पी०सी०जी०  योजना  का

 शुल्क  मुक्त  व  लाइसेंस  मुक्त  आधार  पर  ट्रिमिंग  थ  अलंकरणों
 की  अतिरिक्त  मदों  का  निर्यातोन््मुख  एकक/निर्यात  संवर्द्धन  क्षेत्र
 योजना  सेवाओं  के  निर्यात  की  पहचान  अग्रिम

 लाइसेंसीकरण  योजना  का  निर्यात  प्रसंस्करण  क्षेत्रों  में
 कार्यरत  एककों  पर  लगे  प्रतिबंधों  पर  छूट  आदि  शामिल  इनके

 सरकार  द्वारा  सभी  संबद्ध  मंत्रालयों  के  समन्वित  प्रयासों  के

 मूल  उद्देश्यों  की  दृष्टि  से  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  निर्यात  संवर्द्धन  बोर्ड
 का  गठन  किया  गया  है  ताकि  निर्यात  आय  को  बढ़ाने  के  लिए  अधिक

 अनुकूल  वातावरण  तैयार॑  किया  जा  निर्यातकों  की  समस्याओं  के
 निवारण  हेतु  सचिव  की  अध्यक्षता  में  गठित  एक  उच्च  स्तरीय
 ममिति  की  बैठक  भी  रूप  से  होती  रहती

 रुए्ण  वस्ण  इकाहयां

 2598.  श्री  अवतार  सिंह  भडाना  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कतिपय  अनिवासी  भारतीयों  अथवा  उनकी  कुछ  फर्मों
 ने  वस्त्र  क्षेत्र  में अनिवासी  भारतीयों  के  निवेश  को  आकर्षित  करने  संबंधी
 सरकार  को  नीति  के  अनुसरण  में  भारत  में  रुग्ण  वस्त्र  इकाइयों  को

 खरीदने  और  इनके  पुनरुद्धार  किए  जाने  में  अपनी  रुचि  दिखाई

 यदि  तो  गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  अब  तक  अनिवासी
 भारतीयों  की  फर्मों  द्वारा  खरीदी  गई  रुग्ण  वस्त्र  इकाइयों  का
 विशेष  रूप  से  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  संदर्भ  में  ब्यौरा  क्या  और

 जिन  प्रस्तावों  पर  बातचीत  चल  रही  है  उनका  ब्यौरा  क्या
 है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०  :

 और  प्रश्न  नहीं

 पंजाब  नेशनल  बैंक  में  धोखाधड़ी

 2599.  श्री  राम  सागर  रावत  ;
 श्री  नरेश  पुगलिया  ;
 श्री  रादास  आठउवले  :
 श्री  वरकला  राधाकृष्णन  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सतर्कता  आयोग  ने  पंजाब  नेशनल  बैंक  के

 कुछ  शीर्ष  अधिकारियों  के  विरुद्ध  प्रतिकूल  रिपोर्ट  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 सरकार  द्वारा  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई  की  गई

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  पंजाब  नेशनल

 बैंक  में  धोखाधड़ी  के  संबंध  में  अपनी  जांच  पूरी  कर  ली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  दोषी  पाए  गए  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या

 कार्रवाई  की  गई  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  णिखे  :

 से  केद्रीय  सतकंता  आयोग  जिससे  अप्रैल

 1991  से  मई  1992  के  दौरान  श्री  राशिद  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध

 निदेशक  एम  पंजाब  नेशनल  बैंक  एन  तथा  तत्कालीन

 निदेशक  पी  एन  थी  कैप्स  द्वारा  कथित  रूप  से  कुछ  प्रतिभूतियों
 के  अनियमित  लेनदेनों  के  उत्तरदीयत्व  के  मामलों  में  परामर्श  किया  गया

 ने  सलाह  दी  है  कि  सरकार  मामले  को  जांच  के  लिए  केद्धीय

 जांच  ब्यूरो  )  को  संदर्भित  करने  के  अलावा  श्री  राशिद
 जिलानी  समेत  बैंक  के  बोर्ड  स्तरीय  कार्यपालकों  की  नियुक्ति  को  समाप्त

 करने  पर  विचार  कर  सकती  भारतीय  रिजर्व  बैंक  परामर्श  करके

 मामले  पर  घिचार  किया  गया  और  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  मामले

 की  जांच  के  लिए  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  पास  भेज  दिया  केन्द्रीय
 जांच  ब्यूरो  ने  तब  मामले  की  प्रारंभिक  जांच  दर्ज  कर  दी

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  सी  एम  पी  एन  बी  तथा  पी  एन  बी

 कैप्स  के  भूतपूर्व  प्रबंध  निदेशक  तथा  अन्यों  के  विरुद्ध  पी  एन  बी
 कैप्स  द्वारा  दो  कंपनियों  को  13  करोड़  रुपये  की  अल्पावधि

 जमाराशि/तात्कालिक  जिन्हें  बाद  में  बट्टे  खाते  डाल  दिया  गया

 की  मंजूरी  में  अनयिमितताओं  के  संबंध  में  भी  नियमित  मामला

 दर्ज  किया  पी  एन  बी  ने  सूचित  किया  है  कि  पी  एन  बी  कैप्स

 ने  बिलार्ड  इंडिया  लि०  और  सोलार्सन  इंडस्ट्रीज  लि०  के  विरुद्ध  समापन

 याचिका  दायर  की  है  तथा  2.10  करोड़  रुपये  की  राशि  कौ  वसूली
 की  जा  चुकी

 यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  श्री  राशिद  सी  एम
 पी  एन  बी  को  उनकी  वर्तमान  अवधि  जो  कि  6.3.2000  को  समाप्त

 हो  गई  से  आगे  पुनर्नियुक्त  न  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  लोक  सभा  अपराह्न  2.00  बजे  समवेत

 होने  के  लिए  स्थगित  होती

 पूर्वाह  11.07  बजे

 तत्पश्चात्  लोक  सभा  अपरात्व  2.00  बजे

 तक  के  लिए  स्थगित
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 अपराह  2.00  बजे

 लोक  सभा  अपराहन  2.00  बजे  पुनः  समवेत

 1  के०  येरननायडू  पीठसीन अं 3 [

 डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  सभापति  बिहार
 के  राज्यपाल  अभी  तक  वापस  नहीं  हुए  और  वहां  पर  खरीद-फरोख्त
 हो  रही  वहां  पर  ५50  लाख

 श्री  राजो  सिंह  :  सभापति  मुझे  एक  मिनट
 बोलने  का  मौका  (

 (

 सभाषति  महोदय  :  श्री  कृपया  अध्यक्षपीठ  से  सहयोग

 श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  :  वे  एक  प्रभावित  सदस्य
 उन्हें  अपनी  य्रात  कहने  (

 श्री  अजय  चक्रवर्ती  :  उनके  पुत्र  को  धमकाया
 जा  रहा  (

 सभापति  महोदय  ;  कृपया  सभा  पटल  पर  पत्रों  को  रखा

 अपराह्द  2.01  बजे

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पफ्र

 |

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 वल्लभभाई  :  मैं  श्री  मनोहर  जोशी  की  ओर

 पब्लिक  इंटरप्राइसेस  सर्वे  1  से  11)  के  वर्ष  1998-99  के  वार्षिक

 प्रतिवेदद  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर

 रखता

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी०  1444/2000]

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विनिवेश  विभाग

 के  राज्य  मंत्री  अरुण  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  चिल्डन्स  फिल्स  सोसाइटी  मुम्बई  के  वर्ष

 1998  -99  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 चिल्डून्स  फिल्म  सोसाइटी  मुम्बई  के  वर्ष

 1998-99  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 के  बारे  में  विवरण  तथा  अंग्रेजी
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 (2)  उपर्युक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने
 में  हुए  विलंब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण  तथा
 अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  1445/2000]

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय
 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  कुमार  :
 श्री  दिलीप  राय  की  ओर  मैं  वर्ष  2000-2001  के  लिए  इस्पात
 मंत्रालय  की  विस्तृत  अनुदानों  की  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी०  1446/2000]

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 वबल्लभभाई  :  मैं  वर्ष  2000-2001  के  लिए  भारी
 उद्योग  और  सरकारी  उपक्रम  मंत्रालय  की  विस्तृत  अनुदानों  की  मांगों
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी०  1447/2000]

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय
 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  कुमार  :
 श्री  वी०  धनंजय  कुमार  की  ओर  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल
 पर  रखता  हूं  :

 (1)  जीवन  बीमा  निगम  1956  की  धारा  48  की
 उपधारा  (3)  के  अंतर्गत  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम

 पेंशन  1999,  जो  8
 1999  के  भारत  के  राजपश्र  में  अधिसूचना  संख्या
 सा०का०नि०  में  प्रकाशित  हुए  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी०  1448/2000]

 (2)  साधारण  बीमा  कारबार  1972
 की  धारा  की  उपधारा  (5)  के  अंतर्गत  साधारण
 बीमा  पेंशन  1999,  जो  8

 1999  के  भारत  के  राजपन्र  में  अधिसूचना  संख्या
 का०आ०  में  प्रकाशित  हुई  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी०  1449/2000]

 (3)  जीवन  बीमा  निगम  1956  की  धारा  49  की
 उपधारा  (3)  के  अंतर्गत  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम

 विकास  अधिकारियों  की  1999,
 जो  16  2000  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना
 संख्या  का०आ०  में  प्रकाशित  हुए  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी०  1450/2000]
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 (4)  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  1992  की
 धारा  3।  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  :

 )  भारतीय  प्रंतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  रेटिंग

 1999,  जो  7  1999.
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०आ०

 547(  में  प्रकाशित  हुए

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  पूंजी
 1999,  जो  17

 1999  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या
 का०आ०  में  प्रकाशित  हुए

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड

 1999,  जो
 17  1999  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना
 संख्या  का०आ०  में  प्रकाीशत  हुए

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  रजिस्ट्रार
 और  शेयर  अंतरण

 1999,  जो  17  1999  के  भारत
 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०आ०

 1120(  में  प्रकाशित  हुए

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड

 1999,  जो  8  1999
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०आ०

 में  प्रकाशित  हुए

 प्रतिभूति  अपील  न्यायाधिकरण
 2000  जो  18  2000  के  भारत  के  राजपत्र
 में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  में

 प्रकाशित  हुए

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी०  1451/2000]

 (5)  बैंककारी  कंपमियां  का  अर्ज  और
 1970  और  1980  की  धारा  9  की  उपधारा

 (6)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  :-

 )  राष्ट्रीयकृत  बैंक  और  प्रकीर्ण

 2000  जो  20  2000
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०आ०

 में  प्रकाशित  हुई

 राष्ट्रीयकृत  बैंक  और  प्रकीर्ण

 2000  जो  20  2000
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०आ०

 में  प्रकाशित  हुई

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी  1452/2000]

 (6)  लोक  भविष्य  निधि  1968  की  धारा  12  के

 अंतर्गत  जारी  अधिसूचना  संख्या  का०आ०  जो  15

 2000  के  भारत  के  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी

 तथा  जिसमें  लोक  भविष्य  योजना  के  संबंध  में  ब्याज

 की  कम  की  गई  दर  को  अधिसूचित  किया  गया  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 '
 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी  1453/2000]

 (7)  सरकारी  बचत  बैंक  1873  की  धारा  15  की
 उपधारा  (3)  के  अंतर्गत  डाकधर  बचत  खाता

 2000  जो  28  2000  के  भारत  के  राजपत्र
 में  अधिसूचना  संख्या  सा०णका०नि०  में  प्रकाशित

 हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी  1454/2000]

 (8)  31  199  को  समाक्त  हुए  वर्ष  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र
 के  बैंकों  के  कार्यकरण  संबंधी  समेकित  प्रतिवेदन  को  सभा

 पटल  पर  रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखा  देखिए  संख्या  एल०टी  1455/2000]

 (9)  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  1987  की  धारा  40  की
 उपधारा  (5)  के  अंतर्गत  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  के  वर्ष

 1998-99  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  था
 अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी  1456/2000]

 (10)  सीमा  शुल्क  1962  की  धारा  159  के  अंतर्गत

 अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  168(  से  सा०का०नि०

 सा०का०नि०  से  सा०का०नि०
 सा०का०नि०  और  सा०का०नि०

 से  सा०का०नि०  जो  1  2000
 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थीं  तथा  जो  29

 2000  को  लोक  सभा  में  वित्त  मंत्री  द्वारा  घोषित

 किए  गए  अप्रत्यक्ष  करों  से  संबंधित  बजट  प्रस्तावों  के  संदर्भ
 में  सीमा  शुल्क  में  परिवर्तन  और  छूट  दिए  जाने  के  बारे
 में  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 तथा  एक  थ्याख्यात्मक

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी  1457/2000]

 (11)  सीमा  शुल्क  टैरिफ  3975  की  धारा  की
 उपधारा  (7)  के  अंतर्गत  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०

 सा०का०नि  और  सा०का०नि०
 जो  ।  2000  के  भारत  के  राजपन्न  में  प्रकाशित

 हुईं  थीं  तथा  जो  29  2000  को  लोक  सभा  में
 वित्त  मंत्री  द्वारा  घोषित  किए  गए  अप्रत्यक्ष  करों  से  संबंधित
 बजट  प्रस्तावों  के  संदर्भ  में  सीमा  शुल्क  टैरिफ  में  परिवर्तन
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 और
 दि

 दिए  जाने  के  बारे  में  की  एक-एक  प्रति
 तथा  अं

 तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन

 20  1921  रखे  गए  पत्र  274

 में  एक  सौ  रुपये  के  स्मारक  सिक्कों  (50  प्रतिशत
 40  प्रतिशत  5  प्रतिशत  5  प्रतिशत  जस्ते
 और  एक  रुपये  के  सर्कुलर  सिक्के  (83  प्रतिशत  लोहा
 और  17  प्रतिशत  क्रोमियम  का  मानक  वजन  और

 गुणवत्ता  के  अंतर  की  1999  को  23
 1999  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या
 सा०का०नि०  में  प्रकाशित  हुए  थे  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी  1458/2000]

 (12)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  की  धारा  38  की
 उपधारा  (2)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की
 एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :

 सा०का०नि०  से  सा०का०नि०
 209(  जो  ।  2000  के  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुई  थीं  तथा  जो  29  2000
 को  लोक  सभा  में  वित्त  मंत्री  द्वारा  घोषित  किए
 गए  अप्रत्यक्ष  करों  से  संबंधित  बजट  प्रस्तावों  के

 में  रखी  देखिए  संडया  एल०टी०  1463/2000]

 (17)  इंस्टीट्यूट  फार  स्टडीज  इन  इंडस्ट्रीयल
 नई  दिल्ली  के  वर्ष  1998-99  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 संदर्भ  में  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  में  परिवर्तन  और
 को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 छूट  दिए  जाने  के  बारे  में  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 लेखपरीक्षित

 इंस्टीट्यूट  फॉर  स्टडीज  इन  इंडस्ट्रीवल
 नई  दिल्ली  के  वर्ष  1998-99  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  .

 तथा  अंग्रेजी

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  2000
 जो  24  2000  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  1464/2000]

 (18)  फोरम  ऑफ  फाइनेन्सियल  रायटर्स  एण्ड  इंस्टीट्यूट
 ऑफ  इक्रोमोमिक  नई  दिल्ली  के  वर्ष
 1998-99  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 फोरम  ऑफ  फाइनेन्सियल  रायटर्स  एंड  इंस्टीट्यूट
 ऑफ  इक्रोमिक  नई  दिल्ली  के  वर्ष
 1998-99  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 के  बारे  में  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  1465/2000]

 (19)  सेंटर  फॉर  पोलिसी  नई  दिल्ली  के  वर्ष

 (14)  निश्चेयागार  1996  की  धारा  27  के  अंतर्गत  1998-99  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 निश्चेपागार  (  प्रतिभूति  अपील  न्यायाधिकरण  को  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 2000  जो  18  2000  के  भारत  के  राजपत्र  में  सेंटर  फॉर  पोलिसी  नई  दिल्ली  के  वर्ष

 अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  में  प्रकाशित  हुए  1998-99  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 थे  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी०  1466/2000]

 (20)  नेशनल  काउंसिल  फॉर  एप्लाइड  इक्रोमिक
 नई  दिल्ली  के  वर्ष  1998-99  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी०  1459/2000]

 (13)  वित्त  अधिनियम  1994  की  धारा  94  की  उपधारा  (4)
 के  अंतर्गत  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  जो

 1  2000  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी
 तथा  जो  गो-कुल  पशुओं  के  वध  से  संबंधित  किसी  यांत्रिक
 वधशाला  द्वारा  किसी  व्यक्ति  को  दी  गई  कराधेय  सेवाओं
 को  उस  पर  उदग्रहणीय  समस्त  सेवा  कर  से  छूट  प्रदान  करने
 के  बारे  में  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 तथा  एक  व्याख्यात्मक

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  1460/2000]

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी०  1461/2000)

 (15)  प्रतिभूति  संविदा  1956  की  धारा

 30  की  उपधारा  (3)  के  अंतर्गत  प्रतिभूति  संविदा

 अपील  न्यायाधिकरण  को  2000  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 जा  18  2000  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  लेखापरीक्षित
 |  थे  की

 पे  पत  तहदी  हवा  आर
 नेशनल  कारसिल  फॉर  एप्लाइड  इक्रोमिक  रिसर्च

 हे  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1998-99  के  कार्यकरण  की

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी०  1462/2000]  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी

 (16)  सिक्का  निर्माण  1906  की  धारा  21  की  उपधारा  ु
 (3)  के  अंतर्गत  सिक्का  निर्माण  दयानेश्वरਂ  कौ  स्मृति  में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी०  1467/2000]
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 (21)  वर्ष  2000-2001  के  लिए  वित्त  मंत्रालय  की  विस्तृत  अनुदानों
 की  मांगों  की  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी०  1468/2000]

 (22)  वर्ष  2000-2001  के  लिए  राष्ट्रपति  और  उपराष्ट्रपति
 के  सचिवाल्ें  की  विस्तृत  अनुदानों  की  मांगों  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी०  1469/2000]

 (23)  वर्ष  2000  2001  के  बजट  दस्तावेजों  के  शुद्धि-पतन्र  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रजी

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी०  1470/2000]

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उमर  :
 मैं  निम्नलिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 :  (1)  वर्ष  2000-2001  के  लिए  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय
 की  विस्तृत  अनुदानों  की  मांगों  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी०  1471/2000]

 (2)  कंपनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)
 के  अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  :

 )  नेशनल  सेंटर  फार  ट्रेड  नई  दिल्ली
 के  वर्ष  1998-99  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  . '

 नेशनल  सेंटर  फार  ट्रेड  नई  दिल्ली
 का  वर्ष  1998-99  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर
 महालेस्वापरीक्षक  की

 (3)  उपर्युक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने
 में  हुए  घिलंब  के  कारण  दशने  बाला  विवरण  तथा

 अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  1472/2000]

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 में  निम्नलिखित  पत्रों

 को
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  भारतीय  गुणवत्ता  नई  दिल्ली  के  वर्ष

 1998-99  के  वार्षिक  प्रतिवेदद  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित॑

 भारतीय  गुणवत्ता  नई  दिल्ली  के  वर्ष

 1998-99  के  कार्यकेरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 के  बारे  में  विवरण  अंग्रेजी

 10  2000  रखे  गए  पत्र  276

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलंब  के  कारण  दर््शाने  वाला  विवरण  तथा

 अंग्रजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  1473/2000]

 (3)  आवश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उपधारा

 (6)  के  अंतर्गत  अधिसूचना  संख्या  का०आ०  जो

 27  2000  के  भारत  के  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई
 जिसमें  साउथ  इंडिया  पेपर  मिल्स  मैसूर  को

 अखबारी  कागज  उत्पादन  करने  वाली  मिल  के  रूप  में

 अधिसूचित  किया  गया  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 ।

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी०  1474/2000]

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 वललभभाई  :  श्री  गिनगी  एन०  रामाचन्द्रन  की  ओर

 से  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  कंपनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)
 के  अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  :

 )  जूट  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  कलकत्ता
 के  वर्ष  1997-98  के  कार्यकरण  दी  सरकार  द्वारा

 जूट  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  कलकत्ता
 का  वर्ष  1997-98  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक

 महालेखापरीक्षक  की

 (2)  उपर्यक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने
 में  हुए  विलंब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण  तथा
 अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी  1475/2000]

 (3)  पावरलूम  डबलपमेंट  एंड  एक्सपोर्ट  प्रमेशन

 मुम्बई  के  वर्ष  1997-98  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 लेखापरीक्षित

 पावरलूम  डबलपमेंट  एंड  एक्सपोर्ट  प्रमोशद

 मुम्बई  के  वर्ष  1997-98  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने
 में  हुए  विलंब  के  कारण  दर्शाने  बाला  विवरण  तथा
 अंग्रेजी

 ग्रन्थालय  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी  1476/2000]
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 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  सांखियकी  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय
 के  प्रशासनिक  सुधार  और  लोक  शिकायत  थबिभाग  में  राज्य  मंत्री
 अरुण  :  मैं  वर्ष  2000-2001  के  लिए  अंतरिक्ष  विभाग
 कौ  विस्तृत  अनुदानों  की

 मांगों
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी  1477/2000)

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता  :
 में  वर्ष  2000-2001  के  लिए  खान  और  खजिन  मंत्रालय  की

 विस्तृत  अनुदानों  की  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 सभा  पटल  पर  रखती

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी  1478/2000]

 अपराह  2.04  बजे

 सरकारी  उपक्रमों  संबंधी  समिति

 पहला  प्रतिवेदन

 (

 डा०  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :  मैं  '  भारत
 के  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  के  प्रतिवेदनों  पर  अनुवर्ती
 कार्यवाहीਂ  संबंधी  सरकारी  उपक्रपों  संबंधी  समिति  के  दूसरे  प्रतिवेदन

 लोक  में  अंतर्विष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की

 गई  कार्यवाही  संबंधी  अपना  पहला  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी

 प्रस्तुत  करता

 अपराह्  2.04५४  बजे

 सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की

 अनुपस्थिति  संबंधी  समिति

 पहला  प्रतिवेदन

 श्री  राम  सजीवन  :  सभापति  मैं  सभा  की  बैठकों

 से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  संबंधी  समिति  का  पहला  प्रतियेदन

 तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता

 अपराह  2.04%  बजे

 पेट्रोलियम  और  रसायन  संबंधी  स्थायी  समिति

 की  गई  कार्यवाही  संबंधी  दूसग्गा  और  तीसरा  प्रतिवेदन

 श्री  मुलायम  सिंह  यादव  :  सभापति  मैं  पेट्रोलियम
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 और  रसायन  संबंधी  स्थाई  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन  तथा
 अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  :

 (1)  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  से  संबंधित  वर्ष
 1999-2000  की  अनुदानों  की  मांगों  के  बारे  में  दसवें  प्रतिवेदन

 में  अंतर्विष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा
 की  गई  कार्यवाही  संबंधी  पहला

 (2)  रसायन  और  पेट्रो-रसायन  रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय
 से  संबंधित  वर्ष  1999-2000  अनुदानों  के  बारे  में
 ग्यारहवें  प्रतिवेदन  में  अंतर्विष्ट
 सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  संबंधी  दूसरा

 (3)  उर्वरक  रसायन  और  उर्वरक  से  संबंधित
 वर्ष  1999-2000  की  अनुदानों  की  मांगों  के  बारे  में  बारहवें
 प्रतिवेदन  में  अंतर्विष्ट  सिफारिशों  पर
 सरकार  ट्वारा  की  गई  कार्यवाही  संबंधी  तीसरा

 अपराह  2.05  बे

 सभा  का  कार्य

 ]

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  तथा  संसदीय
 कार्य  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  संतोष  कुमार  :
 आपकी  अनुमति  से  मैं  यह  सूचित  करता  हूं  कि  13
 2000  से  प्रारंभ  होने  वाले  सप्ताह  के  दौरान  इस  सदन  में  निम्नलिखित
 सरकारी  कार्य  लिया  जाएगा  :

 1...  बैंकों  और  वित्तीय  संस्थाओं  को  शोध्य  ऋण  वसूली
 2000  का  निरनुमोदन  चाहने  वाले  सांविधिक  संकल्प

 पर  चर्चा  तथा  बैंकों  और  वित्तीय  संस्थाओं  को  शोध्य  ऋण

 वसूली  2000  पर  विचार  और  पारित

 2...  भारतीय  दूरसंचार  विनियामक  प्राधिकरण
 2000  का  निरनुमोदन  चाहने  वाले  सांविधिक  संकल्प

 पर  चर्चा  तथा  भारतीय  दूरसंचार  विनियामक  प्राधिकरण
 2000  पर  विचार  और  पारित

 3.  वर्ष  2000-2001  के  लिए  रेल  बजट  पर  सामान्य

 4...  निम्नलिखित  पर  चर्चा  और  मतदान  :

 वर्ष  2000-2001  के  लिए  अनुदान  मांगे

 वर्ष  1999-2000  के  लिए  अनुदानों  की  अनुपूरक
 मांगे

 5...  वर्ष  2000-2001  के  लिए  सामान्य  बजट  पर  सामान्य
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 संतोष  कुमार

 6...  निम्नलिखित  पर  चर्चा  और  भतदान  :

 वर्ष  2000-2001  के  लिए  अनुदान  मांगे

 बर्ष  1999-2000  के  लिए  अनुदानों  की  अनुपूरक
 मांगे

 7.  राष्ट्रति  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  पर

 ]

 सभापति  महोदय  :  मद  संख्या  15,  श्री  किरीट

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  अनुरोध  का  क्या
 )

 सभाषति  महोदय  :  कुछ  देर  इंतजार  में  अनुरोधों
 पर  भी

 )

 श्री  प्रियंजन  दासमुंशी
 प्रक्रिया  यह  है  कि  (  व्यवधान )

 सभापति  महोदय  :

 :  सभापति  साधारण

 मैं  अनुरोधों  पर  भी

 श्री  प्रियरंजज  दासमुंशी  :  सभापति  सभा  में  हमेशा  यह
 प्रथा  रही  है  कि  संसदीय  कार्य  मंत्री  के  अगले  सप्ताह  के  कार्यों  को
 बताने  से  पहले  की  सूची  में  दी  गई  अन्य  मर्दों  को  लिया  जाता

 मद  संख्या  15  पर  श्री  किरीट  सोमैया  का  नाम  है  यदि  आप  अभी

 अनुरोध  करेंगे  तो  श्री  किरीट  सोमैया  के  नाम  से  मद  संख्या  15  को
 किस  प्रकार  लिया  जा  सकता  जबकि  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची
 के  तुरंत  बाद  हमेशा  अनुरोध  रखे  जाते  यदि  आप  सभा  की  सहमति
 से  इसकी  छूट  देते  हैं  तभी  श्री  किरीट  सोमैया  को  मौका  मिल  सकता

 है  और  वह  अपने  प्रस्ताव  रख  सकते  यह  अत्यंत  महत्वपूर्ण  बात

 है  अन्यथा  वह  इसे  किस  प्रकार  प्रस्तत  करेंगे  ?  कार्यसूची  का  क्रम

 गड़यड़ा

 सभापति  महोदय  :  वह  प्रस्ता८  नहीं  है  वह  तो  याचिका  रखी  गई

 )

 श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  :  श्री  किरीट  सोमैया  द्वारा  याचिका  प्रस्तुतीकरण
 से  संबंधित  मद  संसदीय  कार्य  मंत्री  के  वक्तव्य  से  संबंधित  मद  से
 काफी  पहले  रखो  गई  मैं  समझता  हूं  कि  आप  उसे  अनदेखा  कर
 रहे  अनुरोधों  के  पश्चात  ही  उसे  लिया  जाना
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 श्री  बसुदेष  आचार्य  :  उसे  अनुरोध  के  पश्चात  लिया  जाना
 --  (

 सभापति  मझेदव  :  ठीक  है  यदि  सभा  की  यही  राय  है  तो  अमुरोधों
 के  (

 श्री  मुलायम  सिंह  यादव  :  सभापति  हमारे  नियम
 193  की  चर्या  का  क्या  (

 श्री  प्रियरंबन  दासमुंशी  :  उनकी  याचिका  अत्यंत  महत्वपूर्ण

 श्री  किरीट  सोमैया  उत्तर  :  सभापति  में

 अनुरोध  (

 क्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  :  महोदय  आप  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूच
 को  जारी  करने  संबंधी  अनुरोधों  को  करने  के  लिए  सदस्यों  को  अनुमति
 देने  से  पूर्व  कृपया  आप  बिहार  के  श्री  राजो  सिंह  और  अन्य  नेताओं
 को  (

 सभापति  महोदय  :  मद  संख्या  15,  श्री  किरीट

 सभाषति  महोदय  :  इसके  पश्यात  मैं  अनुरोधों  को

 अपराह  2.09  बजे

 याचिका  का  प्रस्तुतीकरण

 श्री  किरीट  सोमैया  उत्तर  :  मैं  श्री  शैलेश
 निदेशक  शिकायत  मंच  तथा  श्री  भरत  संयुक्त

 निवेशक  शिकायत  मुम्बई  द्वारा  हस्ताक्षरित  एक
 जिसमें  छोटे  निवेशकों  के  हितों  की  सुरक्षा  संबंधी  कार्यवाही  करने  का

 अनुरोध  किया  गया  प्रस्तुत  करता

 अपराह  2.09%

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 पांचवां  प्रतिवेदन

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय
 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  कुमार  :
 मैं  कार्यमंत्रणा  समिति  का  पांचवां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता
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 ]

 सभापति  महोदय  :  आपने  मेरे  सम्मुख  सभी  कार्यों  को  पूरा  करने
 की  सहमति  जाहिर  की  कुछ  अनुरोध  और  अनुरोधों  के  पश्चात
 मैं  आपाक  नाम  मैं  अनुसूची  के  अनुसार  चल  रहा

 श्री  मुलायम  सिंह  यादव  :  सभापति  आपने
 मुझे  बोलने  की  अनुमति  दी  लेकिन  मुझे  बोलने  नहीं  दिया
 .(

 श्री  मदनलाल  खुराना  :  सभापति  मैं  कब
 से  रिक्वेस्ट  कर  रहा  हूं  कि  मुझे  बोलने  दिया

 अपराह  2.10  बजे

 सभा  का  कार्य

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची
 में  निम्नलिखित  मदों  को  सम्मिलित  किया  जाए  :

 1...  प्रो०  सुमीत  सरकार  और  श्री  के०एम०  पानीकार  द्वारा  लिखित

 फ्रीड्मਂ  के  दो  खंडों  को  रोकने  संबंधी  आई  सी
 एच  आर  का

 2...  1995  में  पुरुलिया  जिला  में  आनंद  मार्ग  के  अंतर्राष्ट्रीय
 मुख्यालय  के  पास  घातक  हथियारों  का  बडी  मात्रा  में  गिराया
 जाना  और  आनंद  मार्ग  के  शामिल  होने  और  आनंदमार्गी
 को  गैर  कानूनी  संगठन  के  रूप  में  घोषित  करने  के  संबंध
 में  सी  बी  आई  की  संयुक्त  राष्ट्र  से  इस  संगठन
 की  स्वैच्छिक  संगठन  के  रूप  में  मान्यता  वापस  लेने  का

 अनुरोध  किया  जाना

 )

 सभापति  महोदय  :  कई  अनुरोध  हैं  और  मैं  एक-एक  करके  सदस्यों

 के  नामों  को

 ग्रो०  रासा  सिंह  रावत  :  सभापति  अजमेर  जिले

 के  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंबिगत  एक-दो  वर्षों  से  वर्षा  नहीं  होने  तथा  सूखे
 और  अकाल  के  कारण  भयंकर  पेयजल  समस्या  उत्पन्न  हो  गई

 बावडियां  सूख  गए  कई  मीलों  दूर  जाकर  पीने  का

 मीठा  पानी  लाना  पड़ता  कई  स्थानों  पर  खारे  फ्लोराहडयुक्त  पानी

 पीने  को  विवश  होना  पड़  रहा  भारत  सरकार  से  अनुरोध  है  कि

 अजमेर  जिले  के  ग्रामीण  क्षेत्र  में  पेयजल  संकट  निवारण  हेतु  अविलंब

 एक  आपातकालीन  योजना  बनाकर  क्रियान्वित  को  जाए  और  बीसलपुर

 जल  योजना  से  पानी  की  व्यवस्था  करवाई

 अजमेर  राजस्थान  के  केन्द्र  में  स्थित  यहां  से  सांप्रदायिकता

 सौहार्दता  एवं  कौमी  एकता  का  संदेश  सारे  देश  को  प्राप्त  होता

 किन्तु  खेद  है  कि  ऐसे  पुराने  महत्वपूर्ण  सांस्कृतिक  महत्व

 के  शहर  में  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  के  केवल  रिले  कंद्र  ही
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 भारत  सरकार  के  अनुरोध  है  कि  अजमेर  आकाशवाणी  एवं  दूरदर्शन
 केन्द्रों  को  कार्यक्रम  निर्माण  केन्द्रों  के  रूप  में  स्वीकृति  प्रदान  कर  क्रमोन्मत
 कर  आवश्यक  संसाधन  अविलंब  जुटाएं

 सभापति  महोदय  :  केवल  तीन-चार  अनुरोध  और  इन  अनुरोधों
 को  पूरा  करने  के  पश्चात  मैं  आपका  नाम

 श्री  अन्द्राकनत  खरे  :  महोदय  अगले  सप्ताह
 की  कार्यसूची  में  निम्नलिखित  मर्दों  को  सम्मिलित  किया  जाए  :

 1.  देश  में  बढ़ती  हुई  नक्सलवादी  समस्या  के  बारे  में

 2...  देश  में  गोवध  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  लिए  केन्द्रीय  विधान
 लाने  की

 श्री  पी०सी०  थामस  :  निम्नलिखित  मर्दों
 को  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में  सम्मिलित  किया  जाए  :

 1.  देश  के  कुछ  भागों  में  अल्पसंख्यक  समुदाय  में  शामिल
 होने  वाले  लोगों  के  बारे  में  पुलिस  अधिकारियों  को  उन
 लोगों  का  ब्यौरा  देने  के  लिए  बाध्य  करना  और  ऐसे  समुदायों
 में  शामिल  होने  से  पूर्व  पुलिस  को  सूचित  करने  की  आवश्यकता
 के  बारे  में  भी  प्राधिकारियों  द्वारा  अल्पसंख्यकों  के  साथ
 किया  गया

 2...  कुछ  लोगों  द्वारा  श्री  नारायण  गुरू  की  मूर्ति  को  तोड़ना
 ताकि  उस  जिसका  नेतृत्व  राजनीतिक  दल  द्वारा  पसंद
 नहीं  किया  का  दुष्प्रचार

 श्री  मुलायम  सिंह  यादव  :  सभापति  क्या  हमें  न्याय
 नहीं  मिलेगा

 श्री  जी०एम०  बनातबाला  :  सभापति
 निम्नलिखित  मदों  को  अगले  सप्ताह  की  कार्य-सूची  में  सम्मिलित  किया

 जाए  :

 1...  रेगूलेशन  ऑफ  पब्लिक  रिलिजियस  बिल्डिंगस  एंड
 प्लेसिस  2000'  के  विरुद्ध  बढ़ते  हुए  सार्वजनिक  असंतोष
 और  आपत्ति  के  संबंध  में  सरकारी  वक्तव्य  और  वैध  मांग

 कि  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  विधेयक  पर  सहमति  न

 देने  के  लिए  राष्ट्रपति  महोदय  को  सलाह

 श्री  किरीट  सोमैया  उत्तर  :  निम्नलिखित  मर्दों  को

 भी  अलगे  सप्ताह  की  कार्य-सूची  में  शामिल  किया  जाए  :

 1...  पूंजी  बाजार  शेयर  बाजार  में  अत्यधिक  अस्थिरता  बेईमान
 प्रोमोटरों-आपरेटरों  द्वारा  सैंकड़ों  ऐसे  शेयरों  के  मूल्यों  में

 हेरा-फेरी  जिनकी  बाजार  कीमत  कुछ  नहीं  निधि  के

 प्रवाह  लघु  निवेशकों  के  लिए  किए  गए  सुरक्षा  उपाय  मैं
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 किरीट

 2...  विभिन  राज्यों  द्वारा  घाटे  की  अधिक
 ऋ्रणों  के  कारण  राज्य  जालਂ  में  राण्यों  के
 वर्तमान  ऋण  और  ब्याज  दायित्व  पर  चर्चा  करने  की

 डा०  ए०डी०के०  जयशीलन  :  मैं  अनुरोध
 करता  हूं  निम्न  मदों  को  10  मार्च  2000  को  संसदीय  कार्य  मंत्रालय

 द्वारा  प्रस्तुतीकरण  के  दौरान  अलगे  सप्ताह  की  कार्य-सूची  में  शामिल

 किया  जाए  :

 1.  तिरूनेलवेली  और  तिरूचेंदूर  के  बीच  रेल  लाइन  को  बडी
 लाइन  में  परिवर्तित  करने  की  और

 2...  तमिलनाडु  में  तिरूचेंदूर  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  में  पीने  के
 पानी  की  अत्यधिक  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वहां  पीने
 के  पानी  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  आबंटित  करने  की
 आवश्यकता  |

 ]

 डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  सभापति  बिहार
 में  केन््र  सरकार  के  छ:-छ:  मंत्री  बैठ  गए  (

 ]

 श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  :  मैं  व्यवस्था  के  प्रश्न
 पर  खड़ा  हुआ

 ]

 श्री  मदनलाल  खुराना  :  सभापति  यह
 क्या  हो  रहा  ये  लोग  पिछले  महीने  की  23  तारीख  से  सदन  को

 नहीं  चलने  दे  रहे  (  व्यवधान )

 ]

 सभापति  महोदय  :  खुराना  मैं  आपको  बोलने  की  अनुमति
 श्री  आपका  व्यवस्था  का  प्रश्न  क्या  है  ?

 भाषति  महोदय  :  पहले  मैं  व्यवस्था  के  प्रश्न  की  अनुमति
 |  दासमुंशी  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना  चाहते

 श्री  मुलायम  सिंह  यादव  :  हम  न्याय  मांग  रहे
 हमें  न्याय  नहीं  मिल  रहा  पहले  भुझे  चर्चा  करने  का  अवसर

 दिया  (
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 श्री  प्रियरेजन  दासमुंशी  :  मैं  थोड़ी  देर  में  अपना
 व्यवस्था  का  प्रश्न  पहले  श्री  मुलायम  सिंह  जी  को  बोलने

 सभापति  महोदय  :
 प्रश्न  उठाना  चाहते  हैं  ?

 आप  किस  नियम  के  अंतर्गत  व्यवस्था  का

 श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  :  मैं  नियम  184  के  अंतर्गत  व्यवस्था
 का  प्रश्न  उठाना  चाहता  नियम  184  के
 इस  सभा  में  एक  प्रस्ताव  पर  चर्चा  क्री  अनुमति  प्रदान  की  गई  थी

 सभापति  महोदय  :  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं

 श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  :  हम  नहीं  जानते  कि  क्या  उस
 प्रस्ताव  पर  चर्चा  हो  गई  है  अथवा  नहीं  और  क्या  अब  उस  प्रस्ताव
 पर  नियम  193  के  अधीन  चर्चा  की  (

 सभापति  महोदय  :  यह  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है

 श्री  रूपचन्द  पाल  :  आपने  श्री  मुलायम  सिंह
 यादव  को  बोलने  का  अवसर  दिया

 सभाषति  महोदय  :  कृपया  एक

 श्री  मुलायम  सिंह  यादव  :  मैं  केवल  न्याय  चाहता
 -(

 श्री  मदनलाल  खुराना  :  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  इस  सदन  की
 कार्यवाही  क्यों  नहीं  चलने  दी  जा  रही  है  और  क्या  ये  ही  बोलते
 हमें  बोलने  का  मौका  नहीं  दिया

 [

 सभापति  महोदय  :  श्री  दासमुंशी  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठा  रहे
 फिर  आपको  बोलने  का  अवसर

 डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  सभापति  बिहार  में  केन्द्र  सरकार
 के  मंत्री  बैठ  गए  वहां  खरीद-फरोख्त  चल  रही  वहां
 अपराधियों  का  बोलबाला  हो  रहा  केन्द्र  सरकार  की  वहां  शक्तियां
 लगी  हुई  भारत  सरकार  के  मंत्री  वहां  बैठे  हुए

 सभापति  महोदय  :  श्री  रघुवंश  कृपया  श्री
 आप  कुछ  कहना  चाहते
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 श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  :  मैं  अभी  कुछ  नहीं  कह  रहा
 मैं  अपना  अनुरोध  बाद  में  आप  पहले  श्री  मुलायम

 सिंह  की  बात  मैं  अपना  अनुरोध  बाद  में
 )

 सभापति  महोदय  :
 श्री  मैंने  आपका  नाम  पुकारा

 यदि  आप  कुछ  कहना  चाहते  हैं  तो  अभी

 ।

 श्री  आनंद  गंगाराम  गीते  :  सभापति  खुराना  जी  दस  दिन
 से  लगातार  बोलने  के  लिए  कह  रहे  हैं  लेकिन  उनको  बोलने  नहीं  दिया
 जा

 अपराह  2.20  बजे

 समय  प्रोਂ  एस०पी०  सिंह  बघेल  तथा  कुछ
 अन्य  माननीय  सदस्य  आए  और  सभा  पटल  के

 निकट  फर्श  पर  खड़े  हो

 ]

 सभापति  महोदय
 वापस

 फ  यह  सही  नहीं  कृपया  अपने  स्थानों  पर

 सभापति  महोदय  :  यदि  आप  सभा  के  बीचोंबीच  तो  क्या
 अन्य  सदस्य  भी  सभा  के  बीचोंबीच  नहीं  आ  सकते  हैं  ?  आप  जो

 कुछ  बोलना  चाहते  अपने  स्थान  से  यह  उचित  नहीं

 सभापति  महोदय  :  कृपया  बैठ  जो  माननीय  सदस्य  सभा
 के  बीचोंबीच  खडे  हैं  थे  खापस  चले  मैं  आपकी  बात

 कृपया  अपने  स्थानों  पर  वापस

 श्री  मुलायम  सिंह  यादव  :  यह  कया  तरीका  है
 आप  पहले  इन्हें  (

 अपराहन  2.22  बजे

 समय  प्रो०  एस०पी०  सिंह  बघेल  तथा  कुछ
 अन्य  माननीय  सदस्य  अपने-अपने  स्थानों

 पर  वापस  चले

 ]

 सभापति  महोदय  :  मैंने  श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  को  अवसर  दिया

 बह  एक  अनुरोध  करना  चाहते  कृपया  अध्यक्षपीठ  को  अपना

 सहयोग

 अपराह  2.23  बजे

 समय  प्रो०ण  एस०पी०  सिंह  बघेल  तथा  कुछ  अन्य
 माननीय  सदस्य  आए  और  सभा  पटल  के  निकट

 फर्श  पर  खड़े  हो

 सभापति  महोदय  :  आप  बार-बार  सभा  के  बीचोंबीच  आ  रहे
 यह  ठीक  नहीं  अन्य  सदस्य  सभा  के  बीचोंबीच  नहीं  आ  रहे
 आप  बार-बार  बीच  में  क्यों  आ  रहे  हैं  ?  यदि  आप  कुछ  कहना

 चाहते  हैं  तो  अपने  स्थान  पर  खड़े  होकर

 श्री  किरीट  सोमैया  उत्तर  :  सभापति  आज  क्वश्चेन
 आँवर  भी  नहीं  होने  दिया  (  कोई  चर्चा  नहीं  होने

 )

 सभापति  महोदय  :  कृपया  बैठ

 अपराह  2.25  बजे

 समय  प्रोਂ  एस०पी०  सिंह  बघेल  तथा  कुछ  अन्य
 माननीय  सदस्य  अपने-अपने  स्थानों  पर  वापस  चले

 सभापति  महोदय  :  कृपया  एक  माननीय  मैं  आपसे

 अनुरोध  कर  रहा  हूं  कि  आप  जो  कुछ  भी  कहना  चाहते  अपने
 स्थानों  से  कह  सकते  आप  हर  समय  अनावश्यक  रूप  से  सभा
 के  बीचोंबीच  क्यों  आ  जाते  यह  ठीक  नहीं

 (  व्यवधान )

 श्री  किरीट  सोमैया  :  ये  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  बोलने  नहीं

 दे  रहे

 श्री  मदनलाल  खुराना  :  मैं  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  24  तारीरब

 से  बोलना  चाहता  हूं  लेकिन  मुझे  बोलने  नहीं  दे  रहे  (

 श्री  श्रीप्रकाश  आवसवाल  :  ये  नहीं  चाहते  कि  हाउस

 चले  और  इनकी  सारी  घटनाओं  का  पर्दाफाश

 सभापति  महोदय  :  श्री  मुलायम  सिंह  कृपया  अपना  स्थान

 ग्रहण  मैंने  श्री  प्रियरंजत  दासमुंशी  को  अपनी  बात  कहने  के  लिए
 कहा  उन्हें  अपनी  बात  कहने

 न्  ध्याधपातर  ) (  व्यवधान /
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 सभापति  महोदय  :  जी  श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  आपका  अनुरोध
 क्या

 (

 सभापति  महोदय  फ  माननीय  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण

 )

 श्री  किरीट  सोगैया  :  उन्हें  उत्तर  देना  चाहिए  कि  उन्होंने  प्रश्न-काल
 क्यों  नहीं  चलने

 सभापति  महोदय  :  श्री  मदनलाल  मैं  आपको  अपनी  बात
 कहने  की  अनुमति  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  आहए  श्री
 प्रियरंजन  दासमुंशी  की  बात

 श्री  मदनलाल  खुराना  :  मैं  24  तारीख  से  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण
 पर  बोलना  चाहता

 ]

 सभापति  महोदय  :  श्री  मदनलाल  कृपया  अध्यक्षपीठ  को
 अपना  सहयोग

 श्री  मदनलाल  खुराना  :  सभापति  ये  आपको  ऐश्योर  करें
 कि  इसके  बाद  मुझे  पहले  थह  मुझे  आश्वासन  दें
 कि  जब  मैं  वे  कोई  व्यवधान  नहीं

 श्री  रतिलाल  कालीदास  वर्मा  :

 ये  तो  है  मदनलाल  खुराना
 दिल्ली  का  बहुत  बड़ा  है  पुराना
 जिसने  कभी  नहीं  भरा  है  जुर्माना

 लेकिन  आप  लोग  तो  जुरमाना  भरकर

 श्री  मदनलाल  खुराना  :  मुलायम  सिंह  जी  यह  कहें  कि  इनके
 बाद  मुझे  बोलने

 ]

 सभापति  महोदय  :  कृपया  उन्हें  बोलने  फिर  मैं  अपना
 विनिर्णय

 ।

 श्री  प्रियरंजज  दासमुंशी  :  मैं  कोई  कंट्रोवर्सी  की  बात  नहीं  कह
 रहा  देश  के  आदरणीय  नेता  श्री  मुलायम  सिंह  जी  ने  इस  ईशू
 पर  मोशन  दिया
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 जी  मदनलाल  खुराना  :  (

 श्री  प्रियरंजज  दासमुंशी  :  आप  मुझे  आदेश  कैसे  दे  सकते  हैं  ?
 वे  मुझे  आदेश  कैसे  दे  सकते  हैं  ?.

 .-(  (

 सभापति  महोदय  :  श्री  मदनलाल  खुराना  मैंने  श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी
 को  अपनी  बात  कहने  की  अनुमति  दी  कृपया  उन्हें  बोलने  की  अनुमति

 श्री  प्रियरंजर  दासमुंशी  :  सभापति  मेरा  निवेदन  है  कि
 मैंने  माननीय  अध्यक्ष  को  सूचना  दी  है  कि  पहले  वे  नियम  184,  के
 अधीन  मामले  का  निपटान  करें  और  फिर  नियम  193  के  अधीन  बजरंग

 विश्व  हिन्दू  परिषद  और  राष्ट्रीय  स्वयंसेवक  संघ  के  कार्यकलापों
 के  बारे  में  मामले  पर  विचार  करें  जिसके  बारे  में  श्री  मुलायम  सिंह

 मैंने  और  अन्य  सदस्यों  ने  सूचना  दी  है  कि  इस  मामले  पर

 उपयुक्त  तारीख  को  चर्चा  की  मैं  नहीं  जानता  हूं  कि
 वे  इतने  परेशान  क्यों

 सभापति  महोदय  :  माननीय  कृपया  अध्यक्षपीठ  के  साथ

 सहयोग

 )

 सभापति  महोदय  :  माननीय  कृपया  आप  अपने-अपने  स्थान
 पर

 )

 सभापति  महोदय  :  उन्होंने  नियम  184  के  अधीन  एक  मुद्दा  उठाया

 )

 सभापति  महोदय  :  कृपया  प्रतीक्षा  मैं  अपना  विनिर्णय

 श्री  मुलायम  सिंह  यादव  :  आप  मुझे  कह  रहे  हैं  कि  बैठ
 मैं  तो  कब  से  बैठा  आप  खुराना  साहब  को  नहीं  बैठा

 श्री  किरीट  सोमैया  :  आप  सभापति  जी  का  तो  सम्मान
 आप  सभापति  जी  का  भी  सम्माननहीं  करेंगे  क्या

 ]

 सभाषति  महोदय  :  श्री  मुलायम  सिंह  कृपया  बैठ
 मैं  आपको  बाद  में

 )

 सभापति  महोदय  :  श्री  कृपया  बैठ
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 अपराह  2.30  बजे

 अध्यक्ष  पीठ  द्वारा  टिप्पणी

 गुजरात  सरकार  द्वारा  अपने  कर्मचारियों  को  राष्ट्रीय  स्वयं
 सेवक  संघ  में  शामिल  होने  पर  प्रतिबंध  हटाने  वाले

 आदेश  से  संबंधित  मामले  पर  अल्पकालिक  चर्चा

 ]

 सभापति  :  माननीय  सदस्यों  को  याद  होगा  कि  गुजरात
 सरकार  द्वारा  अपने  कर्मचारियों  को  राष्ट्रीय  स्वयंसेवक  संघ  में  शामिल
 होने  पर  से  प्रतिबंध  उठाने  वाले  आदेश  से  संबंधित  मामले  पर  नियम
 193  के  अधीन  एक  अल्पकालिक  चर्चा  28  2000  की  कार्यसूची
 में  शामिल  को  गई  श्री  किरीट  सोमैया  जिन्होंने  इस  विषय  पर
 चर्चा  शुरू  की  व्यवधानों  के  कारण  अपना  भाषण  पूरा  नहीं  कर
 सके  जिसके  परिणामस्वरूप  सभा  स्थगित  करनी

 सभापति  महोदय
 पर  बैठ

 ४  माननीय  कृपया  अपने-अपने  स्थानों

 )

 सभापति  महोदय  :  श्री  जयपाल  इस  समय  व्यवधान  न

 श्री  मुलायम  सिंह  यादव  :  हम  हाउस  के  अंदर  मनमानी

 नहीं  करने  (

 श्री  किरीट  सोपैया  :  आप  उमको  सुनने  को  भी  तैयार  नहीं  हैं

 )

 सभापति  महोदय  :  कृपया  पहले  ध्यानपूर्वक

 महोदय  :  सभा  स्थगित  करनी  पड़ी

 श्री  किरीट  सौमैया  :  आपको  सभापति  महोदय  से  अनुरोध  करता

 आप  उनसे  अनुरोध  नहीं  कर  रहे  आप  अध्यक्षपीठ

 का  आदर  नहीं  कर  रहे  (

 सभापति  महोदय  :  माननीय  कृपया  बैठ

 सभापति  महोदय  :  श्री  रेड्डी  कृपया  बैठ

 अध्यक्ष  पीठ  द्वारा  टिप्पणी  290

 सभापति  महोदव  :  उस  दिन  के  बाद  व्यवधातों  के  कारण  सभा
 कई  दिनों  तक  स्थगित  करनी  पड़ी  क्योंकि  विपक्षी  दल  इस  विषय  पर
 नियम  193  के  अधीन  चर्चा  करने  को  तैयार  नहीं  थे  और  नियम  184
 के  अधीन  जिसकी  सूचना  श्री  माधव  राव  सिंधिया  और  अन्य

 सदस्यों  ने  दी  पर  चर्चा  कराने  की  मांग  कर  रहे

 8  2000  को  मानमीय  प्रधान  मंत्री  ने  सभा  में  वक्तव्य  दिया
 कि  सरकार  इस  विषय  पर  नियम  184  के  अधीन  चर्चा  कराने  के

 लिए  तैयार

 इसी  बीच  गुजरात  सरकार  ने  उक्त  आदेश  वापस  ले

 सभापति  महोदथ  :  माननीय  कृपया  बैठ  आप
 अनावश्यक  व्यवधान  क्यों  पैदा  कर  रहे  हैं  ?

 सभापति  भहोदव  :  कृपया  आपस  में  बात  मत

 )

 सभापति  महोदव  :  श्री  पी०आर०  दासमुंशी  ने  अथ  भागनौय  अध्यक्ष
 को  इस  विषय  पर  नियम  184  के  अधीन  दी  गई  सूचनाओं  तथा  अधूरी
 रही  अल्प  कालिक  चर्चा  की  स्थिति  की  जानकारी  लेने  फे  लिए  पत्र
 लिखा

 )

 सभापति  महोदय  :  गुजरात  सरकार  द्वारा  आदेश  वापस  लेने  के

 पश्चात्  दिए  गए  प्रपत्र  में  दी  गई  सूचनाओं  पर  नियम  184  के  अधीन
 चर्चा  निरर्थक  हो  गई  इसी  आधार  पर  अल्प  कालिक  चर्चा  के
 दौरान  अधूरी  रही  चर्चा  भी  निरर्थक  हो  गई  है  और  अब  इस  भामले
 पर  चर्चा  करने  का  कोई  लाभ  नहीं

 अपराह  2.32  बजे

 समय  प्रोਂ  एस०पी०  सिंह  बधेल  और  कुछ
 अन्य  माननीय  सदस्य  आए  और  सभा  पटल

 के  निकट  फर्श  पर  खड़े  हो

 सभापति  महोदय  :  कृपया  मुझे  अपनी  बात  पूरी  करने

 सभापति  महोदय  :  श्री  दासमुंशी  ने  अब  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक

 विश्व  हिन्दू  परिषद  और  बजरंग  दल  की  गतिविधियों  तथा  भारतीय

 ऐतिहासिक  अनुसंधान  परिषद  के  कार्यकरण  के  बारे  में  नियम  193  के

 अधीन  9  2000  को  सूचना  दी  इससे  पहले  भारतीय  ऐतिहासिक

 अनुसंधान  परिषद  के  कार्यकरण  के  बारे  में  सूचना  श्री  अजय  चक्रवर्ती

 से  प्राप्त  हुई  ये  सूचनाएं  अध्यक्षਂ  के  पास  विचाराधीन  हैਂ

 *कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
 बन+-+पमनन+«-कम«»मम
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 सभाषति  महोदय  :  कृपया  सभा  कौ  कार्यवाही  चलने  -

 सभाषति  महोदय  :  मैंने  पहले  ही  कह  दिया  है  कि  थे  सभी  सूचनाएं
 माननीय  अध्यक्ष  के  पास  विचाराधीन  अतः  कृपया  सभा  की  कार्यवाही
 चलने

 )

 सभापति  महोदय  :  आप  अपने  स्थान  पर  जाइए  और  वहां  से  बोलिए  ।

 )

 सभापति  महोदय  :  पहले  अपने  स्थान  पर  फिर  मैं  आपको
 बोलने  का  अवसर

 )

 सभापति  महोदय  :  मैं  यहां  से  आपकी  बात  नहीं  आप
 पहले  अपने  स्थान  पर

 )

 सभाषति  महोदव  :  कुछ  भी  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं
 किया

 )*

 सभापति  महोदय  :  माननीय  अपने  स्थान  पर  वापस
 मैं  आप  लोगों  को  बोलने  का  अवसर

 )

 अपराध्न  2.34  बजे

 समय  प्रो०  एस०पी०  सिंह  बघेल  और  कुछ  अन्य  माननीय
 सदस्य  अपने-अपने  स्थान  पर  वापस  चले

 श्री  मुलायम  सिंह  यादव  :  सभापति  मेरा  व्यवस्था  का  सवाल
 (

 श्री  किरीट  सोमैया  :  सभापति  आपने  जो  नियम  193
 से  संबंधित  रूलिंग  दी  वह  मुझे  मंजूर  आप  उनको  भी  कहें
 कि  के  इसका  सम्मान  आपकी  रूलिंग  के  ऊपर  अगर  उन्होंने  कुछ
 योला  ते  यह  ठोक  महीं

 ]

 सभापति  महोदय  :  श्रो  मुलायम  सिंह  मैंने  यह  कहा  था
 कि  नियम  193  क॑  अधीन  सूचना  सहित  सभी  सूचनाएं  माननीय  अध्यक्ष
 के  विचाराधीन  सभा  की  कार्यवाही  चलने
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 श्री  मुलायम  सिंह  यादव  :  आप  हमें  जबरदस्ती  बैठा  रहे

 आप  ऐसा  नहीं  कर  इन्होंने  पूरे  देश  को  बर्बाद
 कर  रखा  (

 सभापति  महोदय  :  मैं  इस  विषय  पर  आगे  चर्चा  की  अनुमति
 नहीं

 :
 सभापति  महोदय  :  यह  कुछ  भी  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित

 नहीं  किया

 )*

 श्री  रूपणर  पाल  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  .  .
 |

 सभापति  महोदय  :  ठीक  आपका  व्यवस्था  का  प्रश्न  क्या  है  ?

 सभापति  महोदय  :  यदि  हर  कोई  इस  तरह  बोलेगा  तो  मैं  आप

 लोगों  की  बात  कैसे  सुन  सकता  हूं  ?

 सभापति  महोदव  :  आप  अनावश्यक  रूप  से  क्यों  खडे  हैं  ?

 कृपया  बैठ

 सभापति  महोदय  :  यदि  हर  कोई  खड़ा  होकर  इस  तरह  बोले
 तो  मैं  किसी  भी  माननीय  सदस्य  को  बोलने  के  लिए  कैसे  कह  सकता

 हूं  ?  कृपया  बैठ

 सभापति  महोदव  :  सभा  13  2000  को  पूर्वाह्न
 ग्यारह  बजे  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती

 अपराह्न  2.37  जजे

 तत्पश्चातू  लोक  13  2000/23
 1921  के  पूर्वाह्न  ग्यारह  बजे

 तक  के  लिए  स्थगित

 वनननीनननीननीत+-+-++

 *कार्यवाही  वुतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 तहोक  सभा  वाद-ीववाद!हन्दी  संस्तरणःँ

 ।0  2000/20  फर्क
 का

 श्ञीत-पत्र

 पीक््त  के  ल्ान  पर  पीदए

 4  -  जी  से  पहले

 नीचे  से  4  श्री  |गनगी  एन*«  रामाचन्द्रन  श्री  एन*  रामपन्प्रन
 और  अनन््यत्र

 ढ  १५

 न  जी  से  पहले  *  का

 लोप  णष्या

 5  वी  ध्लन्णय  कुपार  श्री  वी  धननजय  कुमार

 श्री  जगदम्बी  प्रसाद  याद  श्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव

 16  से  से
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